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. अकाशक का नोट 


... अंग्रेज़ी में इस पुस्तक के अ्रकाशित होवे ही भारत के राज- 
:. नीतिक क्षेत्र में तहलका मच गया । सभी ने एक स्वर से इसकी 
_ सराहना की । इसी वात को ध्यान में रखकर हम इसका हिन्दी 
अज्वादश्रकाशित कर रहे हैं । अनुवाद स्वतंत्र है और 
हिन्द्दी संस्करण के आकार को थोड़ा छोटा बनाने के लिये कहीं- 
. कहीं हमने इसे- संक्षिप्त सी वना दिया है-। लेकिन मूंल पुस्तक 
की सभी वातें इसमें शामिल हैं | समालोेचना के .लिये इस 
पुस्तक का कोई भी अंश उधृत किया जा सकता है । लेकिन 
आम तौर पर इसके किसी अंश या अध्याय को हिन्दी या 
दूसरी भाषाओं सें प्रकाशित करने के लिये प्रकाशंक की लिखित 
अनुमति लेना आवश्यक है ।- --ज्ञुकाई १९५३ ॥ 
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नक्किथच 


* . पिछली शताव्दियों में, प्रत्येक देश को अपनी परम्पराओं, रहन-त्टन 
के अपने विशेष ढंग, अपनी संस्कृति, और अएनी विद्येप विचारधारा के 
. अनुसार अपना जीवन ढालने की स्वतंत्रता थी। समय-प्तमय पर पड़ोस के 
:» सरदार इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते थे और अपने सम्द्धिशाली पड़ोसियों 
को छूटने के लिये उतर आते थे । उनके अनुयायी देझ् में ही रह जाते थे, 
और कभी कभी तो नये राजवंश भी क्वायम कर देते थे । 


:. औद्योगिक क्रान्ति के बाद. इन व्यक्तिगत महत्वाक्रांक्षाओं की जगह 
निर्बलों के संगठित. शोपण ने छे ली । यह शोषण सीधे-सादे छोगों के समूहों 
को, देशों को या पूरे राष्ट्रों को पराधीन रख कर क्रिया जाता है | इसके लिये 
जो तरीके अपनाये जाते हैँ, वे विभिन्न ढंग के हैँ और उनके नाम भी 
अलग-अलग हैँ, परन्तु उन सबका असर एक सा ही होता है। उनका 
वास्तविक उद्देश्य बड़े पेमाने के मशीनोंवाले उद्योगों के घास्ते कच्चा माल और 
मत्रदूर प्राप्त करना है। व्यक्तिगत दासता, अद्धं-गुढाम अथवा कम्मी प्रथा, 
या सामन्तवाद की तुलना में यह एक उन्नत अवस्था हूं । 


; ब्रिटेन भारत में अपने साथ सामन्ती पृष्ठभूमि द्रेकर आया था। इसलिये, 
अपने उपनिवेश्ञों के साथ उसके- जो सम्बंध स्थापित हुए, उनके साथ एक 
ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था - क्रायम हुई जिसे राजनीतिक साम्राज्यवाद 
कहना चंहिये। इसका अन्तिम उद्देश्य तो शोपण ही था, परन्तु साथ में 
- पराधीन राष्ट्रों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी समझी जाती थी। इस प्रणाली. 
- में शासक देश पर यह ज़िम्मेदारी रहती थी कि वह घराज्य स्थापित करे । 


कुछ समय वाद अमरीकी इस मेदान में उत्तरे। वे अपने साथ दासता 
या गुलामी की परम्परा लाये थे। इसलिये, “ अविकसित ” देशों पर 
नियंत्रण रखने का उनका ढंग अंग्रेजों के ढंग से सिन्न था। अमरीकावाले 
आर्थिक रास्ते पर चल रहे हैँ, जिसमें प्रजा की सुख-सुविधा का लगभग 
कोई ध्यान नहीं रखा जाता,। कक अल 


न्‍ 


'. : इसके अतिरिक्त, आजकंल संसार के राष्ट्रों को- दो विचारधाराओं के 


' झण्डे के नीचें एकत्रित- करने की चेष्ठा की जा रही है । एक ओर - प्रोइंवेट या 
निजी. उद्योग .की विचारधारा. है; दूसरी ओर है, सामाजिक न्याय: की 
- खैचारधारा । लोगों से. अपने विचार मनवाने के इंसे संघर्ष में डुनिया दो 


थे प्रतिद्वन्दी दलों में वैंटती जा रही है-। अमरीका निजी उद्योग का समर्थन करता- - 


| - है, जिसका. आंधार निजी सम्पत्ति हैं और जिससे निजी मुनाफ़ा उत्पन्न होता 

: “हैं। सोवियत रूस सामाजिक न्याय का समर्थन करता है जिसका - आधार 
. मनुष्य की बुनियादी समानंता-और उससे उत्पन्न होनेवांली यह आवश्यकता है 
“कि-जीवन में ससी को समान अवसर हासिल होना चाहिये 


इने दो केम्पों के कारण संसार दो दलों में विभाजित - हुआ जां रहा 

' 'है। रूस अपना काम एक मिशनरी की तरह करता है। जिस वांत में वंह 
- विज्वास करता. है, उस्‌ पंर अमल करता- है और अपने उिद्धान्तों को कार्यक्षेत्र 
- में उतार कर दिखाता हैं; और इस प्रकार पड़ोसियों कों अपनी मिस्तोल-से 
समझाकर अपने अनुयाइयों की तादाद बढ़ा रहा है: 


किन्तु, . अमरीका दूसरे देशों को अपने चंगुल .में फँसाने के लिये - . 


हर तरह के हथकंण्डों का अ्रयोग कर रहा है, जिनमें घोखा; कंपट, बरू-प्रयोग॑, 
' जोर-ज्बदंस्ती और आर्थिक प्रपंच--सब कुछ झामिल हैं । उसके उपाय ऐसे 
. होते हैं जिनसे देश स्वाघीनं: नहीं होते, बल्कि मकड़ी के जाले में फँसते जाते 
- हैं। जाल इस होशियारी से बुना जाता है कि शिकार देश को यह. पता 
सी नहीं चलता कि हो क्या रहा है; और वह देश जितना ही छटपटाता है 
. उसका अन्त .उतेना ही-नज़दीक आता जाता है. 23773 


। इसोग्य से, लोग आजकल प्रायः इतने अधिक .व्यस्त रहते हैं कि 
.. झुककर अपने चारों ओर की घंटनाओं पर कुछ .क्षण .विचार करने की भी 


उन्हें फुरसत नहीं रहती । जिन्दगी की छीनां-झपंटी और भाग-दौड़-उन्हें-इस . 
: चात की इजाज़त नहीं देती कि वे वेठकर परिस्थिति का. मूल्यांकन. करें। 


7ब 
है. 


| और ज़िन्दंगी के इस दबाव का इस्तेमाल जिन्दगी को ख़तम करने क्के लिये ना 


किया जाता है। - 


: -. अमरीका को डुनिया भर में अपना झोर्थिक जाल फेलाते हुए डेढ़ सौ वर्ष 
से अधिक हो गये. हैं । परन्तु भारत में अस्मी तक वह. अधिक सफल नहीं हो 


स्‍्ब्र 


सका था । कारण कि अंग्रेज़ अपने स्थिर स्वार्थों की रक्षा करने के लिये और 
इंषों की वजह से भारत को अमरीकी फन्दे से चचाये हुए थे । पर हाल में, 
“यह 'बचानेवाली बाड़ गिर गयी हैं और भारत का बेरहमी से शोषण करने 
का रास्ता खुह गया है। यह बड़े दुख की वात है -कि यह चीज़ नेहरू 
जैसे देशभक्त नेता के नेतृत्व में हो रही है। अमरीकियों के छल-छंद--जो 
अपनी कामयावी के लिये आधुनिक मनोविज्ञान का सी प्रयोग करते हैँं--इस 
थ्रे, सरल, सहज-विद्वासी राजनीतिज्ञ के लिग्रे बड़े कठिन सिद्ध हो रहे हैं । 


अतः यह और भी जहरी द्वो जाता है कि साधारण आदमी को उन 
' तमाम कोशिशों की पूरी जानकारी करायी जाय जो उसे फँसाने के लिये हो रही 
हैं। इसलिये, भारत के लिये यह एक वढ़ी खुशी की वात है कि ऐसी तमाम 
जानकारी, बिना अधिक वाद-विवाद में उलझे, एक छोटी सी क्िताव में जमा 
कर दी गयी है। यह पुस्तक क्‍या है! मानो ऐसी ज्ञानकारी 
/» का भण्डार है| लेखक ने इस बहुमूल्य सामग्री को जमा करके और बड़े 
: सरल ढंग से उसे पाठकों के सामने पेश करके हम सबको अपना ऋणी बना 
लिया है । लेखक ने वताया है कि पिछले सौ बरस से भी ज्यादा अरसे के 
दौरान में भारत को अपने आर्थिक जाल में फँसाने के लिये अमंरीका ने 
कौन-कौन से हथकण्डे चलाये हैं । यह किताव इसका एकऋ'वहुत ही दिलचस्प ' 
-क्रिस्सा है और वह हमें एक वड़े खतरे से आगाह करता है। यदि हमने 
इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, तो फिर लाज़्िमी तौर पर और शीघ्र 
ही हम पर भी मुसीबत का वह पहाड़ टूट सकता है जो कोरिया पर टूटा है । 
मेरी यह जोरदार मनोकामना हे कि समय रद्दते ही हमारी अँखें खुल जायें , 
. और हम सजग और सतक हो जायें । 


मगनवाडी, 


. वर्धा; मध्य प्रदेश, जे, सी, कुमारप्पा 
३१ अक्बूबर, १५८२. | 


भू भर का 


इस भांग में ४५ करोड़ लोग. रहते है जा दुनिया की कुल आबादी हे 
की पांचवां. हिस्सा और आज़ाद दुनिया की आबादी का. ति| हाईं हिस्सा - 


की होते हैं।.... 5" 


/ अगर कमी ये लोग हमसे अछूग होकर क्रम्युनिज्म के. साथ. चले - - 


गये, यदि थे लोग भी उन ८० करोड़ लोगों के साथ मिल हो गये जो 
“आज कम्युनिज्म के निर्यन्रणः में तो दनिया की ज्यादातर. आबांदी 


-. कम्युनिज्म के:नीचे चल्मे जायगी । 


ईप् इलाक़े के अल्ग-अछग देशों को लिया जाय, तो जाहिर है 
क्षेतफंड और जावादी दोनों की दृष्टि से, इनमें सवसे. चड़ा भारत 
- है। भारत में ३५ करोड़ लोग रहते हैं। यह आज़ाद दुनिया के सब से 


: बड़े देशों में से है ।...दोनों ही दृष्टि से--आवांदी और खनिज पदार्थों - 


प्रथा दूसरे भौतिक पाधन की दृष्टि से-- भारत का पश्चिमी संसार के 
... लिये अत्यधिक महत्व है |? । 


- एहुजोज सी. सी, सहायंक विदेश-मंत्री, अमरीकी तिनिधि 
सभा, की विदेश विभाग -सप्मिति हे. सामने बोलते हुए 
२४ जुलाई, १९५५१ । 


एशिया की कुंजी अब भारत में हैं। यदि भारत हमारे हाथ से 


. जाता रहा, तो सारा एशिया जाता रहगा। फिर छोटे देशों में बचने की 


. साम्रथ्यं न रहेगी । 
हा 2. द पु 


५ 





अड3्टी3८८ 


“ तब अमरीका अकेला-पुड़ जायगा और उसका कोई मददगार न 
रहेगा । और तव शायद लड़ाई जीतने का सी समय हाथ से निकाल 
जायगा । ”! ॥॒ 
: “जस्टिस विलियम ओ. डगलस का “लुक” पत्रिका में लेख; 
१४ अगस्त, १९५१ । 


उपरोक्त दो उद्धरणों को पढ़कर पाठकों की समझ में आ जायगा कि 
» अमरीकी सरकार की नज़रों में भारत" का आजकल कितना भारी महत्व है । 
अमरीकियों की दृष्टि में अब भारत अंग्रेजों की वषोती सम्पत्ति नहीं रह गयी 
है जिसे कोई छू नहीं सकता।न अब वह उनके लिये, केवल एक गौण 
महत्व का क्षेत्र है। भारत एशिया में, अमरीका की एशियाई नीति का 
केन्द्र-विन्दु बन गया है । 


हम भारतीयों के लिये भी अमरीका केवल एक विदेशी मुल्क नहीं है, 

. बल्कि एक ऐसा द्वेश है जिसका हमारे भविष्य पर भारी प्रभाव पड़नेवाला 
है । अमरीका को हम अपने लिये चाहे न्‍्यामत समझें या खतरा, किन्तु उस 

शक्तिशाली देश और उसकी सरकार के साथ हमारे देश के सम्वंधों का 
बुनियादी महत्व है। स्वभावतः, अमरीका के प्रति हमारी क्या नीति हो, यह 
. एक. ऐसा: सवाल बन गया है, जिस पर आज भारत में सबसे अधिक 
और गरम बहस चल रही है । 
.. परन्तु यह बहस या तो प्रायः एकाध तात्कालिक प्रश्नों को लेकर ' 
, होती है, या समाजवाद ओर पूंजीवाद की आम बहस उसका आधार बन 
जाती है। विरोधी पक्षों में से, किसी की तरफ़ से भी अभी तक समस्या का 
सर्वोगीण अध्ययन, हमारे सामने नहीं आया है। यह कमी अकारण नहीं 
है । एक राजनीतिक प्रइन के रूप में अमरीका ने अमी हाल ही में भारतीय 
. चेतना में प्रवेश किया है, गोकि इसकी प्रतिक्रिया बड़ी सख्त हुई है। घटना-चक्र 
इतनी तेजी से घूम रहा है कि ऐसी कोई पुस्तक लिखना असम्भव है, जो 
चनन्‍द महीने के अन्दर ही पुरानी न पढ़ जाय । 

'इने सब कठिनाइयों को जानते हुए भी, यदि मैंने यह पुस्तक लिखने 
का साहस किया है तो केवल इसलिये कि इस प्रइन का हमारे जीवन के ल्व्ि 
और हमारी अगली पीढ़ी फे जीवन के लिये भारी महत्व है । 


प्‌ 


 :: पहले दो अध्यायों में इतिहास. के बारे में -कुछ बातिं कही गयी हैं, - हे 5 
-जिनकी जानकारी होना मौजूदा वहस के लिये ज़रूरी है.। उनके वाद दूसरे 
महायुद्ध के बाद -के दोनों देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक - - 
-सम्बंधों का विस्तृत विस्लेषण आता है । यद्यपि' इस. पुस्तक का. सम्बंध खास 

तौर पर भारत से है, परन्तु कुछ चचा पाकिस्तान की सी की. गयी है । 


ऐसे आरोपों से, जिन्हें विपक्षी विना किसी सबूत के एक-दूसरे पर 
लगाया करते हैं; मैंने अपने: को अलग रखने की कोशिश: की है ।. मेरी 
कोशिशं यह रही है कि केवल तथ्यों पर विचार करूँ और सोच कि हमारे 
राष्ट्रीय . हितों, के लिये- उनसे क्‍या अवश्यम्भांवी परिणाम निकलते -हैं ।.. . 
तथ्य एकन्र करने में काफ़ी समय और मेहनंत छगी है.। यदि दूसरे अनेक - - 
“मित्रों का. सहयोग. और सहायता सुझे . नः मिलती, तो में यह. काम कभी 
पूरा न-कर पाता । विशेष रूप से, में एक अमरीकी “मित्र .का वड़ा -छतजन्न ४ 
हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ़ अखबारों की कतरनें, सरकारी प्रकाशन, . और दूसरी 
चहुत सी वहुमूल्य सामंग्री मेजी, वल्कि मेरे अनगिनत सवालों के जवाबों.' - 

का पता छगाने में अपना बहुत सा समय खर्च क्रिया । मुझे इंस बाते का बड़ा 
खेद है. कि यह मित्र अपना नाम गुप्त रख़ना चाहते हैं और इसके लिये 
तैयार नहीं हैं कि. सह-लेखक के रूप में उनका नाम भी किताव पंर ग्रकाशित 
हो । इस देश के कई मित्रों ने-.प्रामश और- अपनी रांय देकर मेरी: व्रढ़ी 

मदद की है, जिसके लिये-में उनका वहुत आमारी हूँ। और-.अन्त में, अमरीकी 
सूचना विभाग को सी उसे सहयोग के लिये धन्यवाद देना ,आवश्यकर है जो 
उसने अनजाने में मुझे दिया हैं । 


२ . एछ, नटराजन .. 
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पहला अध्याय 


: दूसरे महायुद्ध के पहले भारत-अमरीका सम्बंध 


' भारत और अमरीका के वीच व्यापार 


अमरीका ने सबसे पहले १७८० सें भारत से सीधे व्यापार करना 
शुरू किया । उस साल अ्रण्ड दर्के नामक एक अमरीकी जहाज़ कलकते के 
- सफ़र को भेजा गया। अमरीका अभी हाल में ही आज़ाद हुआ था । उसके 
. व्यापारियों ने पूर्व में श्रेठिश और फ्रांसीसी कम्पनियों के झयड़ों से फ़ायदा 
: उठाया और दोनों से झविधाएँ ऐंठी । अमरीका की फेडरल ( संघ ) सरकार ने 
इस व्यापार को बढ़ाने के लिये क्रदम उठाने झुरू किये । १७५१ के चुंगी के 
क़ानून (टैरिफ्र ऐक्ट ) के द्वारा इस प्रकार के कर लगाये गये जिनसे अमरीकी 
जहाजों में आनिवाले आयात को बढ़ावा मिलता था। भारत से व्यापार करने 
के लिये उद्धरतापुर्वक कज दिये गये । १७९५४ में अमरीका की ब्रिटेन से एक 
- संधि हुई जिसे जे-संधि के नाम से पुकारा जाता है। उसके मुताबिक अमरीका 
. को भारत में व्यापार की विशेष सुविधाएँ मिल गयीं। १८०० में अकेले कलकत्ता 
से बारह जहाज़ माल भर कर वोस्टन के लिये रवाना हुए | इसी साल भारत 
से अमरीका जानेवाले सामान की क्रीमत तीस लाख डालर आऔकी गयी । 
ईस्ट ईण्डिया कम्पनी के अफ़सरों ने बहुत सी दौलत गेर-क्ानूनी ढंग से 
जमा कर ली थी और उसे वे सीधे इंगलेण्ड न ले जा सकते थे। अमरीकियों 
ने इस दौलत को ढो-छो कर काफ़ी पेसा कमाया। जे-संधि के मुताबिक 
अमरीकावाले केवल भारत और अमरीका के बीच व्यापार कर सकते थे । 
परन्तु नेपोलियन के युद्धों के काल में अमरीकी व्यापारियों ने इस संधि को ताक 
: प्र उठाकर रख दिया और वे भारत का सामान योरप पहुँचाने छगे। इससे 
उनका व्यापार खूब बढ़ा । भारतीय कपड़े और मसाले के आयात ने अमरीका को, 


“ अनेक्त प्रकार के कारखाने खोलने में मदद की, जेंसे रेशम कातमे 


के कारखाने, मोरक्की चमड़ा तेयार करने के कारणाने और “उन 


7 कक, टकरा शटुदू+ 7 + चलजज+++>न>यफ्-प्रमललन++-+---++. 
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| 


वाले शहरों में इंडिया रो? नाम से आानदार+ 
“हुआ करती थी उस पॉँत में यदि किसी का घर हो, या वोस्टन 
.  ह्हाफ़ में दफ़्तर हो तो बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। *- 


' बड़ी सम्पत्तियों को नींव डाली जिनसे न्यू इंगलेण्ड के अनेक पुराने 
परिवारों की दौलत की झुंंआत -हुईं थी । ” ( एमेरी आर० जोन्सन 
“की पुस्तक“ अमरीका का देशी और विदेशी व्यापार ”” से उद्धृत ) 


इस व्यापार की बड़ी प्रतिष्ठा. थी । उस ज़माने के वोस्टन में -सारत से 


व्यापार केरनेवालों को शान ही निराी थी.।-रूई का व्यापार करनेवाले 


करोड़पति सी. उनका. सुक्तावलछा नहीं कर सकते थें। बहत से बन्द्रगाह 







परन्तु नेपीलियन के युद्धों के बाद सारंतीय व्यापार का अमरीका 


लिये महत्व जाता रहा। झुरू में उससे फ़ायदा हुआ था क्योंकि उससे अमरीका 


में उद्योग-धंघे शुरू करने के लिये कुछ पूंजी जमा हो गयी थी । परन्तु बाद में 


उससे नुकसान ही होता था। अंग्रेजों की बात दूसरी थी-। उन्हें भारत को और 


'सी तरह-तरह से छूटने की छट मिली-हुईं थी। मगर. अमरीकावालों को तो 


' केवल व्यापार से ही संतोष करना. पड़ता था ।.गोक्ति उससे व्यक्तिगत हरूंप-से 


: अमरीकी व्यापारियों को बहुत .लांभ भी होता था, परन्तु अमरीका के पास 
कोई ऐसी चीज़ _न थी जिसे वह. भारत भेज सकता | इसलिये भारत से 


आये हुए माल के बदले - में उसे खज़ाना सेंजना पड़ता था । इससे उस देश का 


: मुक़सान हो रहा था। इसलिए, न्यू इंगलेण्ड ( अमरीका के एंक इलाके का नाम ) 


के नये कपड़ा-उद्योग 'की मदद . करने के लिये १८१६ में भारतीय कपड़े 


: पर चुंगी छगा दी गयी। यदि अमरीका से अब भी लकड़ी-और -बंफ़े का . 
_नियोतें न होता रहता और अमरीकी - व्यापारी भारतीय अफ़्रीम को चोरी 


से चीन छें जाने का व्यापार न करते रहते,.तो १८१६ के वाद भारत मं 
व्यापारिक दृष्टि से अमरीका की कोई दिलचस्पी .न रह जाती। ः 


पर अफ़ीम का व्यापार भी ऊुंछ दिन बाद बन्द हो गया । १८६१-६५ 
में अमरीका में गहयुद्ध छिड़ गया। इन . दोनों कारणों से भारत-अमरीका 
का व्यापार नहीं के वरावर रहं - गया साथ ही, अमरीकी उद्योग-धंधों के 
ओ एक. नयां थुग आरम्म हो .गया। पिछली -शर्ताब्द्दी के अन्तिम _ 
चांस वे्षों में अमरीका में उद्योग-धंघों की जिंतनी उन्नति हुईं उतनी और 


ट 


किसी देश में नहीं हुईं | बहुत जल्द अमरीका ताल ठोंक कर अन्‍्तर' प्रीय्‌ 
व्यापार के मैदान में कूद पढ़ा, और उसके सुक्रावले में औरों का उहरना 
ह मुझ्किल मास, पड़ने छगा। उसे अपने उद्योग-घंधों के छिय्रे वेशमार ऋचा 
माल चाहिये था, तेयार माल बेचने के छिये उसे बाजारों की जरूरत थी और 
पूंजी लगाने के लिये दूसरे देशों में सुविधाओं की आवश्यकता थी । उसने दनिया 

गे दूसरी बड़ी ताक़तों की मिसाल पर चलने की कोशिश की और क्रिलोपाइन्स 
आदि देशों में साम्राज्यवादी कारवाइयों शुरू कर दी । २७ अग्रैड, १८५८ को 
- सैनेटर एलबट. जे, वेवरिज- ने शान वधारते हुए यह कहा : 


' “ अमरीका के कारखाने अब इतना माल पेंदा कर रहे हैं कि 

अमरीकी जनता उसे इस्तेमाल नहीं कर पाती | अमरीका की धरदी 

- इतनी उपज पैदा कर रही है कि यहाँ के लोग उसे खनन नहीं क्र 

. सकते | विधाता ने स्वयं हमारी नीति निबोरित कर दी है। इनिया 

का व्यापार हमारे हाथ -में होना चाहिये और वह हमारा होकर 

. रहेगा । और हम उंसी ढंग से उस पर अधिकार करेंगे जो ढंग 

:', हमारी माँ, इंगलेण्ड हमें बता चुका हें। हम दुनिया सर में अपनी 

कोठियों खोलेंगे ताकि वहाँ अमरीढी माल का वितरण हो सके । हम 

समुद्र की छाती पर अपने जहाजों का जाल बिछा देंगे। हम अपनी 

- - दान के - मुताविक एक विशाल जहाजी वेड़ा बनायेंगे |” 
“*  (“ हमारे जमाने के इतिहास ” में क्विन्सी हो द्वारा उद्श्ृत ) 
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लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अंग्रेज उद्योगपतियों ने अमर 

को  क में घुसने नहीं दिया | भारत की अंग्रेजी रास्कार ने इस 

काम. में मदद की। १९०० में भारत के आयात का केबल १४४ 
“प्रतिशत भाग अमरीका से आया । अमरीकी अफ़सरों ने यह शिकायत की : 


कि 8 


मे [हन्दुस्ताव सा आनेदाले आयात 


5 जप 


े 
हि 





अमरीका वराबर- हि: 
बढ़ाता जा रहा है; लेकिन उसके. नियात में कोर बढ़ती नज्ञर नहीं आती 
और उसका मूल्य भारत से आनिशेज आयात के मृल्य र 
होता है 4” (“ विदेशी व्यापार का मालिक विवरण,” वाशिग्डन, 

-. दिसम्बर १९०२) 











 बीसवीं सदी. के आह में व्यापार के मामछे में, अंग्रेजों और .. 


. अमरीकियों की अतिद्वंद्िता बहुत बढ़ गयी।. भारत की भूमि भी इस. 


संघर्ष से. अछती न रही । नाम को सारत :में हर देश का माल आने 


: की आज्ञादी थी, -पर असल में अंग्रेज व्यापारियों को अनेक विशेष छुविधाएँ 


"प्राप्त थीं। एंक यह नियम था कि सरकारी ज़द्रत का साराःसामान या - तो -. 


' भारत में, या इंगलेंग्ड में खरीदा जायगा । इससे अमरीकी - व्यापारियों, को 


मुसझ्किल. होती थी | फिर भी १५०० और १५११ के बीच भारत के आयात. 


_ सें अमरीका का हिस्सा १७ से वढ़ कर ३:८ अतिशत हो ही या । 


अमरीका को .पहली महत्वपूर्ण सफलता देशी राज्यों में मिली । मेघर: - 


“ और बड़ौदा की सरकारें विशेष हप॑ से अमरीक्ियों- की मित्र थीं। मैसूर में. 
कावेरी प्रषात के विजली पंदा करने के केन्द्र में असरीका की जनरल- इलेक्ट्रिक - 


कम्पनी की. मशीनें अमरीकी इंजीनियरों द्वारा छुगायी- गयीं। “सी, - एफ, . .“ 


. वीम्स नामक एक अमरीकी, राज्य-का चीफ़े इंजीनियर नियुक्त कर दिया गया। : 
“१९०७ में आर. सी. व्हाइटनेंक नामक एके अमरीकी, - वड़ौदा: संरकार 


के आर्थिक सलाहकार के पद पेर नियुक्त किया गया।. एक और अंमरीकी .. . 
को राज्य का शिक्षा सम्बंधी सलाहकार वना दिया गयो। अमरीका में शिक्षा . 
ग्राप्त करके लोटे कई हिन्दस्तानियों को भी वड़ीदा सरकार में ऊँचे ओहदों पर 


" तेनात किया गया। महाराजा वड़ौदा ने स्वयं अमरीका का खूब द्लौरा किया - 


भर उनके युवराज जेंसिंह राव ते १९११ में अमरीका के हरवंड कालिज से 


बी. ए. पास किया. सेम्युअछ हिगिनवींटस नामक एक अमरीकी पादरी र्वालियेर, . . 
"रतलाम, कोटा, झालावाड़, धार ओर जांओोड़ा की रियासतों का खेती-सम्बंधी . . 


सलाहकार बन गया और उसकी कोशिशों के फलस्वरूप अमरीका-की वनी हुई 
खेती की वहुत सी मशीन हिन्दुस्तान आयी 


प्रथम महायद्ध के पहले हिन्दुस्तान के वाज्ञार में अमरीकों ने इन चीज़ों - 


“की बिक्री में खास तरक़्क्ती की: मिट्टी का तेल ओर पेट्रोल, सीने की मशीनें, 
- टाइप-राइटर और छापे की मशीन, और कुछ धातु का सासान । अमरीका से 


डा 


सबसे अधिक माल स्टैण्डड ऑयल कम्पनी भारत लाती थी। 


परन्त ब्रिटिश भारत में अमरीका की इस कार की सबसे चढ़ी सफलता 
यह थी कि ठाटा के मछदह्वर लोहे ओर इत्पात के कारखाने,-- टाटा आयरन 


शर० 


एण्ड स्टील वकसे--की स्थापना में उसका बड़ा हाथ रहा। टाठटा ने अमरीकी 
. .मशीने खरीदने और अमरीकी विशेषज्ञों को मंगाने पर छ करोड़ डालर खर्च 
किये और १५३७ तक उसके उद्योग का संचालन अमरीकी इंजीनियरों के 
हाथों में रहा । 

पहले महायुद्ध में ब्रिटेन से माल आना कम हो गया । अब अमरीका के 
पौवारह थे। उसने दोनों हाथों से भारत के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर 
दिया । १५०९-१४ में भारत के आयात व्यापार में अमरीका का हिस्सा 
३ प्रतिशत था। १५१४-१५ में वह बढ़कर ४ ग्रतिशत हो गया | भारत 
के नियात में अमरीका का हिस्सा इसी दौरान में ८ से बढ़कर १९ प्रतिशत 
हो गया । भारत से व्यापार करनेवाले देशों में अब दूसरा नम्बर अमरीका 
का था | अमरीका की अनेक व्यापारिक कम्पनियों ने भारतीय शहरों 
में अपने दफ़्तर खोल दिये और बहुत स्री अंग्रेज़ों द्वारा संचालित कम्पनियाँ 
' भी अमरीकी कारखानेदारों की एजेन्ट वन गयीं। अमरीकी व्यापारी 
भारत में दौरा करने के लिये आने लगे। भारत में विज्ञापन करने पर 
बड़ी-बड़ी रक्षमें खचे हुईं | भारत और अमरीका के बीच वाक़ायदा जहाज 
चलने लगे । न्‍ 

अंग्रेजों के लिये अमरीका का मुक़ावला इतना सख्त हो गया कि युद्ध के 
कुछ दिन वाद ही एक अमरीकी पत्रिका ने इस आशब चेतावनी दी : 

“ जॉन बुल को सावधान हो जाना चाहिये। यदि उसे अंग्रेजी माल के 
सबसे बड़े और सबसे अधिक मुनाफा देनेवाले बाज़ार को बचाना है 
तो जान बुल को जाग जाना चाहिये; क्योंकि भारत में अमरीकी व्यापार 
ने जो तरक्की की है, उससे सचमुच अंग्रेजों के कान खड़े हो जाने 

, चाहिये।” (” लिटरेरी डाइजेस्ट ”, १८ दिसम्बर १५९०, ध५० २३ ) 
भारत में ब्रिटेन के ट्रेड कमिइ्तर ने कहा कवि “इस वात में कोई 
सन्देह नहीं है कि अब हिन्दुस्तान में हमें हमेशा ही/अमरीका का मुक्ताबछा 
करना पड़ेगा ।! ; ६ 
इसके बाद अंग्रेजों ने खूब जोर के साथ जवाबी: हमला झुह किया। 
. इम्पीरियल त्रीफरेन्स एप्रीमेण्ट ( प्रिटिश साम्राज्य के देशों में बने मालपर कम 
ह ११ 


है ४२ कक. २ 


-चुंगी. लगाने का समझौता--अनु ० ). जेंसे तर्रक्रों के जरिये. कुछ हंद तके ब्रिटेन -- 
अमरीकी हमले-को रोकने में सफल भी हो गया-+ दो महायुद्धों के बीच के काल - - 
' में, इनिया की -बद्ढूती हुईं आर्थिक परिस्थिति के सोथ-साथ ,अमरीका-का 
_ल्‍ भारत के साथ व्यापार. सी घटता-बढ़ता रहा, परन्तु भारत के पूरे विदेशी 
5 - व्यापार की तुलना में उसकी मात्रा एक सी रही । और मोटरों, टाइप-राइंटरों 
' और दूसरी छोटी मशीनों की -विक्री में अमरीका ने खास तरकक्‍क्ती की । 
हालीबुड के क्लिल्मों ने भारतीय-सिनेमा पर से पावे-फ्रेरेज कम्पनी-के क्रायम- 


भारत में लगी- हुईं अमरीकी पं 5 


दूसरे महायुद्ध के पहछ़े कुछ अमरीकी पूंजी भी भारत में आयी। 
- इण्टरमेशनल वबेंर्किय कार्पोरेशन. ने. ( जिसे बाद में नेशनल सिटी बैक 
' आफ़ न्यू यौके ने खरीद -छिया ). १५०३ में वम्बई में और १५७४ में 
: . ऋलकत्ता में अपनी .एक शाखा खोली | अमेरिक्रन एक्सप्रेस कम्पनी ने भी. . 
भारत में दो शाखाएँ स्थापित कर ठी। । ५ 
जूट ( चटकल ) उद्योग में इन अमरीकी कम्पनियों का हाथ था 
“अमेरिकन मैन्वफ्रेक्चरिंग क्रम्पनी, छडली जूट कम्पनी, ऐंगस कम्पनी 
-- क्‍्लीवलेण्ड-ऐक्रोन बैग कम्पनी (चाद्‌-में यह चेज्ञ वैंग कम्पनी के हाथ .: 
' - विक्त गयी ) और रीगल सेक्र कम्पनी । । 
क्रिडर, . पीचडी एण्ड कम्पनी को चपड़े में दिलचस्पी थी । मेलौन ने 
भारत में अल्यूमीनियम के कारखानों को खरीद लिया । ' ' 
फ़ायरस्टोन रबर कम्पनी ने वम्बद में एक बड़ा ठायर बनाने का 
. ऋरखाना खोला । रेमिंग्टन रेण्ड कम्पनी ने ऋलकत्ता में टठाइपं-राइटर बनाने का - 
- एक कारखाना खोला। १९५३६ में अमरीका की नेशनल कोन कम्पनी ने 
ब्रिटेन की एवरेडी वेटरी कम्पनी को खरीद लिया। एवरेडी के कारखोने में 
सूखी वेटरियाँ बनायी जाती थीं। कनाडा फोड मोटर कम्पनी की एक शाखा 
६ में यहां खोली गयी जिसका प्रधान दफ़्तर और कारखाना बम्बई में-था। 
३९२८ में जनरल मोटर कम्पनी ने वम्बई में मोटरकारों ओर ट्रक्रों के हिस्सों 
«, को जोइने का काम जुरू किया । १५३९ में उसने इसी ढंग का एक नया 
“कारखाना खोला निसका नाम था क्मशियल वौडी बिल्डिंग कार्पोरेशन । 


१-0० 


: अधिक थी । इसका सही5अन्दाज पाने के लिये ब्रिटेन और कनाडा 
 - क्रम्पनियों के ज़रिये अप्रत्यक्ष रूपसे हिन्दुस्तान में आयी अमरीकी पंजी के 


७ 


_ इसके अलावा कई अमरीकी कम्पनियों ने आयात-नियात तथा बिल्नी 
की एजेंसियों का काम करना भारत में शुंह कर दिया । स्टैण्डडे-वेकृअम सयिल 
कंम्पनी और काल्टेक्स कम्पनी पेट्रोल वितरण करने लगी । 


कर 


यद्यपि सीधे ढंग।छें; भारत में रूगी हुई अमरीकी पूंजी, प्रिटि 
से काफ़ी कम थी; परन्तु बरास्तव में, भारत में - अमरीकी पूंजी इसमे छे 
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भी ध्यान में रखना पड़ेगा । 


उदाहरण के लिये, अमरीका के धन-कुबेर जे, पी. मौगन की कम्पर्नी 
को. लीजिये ।-इस कम्पनी के मातदत एक त्रिटिश कम्पनी थी जिसका नाम 
मौगेन, प्रेनफ्रेल एण्ड कम्पनी? था। इस कम्पनी के कुछ हिस्सेदार--- 
: सर टामस (बाद में छाड) केटो और तीन अन्य व्यक्ति --  बूल 
केटो एण्ड क्रम्पनी ' में भाग छे रहे -थे, जो कलकत्ता में ऐण्ड्रयू यूल 
एण्ड कम्पनी के नाम से काम करती. थी। यह हिन्दुस्तान की सबसे 
बड़ी मनेजिंगः एजेंसी थी। इसके नियंत्रण में अनेक कम्पनियों थीं जो 
तरह-तरह का व्यापार कर रही थीं--जैंसे जूट, चाय, जहाज़ों से माल ढोना 
कोयला खानें, आटा, तेल, मकान बनाना, रबंड, चीनी, कागज़, छापखाने 
बिजली पेदा करना और बीमा । भारत में मौगंन का.-प्रतिनिधि केटो था। वह 
मर्केण्टाइल वेक ऑफ़.इण्डिया का भी उपाध्यक्ष और डायरेक्टर था। इस 
अंग्रेज़ी वेक की शाखाएँ सिफ़ सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, वल्कि चीन, पूर्वी 
डच द्वीप-समूह, स्याम और मौरीशस में भी फेंी हुई थीं; 


भारत में अमराका पाद्रा 


. साहसी अमरीकी व्यापारियों के पीछे-पीछे हिम्मतवाले ईसाई प 
'भी हिन्दुस्तान आये । बल्कि सच -तो यह छै कि अमरीका ने जब सर 
पहले अपने पादरियों को विदेशों में सेजने का निश्चय किया, तब ू£ 
पाद्रियों में भारत को . अपने क्षेत्र के रुप में चुना और १८१३ में 
कलकत्ता पहुँच भी गये। वहों से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जब उन्हें 
निकाल दिया तो थे वम्बई पहुँच गये। वहों उन्होंने १८१५ में अमरीकी 
- मराठी मिशन खोला । १८३३ में ब्रिटेन की सरकार ने हुक्म निकाला कि 


१३ 


हर ५: 


4 व! 3] 


- डैस्ट इण्डिया कम्पनी से- इजांज़्त- लिये बिना सी-पादरी लोग भारत-में बस. 


' सकते हैं | इसके वाद अमरीकी, पादरियों ने यहों- अपना काम बढ़ाना शुरू. 


- कियो । १८५७ के विद्रोह के समय तक वे वम्बई, उत्तर अंदेश: ( यू. पी... हा 


. मद्रास और आसाम. में अपने केन्द्र खोल चुके-थे [ं ७: 





४“ डस सम्य- अमरीकी- पादरी आयः-बार्मिककूल खोला करते घे और .. 
शशित किया .करते: थे।-. 
स्वीकार करते थे । जो . -.. 
थोड़े बहुत वन जाते थे, वे मिशन में ही. नौकरी 'कर छेते थे । पादरियों का... . 
अधिकतर समय चौराहों: पर खड़े! होकर-या गिरजों-घरों में उपदेश देने में . . 


ईसाई धंमे के साहित्य को भारतीय भाषाओं -में, 
बहुत कम लोग .उनके उपदेश सुनकर ईसाई 


-बीतता था। -.  ्अ 


क्‍ पर, लग॒भग १८८० से ईसाई बननेवालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी । -.- 
, उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम २५ वरसों में हंसारे देश में जो वार-बार अकाछ ८ 
- पढ़े,-उनसे पाद्रियों का काम आसान हो गया। वे अकालरू-पीड़ितों.की सहायता -. 


करते । जनता-उनका- अंहसान मानकर इंसाई वन- जाती ।- अब प्रत्येक मिशन 


*क्ली सफंलता इस वात से नापी जाने. लगी -कि किसने कितने लोगों का धर्मे- ० ० 


: पंरिवर्तन किया है। पादरियों को रुपये-पेसे की कमी न .रही। यह वात भी 


 सतलव से खाली नहीं है कि ठीक इन्हीं दिनों अमंरीका के डगते- हुए... 


एकआधिकारी ( इजोरदार ) पूंजीपतियों ने विदेशों में काम करनेवाले मिशनों 


“कार्मों में दिलचस्पी लेना और उन्हें; धन की.सहायता देना झुरू किया माइरनं- 
» एच. फ्रेल्स्स नामक एक अमरीकी ने, जो वरसों तक भारत का तथा हिन्दू धमम- 


'का अध्ययन कर चुका था, १५१० म लिखा था 


. 


: « यह घन अधिकतर (पाद्रियों को ) इसलिये दिया जाता है कि - 


॥0०..4 


'- व्यापार सरें उससे फ़ायदा होने कीं उम्मीद रहती है । आप में से बहुतों 


ने जौन डी: रौकफ्रेंलडर का नाम जहर सुना होगा। वह स्टेण्डड 
ऑयल कम्पनी का मालिकि और दुनिया -का सबसे धनी आदमी .. 
और “विदेशी मिशरनों को वड़ी-वड़ी रक़म दान में देता है।; - 
. कुछ वर्ष हुए मेंने न्यू यौक के एक देनिक पत्र में रौकफेलर के सेकेटरी - 
: -मि. गेदस से एक भेंट का इतान्त पढ़ा था । उसमें गेट्स ने बताया था -. 


कि रौकफेलर साहव विदेशी मिशनों को .जो रुपया दान में देते हैं, 
कर .. १४ 


: ».... उससे उनके व्यापार में बड़ा लाभ होता है, क्योंकि जिन देशों की जनता 


' के बीच थे सिशन काम करते हैं, उनके साथ व्यापारिक लेन-देन वढ़ 
जाता है।” ( “ हिन्दू आदश व उनकी सुरक्षा ” से, प्रद्ध १५-१६ ) 


' उन्नीसवीं सदी का अन्त होते-होंते अमरीकी पादरियों ने शिक्षा भौर 


 डाक्टरी के क्षेत्र में अपनी कारवाइयों काफ़ी बढ़ा ली। उन्होंने अनेकों कालिज 


और अस्पताल खोले । उन्होंने नीचे लिखे कालिज खोले : वेलोर का धरहीऊ 
कालिज, मदुरा का अमेरिकन कालिज, ग्रुण्ट्र का आंध्र क्रिस्वियन कालिज 


३५ 


' /डूलाहांवाद का इईविंग -क्रिश्वियन कालिज, लखनऊ में लखनऊ क्रिस्वियन 
ला 45 थी हर गे मै हल न 
-कालिज और इसबेला थोवन कालिज, लाहौर का फ़ोरमैन क्रिश्चियन कालिज 
... और. रावलूपिण्डी का गौडेन कालिज । मद्रास के वीमेन्स क्रिश्चियन कालिज 


और क्रिस्टौफ़्स ट्रेनिंग कालिज अंग्रेज और अमरीकी पादरियों के संयुक्त 


.... अयत्नों से खुले थे । बम्बई के विल्सन कालिज तथा मद्रास क्रिस्चियन 
_* 'कालिज को अमरीका से सहायता मिलती थी। 


हज 


पारदरियों के क्राम का क्षेत्र बढ़ा तो उनकी तादाद भी बढ़ गयी। 
३८८७ में भारत में अमरीकी पादरियों की संख्या १३५ थी, बीसबीं से के 
अथम दशक फे शुरू के सालों तक वह १,५०० तक पहुँच गयी। अब 
थ्थर्मोपदेशकों के अंलावा डाक्टर, नस, सम्पादक और शिक्षक भी अमरीका से 
आने लगे । इन लोगों का चुनाव बहुत ध्यानपू्ेक्र किया जाता था । प्रसिद्ध 
आरत-हितेपी पादरी जे, टी. सण्डरलेण्ड ने इस बारे में यह लिखा है : 


“विदेशों में छोँट-छोंट कंर सबसे “ठोस ! लोग, यानी सदसे कम 

. प्रगतिशील विचारों के लोग भेजे जाते हैँ ।...ऐसे अनेक उदाहरण 

' 'ह& कि जिन लोगों को सरकार के विदेशी विभाग में नौकरियों न मिल 

' सक्कीं, उन्हें पादरियों के पद पर भर्ती होने में कोई कठिनाई न हुईं । ” 

(“ ज्यू बल्डे ” नामक पत्रिका के मारे १८५८ के अंक में छपे 
_“ भारत में ईसाई मिशन ” शीपक लेख से, पृष्ठ ४३२ ) 


भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के उभार से सभी पादरियाँ को, विशेष के 
अमरीकावालों को, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अमरीकी 


2 पादरी अमी तक हसेशा अंग्रेजी सरकार के घततिठ सहयोग से काम ऋरते आये 


- ओे।वबे अंग्रेजों की नीति के गुण गाया करते थे और अपने अनुबाइयों को 


लि 


शक 
ऊँ 


हिन्दुस्तानियों, भारतीय धर्मों और भारतीय परम्पराओं को नौची - दृष्टि से... 
- . देखना सिंखाते थे किसी हद तक .उन्होंने अपने हिन्दुस्तानी अनुयाइयों की 5 
 भारंतीयता "मी नष्ट कर दी थी। १८८७ के विद्रोह के बाद एक अमरीकी - - 


पादरी ने गुमान के साथ यह कहा था 


: “ एक्र भी, देशी ( याती हिन्दुस्तानी )- ईसाई, विद्रोह में. शामिल 
नहीं हुआ .: -कई जगह तो इन देशी इंसाइयों ने उचित. समय-पर खबर. 


देकर (विद्रोह के बारे में ) पड़यंत्रों को रोकने में मदंद दी। 
(रे. वि, वटलंर की पुस्तक “ दी लेण्ड आफ दि वेदाज्ञ ” से, .प्रष्ठ ४६४) 


एक दूसरे अमरीकी सज्जन ने इस चतावरशी के शुरु में लिखा था; ; - 
४ आजकल ब्रिटिश सरकार पादरियों की, विशेषकर अंमरीकी पादरियों 


की सददे के लिये कुछ उठा नहीं- रखती ।...घन, ज़मीन, हर चीज्ञ जो - 0) 
सरकारी:तौर पर मिशनों को दी जो सकती हैं; उन्हें दी जाती है ।. . . मं 


. “लांड कज़न, विभिन्न प्रान्तों के गवनर, ओर दूसरे सरकारी, .-: 


२ 


विद्रोह 


४८ अफ़सर...इस वात के गंवाह- हैं कि जनता में असंतोप बढ़ने और “ 


फैलने के जब-जव अवसर जाये, तव-तव उन्होंने (अमरीकी: -. 


पादरियों ने ) शान्ति और व्यवस्था क्रायम. रखने में और सरकार . 
के 


पुस्तक “ सौडने इंडिया ” से, पृष्ठ ४६१६४ ) 


अतः स्वासाविक था कि राष्ट्रीय चेतना के बढ़ने .के साथ-साथ भारत :के 


लोग पादरियों की कारवाइयों को नापतन्द करने लगें। भारतीयों को अंग्रेज 


 नौकरशाहों और अमरीकी पादरियों में कोई अन्तर नहीं जान- पढ़ता था। 
देश की ईसाई जनंता-पर भी राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रसाव पढ़ना लाज़िमी था. / 


' उसके वीच से मांग उठने छगी कि निरजा घरों पर से विदेशी नियंत्रण ख़तस 
होना चाहिये। ह 


कुछ वर्षों के बाद अमरीकी सिशनों से अपनी नीति बदल दी | अब वे | 
ईसाई धर्म को “ स्वदेशी ” रूप देने की कोशिश करने रूगे । भारतीय इसाइयों 
को कुछ ज़िम्मेदारी के पंद दिये गये । अंग्रेज सरकार से तो मित्रता क़ायमः 
रही, पर अब कुछ- राष्ट्रवादी नेताओं से भी मेल-जोल बढ़ाया गंया। परन्तु 
जाहिर हं, राष्ट्रीय- विद्रोह के समय दो नांवों पर पेर रखना संभव -न था: 


्ि रद 


लिय्रे भारी काम किया ।” ( विलियम एलरौय कर्टिस की. :- 


की की 


१९३० या१९४२ में जिन चन्द अमरीकी पादरियों ने भारतीय मांगों का 
६६ 


: समर्थन क्रिया, उन्हें तुरन्त अमरीका चापिस बुला लिया 


न हम ' राष्ट्रीय आन्दोलन से उत्पन्न विरोध के बावजूद शमरीकी मिशनों 


:.. नियंत्रण में. ४,३७७ स्कूल चलते थे जिनमे १५२,६ 
' वे १८ अनाथाल्य, ५३ अस्पताल, और २ 


चलाते थे। - ' 
'' भारत की स्वतंत्रता के ग्रति अमरीका का रख 


: स्वतंत्रता का सवाल । भारत के होग विदेशी सम्कारों जौर संस्थाओं का 
' इसी कसौटी पर परखते थे.कि उनका सारत की जालादी की मांग के बारे 


काम वराबर बढ़ता द्वी गया। १५३८ में भारत के भनन्‍्द्र अमरीका और 


* कनाडा के मिशनों में २,००६ विदेशी कर्मचारी क्राम करते थे। और उस 
वर्ष तक वे .७,६८,४२८ हिन्दुस्तानियों क्र धर्म परिवर्नन कर चुके थे । 


अमरीका से उनके केन्द्रीय कायोलयों ने एक वी फे अन्दर तीस लाख डालर 
उनकी सहायता के लिये भेजे थे और स्वर्य मारत में उन्हें दस छाख डालर पे 


ब्ध 


अधिक की आमदनी हुई थी। भारत ये विदेशी मिशर्नों का कुछ जिनगा काम 


था, उसका एक-तिहाई -से अधिक १७ अमसेकी संख्याएँ करती थीं। उनके 
० वियार्ी पढ़ते थे । 
८८ से अधिक दवाखाने 


अभी हाल तक, सरकारी तौर पर घींरत॑ का अमरीका से कोई राजनीतिक 
सम्बंध नहीं था + परन्तु भारत में एक राजनीतिक सदाल ऐसा था जिशर्क 


. ओर से दुनियां का कोई देश आँखें नहीं मंद सकता था। वह था भारत की 


ल्‍ 


29 | हे 


पु 


. क्या कहना, है । हम. यह देखें कि अमरीका का इस मामछे में बचा रुख था / 


, » कुछ दिनों से अमरीका-के सरकारी प्रतिंगिधि यह दावा करने के भी 


े हो गये हैँ कि उनका देश भारत के स्वर्तत्वा आान्दोऊय का सदा सममक् 


... और शुभचिन्तक रहा है और उम्नने लमातार भारत की मदद के हैं । कुछ 
. भारतीय अफसरों ने भी ' इस पुरानी मदद * के लिये अमरीकी चणधार्सो के 


पु 


धन्यवाद देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिये शहतीय रासदूत थीं 


: रामा राव ने २३ सितम्बर, १९४८ को न्यू बीे में दः 


“ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय शमरीका थे जो भतिक सहायद! 
हमें दी थी, उसके लिये मारत डयका जितरा ऋ्तश हो, उतना ही 
थोड़ा है । ” ( हिन्दुस्तान टाइम्स, ९४ सितम्दर, १५४८ ) 
ह््छ 


पलज लाल न 
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| भारतीय राजदूत वी. आर, सेन ने १५ .द्सिम्बर, १५७१ को राष्ट्रपति 

ट्रंसन के सामने अपना अधिकार-पत्र पेश करते .हुएं कहा था कि “.भारत ? 
 उस*हमदर्दी और मदद को कभी नहीं भूछ सकता-जो उसे-अमंरीका-की जनता ग 

- तथा सरकार से “ अपनी आज़ादी की लड़ाई के समय मिली थी ।” यह बात: « 
"भी काफ़ी अजीव है कि भारत - सरकार की ओर से यह कृतज्ञता.डन दो सजनों 
' ने जाहिर किया-जिन्होंने स्वयं भारत-के स्वतंत्रता संग्राम से. कमी कोई हमदर्दी 
नहीं दिखाई थी । वल्कि सेन साहब ने तो -अपने अंग्रेज मालिकों की तरफ़... : 
हमारे राष्ट्रीय आन्दोलंन को कुचलने में काफी नाम ही ःकमाया था ।_-.- 


5 हक 


संच है कि विभिन्न अवसरों पर अनेक अमरीकी संस्थाओं एवं बा 

व्यक्तियों ने जोरों से भारत की आज़ादी की मांग. का समेथेन-किया हे। 

भारंतीयों ने सदा उनका अहसान मानां है और इस. समर्थेन -से बल प्रोप्त - 

 कियां है। परन्तु इस चीज्र-का जितना जोरदार :प्रचारं॑ हिन्दुस्तान में हुआ- . 

_ है, उससे लोगों के दिमाग में एक गलत तंसवीरं.वन गयी . हैं। उसमें भारत 

' के मित्र तो बहुत ह्त उभर कर सामने आते हैं, परन्तु: विरोधियों पर और उन 
_ पर जो € तटस्थ- रहना चाहते थे, ऐक पदों सा पड़ जाता है । 


० इसलिये पहले यह देखना चाहिये. कि अमरीको में कौन-छोग हिन्डुस्तान- 
. की आज्ञादी की लड़ाई का समर्थन कर' रहे थे, और कौन उसके विरोधी थे 


उनके हित क्या थे और उनका प्रभाव कितना .था । .. :. .  -. (£/// 


: इस अआताव्दी के प्रथम दशक-में कुछ अमरीकी वुद्धिज़ीवियों ने' भारत ' 
के स्वतेत्रता आन्दोलन -का समर्थन किया था। उन्होंने माइरंन एच० पफ्ेल्प्सः 
के नेतृत्व में “ सोसायटी फ़ार दि एडवांसमेण्ट आफ इंडिया-?” नामक एंक 
समिति सी चनायी थी जो लन्दन के कांग्रेस दफ़्तर से सम्बंध -रखती थी। 

' असल में, उस समय वहुत से अमरीकी बुद्धिजवी: क्यूबा, और क़िलीयाइन में -: ' 
: अमरीकी सरकार की कारवाइयों की निन्‍दा कर रहे थे। इन्हीं में से कुछ / - 
लोग भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में सी दिलेचस्पी रखते थे। परन्तु 
अमरीकी सरकार की नीति -विल्कुल इस्क्की उल्ठी थी-। अमरीकी राष्ट्रपति. 
वियोडोर रुज़वेल्ट ने तो ऐसे शरदों में व्रिटिश साम्राज्यवाद का समथेन किया - 
ह था कि उनका उपयोग करने में शायद अंग्रेज सी संझोच करते। 4६८ 
जनवरी, १५०५ को राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने एक सापण में कहा था : के 
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“ योरपीय नस्ल के लोगों द्वारा एक दूसरे महाद्वीप के घने बसे हुए 
देशों पर सफलतापूर्वक राज करने का सबसे महान उदाहरण हमें 
दुस्‍्तान में मिलता है ।...सचमुच यह तो रोमन साम्राज्य से सी, . 
बड़ा कार्य है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय 
' साम्राज्य का सफलता से शासन चलाकर अंग्रेजों ने वह काम किया 
' है जो पिंछढी दो झताब्दियों की खेत जाति की सबसे महत्वपूर्ण 
' और सबसे प्रशंसनीय सफलताओं में गिना जायगा ।...अधिकतर 
जनता बहुत खख में है।सच तो यह है कि यदि अंग्रेजी शासन हिन्दुस्तान 
से हटा लिया जाय तो पूरे देश में खुनःखरावी और छूटमार मच जायमी; - 
ओर वे तमाम लोग जो निर्वल हैं, जो सबसे अधिक मेहनती हैं. और 
क़ानून को मान कर चलते हँ--वे सब छूट लिये जायेंगे और उन पर 
तरह-तरह के जुल्म ढाये जायेंगे; और देशी लोगों में फायदा सिर्फ़ 
उनका होगा जो क़ानून को नहीं मानते और जो हिंसक और खून के प्यासे 
हैं... मानवता के प्रत्येक झुभचिन्तक को ,. . [समझना चाहिये कि 
भारत में इंगलेण्ड ने जो कुछ किया- है, उससे भारत का अवुलित 
लाभ हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और उसकी संभ्यता फली-फ़ूली 
है। वहाँ अंग्रेजी शासन स्थायी और शक्तिशाली बना रहे -- हमें इसीसे 
गहरा संतोप द्वोना चाहिये |...” « 


दूसरे महायुद्ध के पहले अमरीकी सरकार के ऊँचे पदाधिकारियों की 
ओर से सिप्ती एक वार ही हिन्दुस्तान की आज्ञादी के बारे में कुछ कहा गया 


“था। उसे हमने ऊपर दे दिया है। ध्यान रहे कि यह और किसी का नहीं, स्व 

- अमरीका के राष्ट्रयति का बयान था । 
. “,. बात वयानों पर ही-खतम न हुई । कुछ दिन वाद भारतीय क्रान्तिकारी 
हरदयाल को, "जिन्होंने अमरीका में शरण ली थी, देश से निकालने की ' 

. कारवाई झुरू हो गयी । 


* 


पहले महायुद्ध के काल में, भारतीय स्वतंत्रता फे समथकों पर अमरीक 


: में सझ़्त दमन हुआ । गृंदर पार्टी के जो सदस्य अमरीका में रहते थे, सुलिस 


उनके पीछे लग गयी । चहुतों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया गया 


और अमरीक़ा के युद्ध में शामिल्ल होने के बाद फ्रौरव ही उनके खिलाक़ 


१५, 


'. घढ़यंत्र के मुक़ेदमें चलाये गये .इन॑ मुक़दमों में: अंग्रेज अधिकारी खुलेआम... 
' दखल देते थे । इस स्थिति से छुब्ध होकर -रावट भौस्स लोवेट ( जिन्होंने... 
: अपना जीवन नागरिक अधिकारों के संघर्ष में होम कंर -दियां. थों) ने “न्यू . 
 रिपब्लिक ” नामक अखबार में १ अश्छ, १५३१ को ग्रह छिखा:. .. - 


“ इन मुक्नदरसों के सिलसिले में अमरीकी अधिकारियों ने अंग्रेजों की 
जिस तरह खुशामद्‌ की है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता।” _. - 


.... प्रथम महायुद्ध का अन्त होने के वाद “भारत की आज्ांदी की मांग को- . 
.. पहले-से अधिक समर्थन सिलनें ऊगा | १९५२०, में अमरीका की सोशलिंस्ट पार्टी 
_- और फ़रामर-लेवर (-क्रिंसान-सजदूर -) पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन 
करते हुए प्रस्ताव पास किये। ये दोनों ही -उम्रवादी संगठन थे ।- सोशलिस्ट - 
. पार्टी ने: उस समय तक समाजवाद को त्याग नहीं था और उसका नेतां यूजीन - 
, -डेब्स युद्ध का विरोध करने के कारण जेल में बन्द था। कुछ डदारंचादी व्यक्तियों 
- . और पादरियों ने भी यही रुख लिया । इनमें रेवरेण्ड सण्डरलेण्ड और रेवरेण्ड_ 
.: जौन हेन्स होम्स प्रघ्रुख. थे ।ये छोग गांधीवाद से-प्रभांवित-थे । दिसम्बर 
.. १९४० में न्यू -यौक में “भारत की स्वतंत्रता के प्रेमी ” नामक एक संस्था 
. समी.क़ाय की गयी।. . १ थे हु 5 की 85 
... ... परन्तु जब भारत की ओर से मांग की गयी कि राष्ट्रपति विल्सन की 
,. असिद्ध १७ बातें भारत पर भरी लागू की जायें, तो विल्सन ने इस गुलाम देश 
: की पुकार की ओर कोई ध्यान ने-दियां ।. उल्टे, उनकी सरकार ने हिन्दुस्तानियों 
प्र. द्रमन .जारी रखा. शलेन्द्रनाथ घोष ने भारतीय जनता. की ओर से अमरीकी : 
राष्ट्रपति को एक पन्न लिखने की हिम्मत की थी। उन्हें. एक विदेशी सरकार 
का एजेन्द चताकर जेल में डाल -दिया गया। “ भारत. -की स्वतंत्रता के 
' , प्रेंगी ” नामक उपरोक्त संस्था-की संगठनकता श्रीमती एग्नेस -स्मेडले को-सी 
: जेल में बन्द कर दिया गया | 


कर 


के 
7 
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-- इन्हीं दिनों, अमरीका के धोर प्रतिक्रियावादियों ने सी भारत में 
दिलचस्पी लेना झुरू किया। -े लोग अंग्रेज़ों के विरोधी थे और वारसाई की 
सेधि की मुखालफ़त करते थे। अंग्रेज़ों को बदनाम करने के लिये उन्होंने 
आयररलेण्ड और हिन्दुस्तान का सवार उठाना झुह किया। परन्तु एक वार 
विल्सन को - हराने . और वारसाई की संधि को अमरीका से असत्वीकार कराने 


- २6 
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में उन्हें सफलता मिल गयी, तो फिर उन्होंने हिन्दुस्तान का कमी नाम 
सुक न छिया। बा 

.. १९३१ से १५३० तक अमरीका में भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन 
के समर्थन में बहुत कम प्रचार हुआ । सन तीस के. सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
के समय भी कुछ इने-गिने अमरीकियों ने द्वी भारत के समर्थन में आवाज उठायी । 
महात्मा गांवी को यह बात माहछूम थी | इसीलिये, गोलमेज सम्मेलन के वाद 

“जब कई लोगों ने उन्हें अमरीका आने का निम्मत्रण दिया, तो वह 
'बहां जाने के लिये तेयार नहीं हुए । बाद में गांधीजी ने इसका कारण बताते 
हुए कहा था ; 


( . “मुझे इस बात का विद्वास नहीं था कि वहाँ जाकर में भारत 
लिये कुछ कर सकूँगा । अमरीका के लोग दसरों की बात नहीं सुनते । 
वे दूसरों का आदर-सत्कार तो खूब करते हैँ, पर करते अपने 
- मन की है...। ” ( टी. .ए. रमन द्वारा लिखी गयी किताब “ गांधीजी 
क्या चाहते हैँ, ” में पृष्ठ ६०५ पर उद्शतत ) 


भारत का सच्चा समर्थन केवल कुछ पादरियों, उदारवादियों, हृब्शी 

नेताओं और उदग्रवादी संगठनों तक ही सीमित था । कभी-करमी कुछ प्रतिगामी 

. और अन्त्ताष्ट्रीयवा-विरोधी लोग भी ब्रिटेन को गाली देने के लिये 

शिकागो ट्व्यूत और न्यू योके डेली न्यूज़ में लेख लिखते समय 

हिन्दस्तान की याद कर लिया करते थे। लेकिन, अमरीकी सरक्षार न 

हिन्दुस्तान के बारे में कमी कुछ कहती थी और न भारतीय आन्दोलन में कोई 
' दिलचस्पी ही प्रकट करती थी । 


.. अतः अमरीकी सरकार का "भारत के प्रति रुख यदि बहुत अच्छा 
'हुआ तो तटस्थता का रुख रहता था, वरना कमी-कभी सक्रिय विरोध 
का रुख बन जाता था। आज यदि अमरीकी सरकार, अमरीकी जनता 
के एक भाग की साम्राज्य-विरोधी भावनाओं का श्रेय स्वये लेना चाहे, तो यही 
कहना ही पड़ेगा कि यह एक बेईमानी की बात है । जब कि यह बात भी 
सर्वों को माल्म है कि अमरीकी जनता के इस भाग की साम्राज्यवाद-विरोधी 
भावनाएँ, स्वर्य उस समय की अमरीकी सरकार के मी खिलाफ थीं और उसके 
कारण एग्नेस स्मेडले जेसी प्रमुख महिलाओं को जेल तक जाना पड़ा था। 


ह. 


मर 


ञऊ 


_-. - यशांधीजी के मशहूर अनुयायी डाक्टर भारतन कुमारप्पा-ने यह ठीक. ही 
+ कहा था कि ग बल हे 2) न हे 5 पड के हा ह) ;; ड | 


._. ):- “ हिन्दुओं (योनी हिन्दुस्तानियों-+अनु. ) के -ग्रति...अमरीका ने « 


! तटस्थता की रुज़ ' अंपनाया । उसकी समझ है- कि. भारत व्रिटेन का 


५ । “निजी मामला है, उसके वारे में चुपचाप .दशंक वन कर रहना-ही. : : 


जमरीका में हिन्दुस्तानी... 


_/. उचित हैं। यदि अमरीका ने सारंत में कमी :कोई दिंलचस्पी द्खायीः. . - 


. | तो यह संमझ कर कि वह जादूगरों और साधुओं का ऐसा देश है जहाँ “ 


(के योगी कंदंराओं में समाधि. लगाये वेंठे: रहते हैं, नाखन वढ़ा-लेते : 
. हैँ, कीलों के विछोने पर सोते हैं और लोगों के हाथ-देखते हैं । ? : : 
( अमरीका में मेरा विद्यार्थी जीवंन, | ए८ ६) . 5 





सी. देश की जनता -की राजनीतिक- मंहत्वाकांक्षाओं के प्रति : 


संहानुभृति श्रकर्ट करने के पहले उस देश के लोगों के साथ हमदंर्दी का वरताव - 
. किया जाता है। यंहां यह देखना चाहिये कि अमरीकी सरकार और अमरीकी 


जनता हिन्डुस्तानियों के साथ कसा व्यवहार करती थी? .:: 


. इस जतांव्दी के पहले दशक में वहुत से हिन्दुस्तानी रोज़गार की 
तलाझय में अमरीका चले गये थे । १९०७ और १९१० के वीच उनकी संख्या . 


- पांच हज़ार तक पहुँच गयी-थी । इनमें से अधिकतंर सिख थे । वे अमरीका 
' के पस्चिसी समुद्र तट पर जाकर वस गये और कफ्रार्मों, रेंछों, और - लकड़ी के 
कारखानों में काम करंनें लगे । * | 


: यदि कोई आज येह कहे कि इन लोगों-का अमरीका में स्वायत हुआ - 
था, तो यही- कहना पड़ेगा कि उसकी डुद्धि मारी गयी है । इन सिखों का :. 
अमरीका में हर जगह अपमान हुआ ।-कालों-गोरों के दंगों में उन्हें घुरी तरह - 
मारा-पीठा गया । कुछ जगहों में उन्‍्मत्त भीढ़ों ने कई, लिखों की लगमंग क्रत्ल- 
ही कर दिया। इस तरह की एक वर्टना ८ सितम्बर १९०७ को वाशिग्टन राज्य 


के बाल्वपम नामक स्थान म थी जिसका वणन एक उस समय के समाचार : 


कक ँ 


पत्र ने इस घव्दों में किया था 
२२०: 


. “ .,.. ऊरकडी के कारखानों के छ सौ मजदूरों की एक भीड़ ने 
पुरवियों के मुहल्छे पर हमला किया और पूरी तरह से' आतंकित करके 
उन्हें शहर के बाहर खदेड़ दिया। बहुत से हिन्दुओं ( अमरीका में सभी 
हिन्दुस्तानियों को प्रायः हिन्दू कहते हैं --अचु ० ) को चोदें आयी, पर 
“कोई मरा नहीं। शंहर के संबसे ग़रीब इलाके में बने इन लोगों के गन्दे 
घरों पर हमला किया गया उनका सारा सामान सड़कों पर फेंक दिया 
गया और कुछ जगहों पर बहुमूल्य बस्तुएँ चुरा ली गयीं ।. . अधिकारियों 
ने परिस्थिति को अपने क़ाबू के वाहर समझा और चेतावनी देने से 
-. अधिक कुछ न किया। ...” (“दि वल्डे ठुडे ” नामक पन्त के नवम्बर 
१९०७ फे अंक-में, वर्टर डौड का लेख ) 
अमरीका जानेवाले हिन्दुस्तानियों के बारे में जाँच करने के लिये 


अमरीकी सरकार की ओर से जो कमीशन नियुक्त किया गया था, उसने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि : पश्चिमी ( प्रशान्त महासागर के ) तट पर, 


“ हिन्दुओं को सब से कम पसन्द किया जाता, है, या कहना चाहिये 
. कि हमारे देश में पूर्वी एशियाई देशों के जितने छोग भी आये हैं, 
उनमें सबसे ख़राब हिन्दुओं को समझा जाता है ।”.( जून, १९१२ ) 


,उन्मत्त भीड़ ने जो काम शुरू किया था, उसे सरकार ने पूरा कंर 
दिया। १९१० -के बाद सरकारी अफ़सरों ने सरकारी क्रानून की उठाकर ताक 
पर रख दिया | वे सभी हिन्दुस्तानियों को देश में आने से रोकने लगे। 
हज़ारों ऐसे लोग जो अपनी सारी जमीन-जायदाद बेचकर रोज़गार की 
- तलाश में अमरीका आये थे, समुद्र तट से ही छोटा दिये गये । सेकडों छोग 
जो पहले आ गये थे, देश से निकाल दिये गये । हज़ारों हिन्दुस्तानी, अद्याचार 
के भय से. खुद अमरीका छोड़ कर चले गये। 


१९१७ में सरकार ने एक क्लानून वना कर हिन्दुस्तानियों का आना 
रोक दिया । इसके छः ब्ष बाद स॒प्रीम कोट ने भगत सिंह ठिण्ड के मुकदमे में 
फ़ैसछा सुनाया कि हिन्दुस्तानी अमरीका के नागरिक नहीं वन सकते । इस 
फैसले से कई ऐसे हिन्दुस्तानियों से भी नागरिकता का अधिकार छीन डिया 
गया जो बरसों पहले उसे प्राप्त कर चुके थे । कुछ की अमरीक्नन पत्नियों तक 

की अमरीकी नागरिकता जाती रही । 
। 'श्३ 


१९५२४ में एक और कानून वना जिसके द्वारा-अमसीका में प्रवेश करने ४ 


. और चहाँ का-'नागरिक बनने का. अधिकार -विशेष- रूप से हिन्हुस्तानियों से ! 
“छीन लिया गया । भारत: अपमान की इस कड़वी घूँट को पीकर रह गया। - र 
श्री वि्ुलभाई पटेल ने इसके जवाब- में भारत की केन्द्रीय असेम्ब॒ली में - 


“एक बिल पेश किया 4 इससे अमरीकी नागरिकों से वे तमास विज्ञेप अधिकांर .- 
छीन लिये जाते जो उन्हें फ़ौजदारी के मुक्रदर्यों आदि के तिलूसिले में भारत  . 
_ में मिले हुए थे । स्वराज्य पार्टी ने इस-विंठ का समर्थन किया। उधर. 
: मंहाकवि रवीन्द्रनाथ टेगोर ने अपना क्रोध इन शब्दों में प्रकट किया | 


“अमरीका में तो ईसा को भी: नहों घुसने दिया जाता क्योंकि. 
एक तो उनके पास काफ़ी पुंसे न निकलते, दूसरे वह एशियाई थे [” . - 


> लेकिन, १९२४ के क्रानून से ही इस दव्यवहार का अन्त नहीं हुआ। 
“इस झतांब्दी के तीसरे दशक में उठाह राज्य में . हिन्दुस्तानियों पर वमवारी 


-की गयी। देश से. निकालना भी जारी रहा। १९२० और १५४० के बीच 
' अमरीका में रहनेवाले ६,००० हिन्हुस्तानियों में से लगभग आधे को अपना 
कारंवार, नौकरी और- परिवार छोड़कर अमरीका से निकल जाना .पढ़ा। -“ 


: भारतीय विद्यार्थियों पर तरह-तरह के बंधन लगाये गये। उन्हें केवल उसी 
विद्यालय में पढ़ना पड़ता था जिसे अमरीकी श्रम-मंत्री उनके लिये ते कर दे। 


पढ़ाई के साथ-साथ वे कोई काम करके जीविका नहीं कम्मा सकते थे। और * 


. शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें अमरीका छोड़ -देना. पड़ता था। भारतीय 
: व्यापारियों पर सी अमरीका में अनेक ऐसी वन्दिशें लगा दी गयीं जिनसे 
दूसरे देशों के व्यापारी मुक्त थे । | 


ह इसके अलांवा राज्य के क्रानूनों में भी वहां हिन्दुस्तानियों के साथ 
असमानता का व्यवहार किया जाता था।. अमरीकी जनेता के नाम एक अपील 
श्रीमती. कमलादेवी चंटोपाध्यायं और डी. पी. पंडया ने लिखा था 


“हिन्दू अपने नाम से न सम्पत्ति खरीद सकते हैं और न बेच 
सकते हैं। इसलिये प्रायः वे किसी अमरीकी मित्र के नाम से खरीद या. 
विक्ती करते हैं। कई ऐसा उदाहरण सामने आया है जब कि उन - 
अंमरीकी मित्रों ने हिन्दुओं के साथ विश्वासघात करके उनंकी सम्पत्ति को 
5. लेलियाहे।” |; 


२3 


... इसी व्यवद्वार को देखकर पी. कोदंडा राव मे, जो विदेशों में रहनेवाले 
भारतीयों के बारे में विशेषज्ञ माने जाते हैं, अपनी किताव में लिखा है : 
“ जसा मालूम होता है कि अमरीका की नबरों में हिन्दुस्तान को 
सबसे तुच्छ समझा जाता है | इसका कारण कुछ हृद्तक यह मालूम 
, होता है कि अमरीका के प्रभावशाली क्षेत्रों में हिन्दस्तानियों के बारे में 
अनुचित राय घर बनाये वेठा है। उदाहरण के लिग्रे ६ जनवरी 
१९१९५ के केलीफोर्निया के स्टेट लेवर ब्यूरो की एक विशेष रिपोर्ट में 
कहा गया था कि “हिन्दुओं में कोई नंतिकता नहीं होती” और ४ 
ऐसे विदेशी हैं जिन्हें “ यहाँ कोई नहीं चाहता ” ,” ( मई, १५४४ ) 


अमरराका ओर रवीन््धनाथ टेगोर 


- यहाँ तक कि- गुरुदेव रवीन्द्रनाथ * टेगोर के साथ भी अमरीका ने यही 
व्यवहार किया । उनकी पहली तीन यात्नाओं में:जो कुछ हुआ, उससे गुरुदेव 
के मन को ऐसी ठेस पहुँची कि उन्होंने.प्रण कर लिया कि भविष्य में वह कमी 
अमरीका नहीं जायंगे । अपनी पहली यात्रा के बारे में उन्होंने यह लिखा : 


“ खुफ़िया एजेंसी के कुछ लोग मेरे पास आये और बोले कि सान 
..  फ्रांसिस्को की हिन्दू क्रान्तिकारी पार्टी ने मुझे जान से मार डालने का 
. . निश्चय किया है क्योंकि वह भेरे राजनीतिक विचारों को पसन्द नहीं 
करती । जाहिर था कि इन छोगों को किसी ने पेंसे देकर भेजा था । 
यह गप्प अखबारों में सी छाप दी गयी और जब्र मैंने इसका खेण्डन 
करना चाहा कि ऐसी वात सम्भव नहीं है, तो अखबारों ने उसे छापने 
से इनकार कर दिया | यह शायद इसलिये कि थोड़े दिनों में 
“ही वहाँ एशियाइयों के खिलाफ़ कानून बननेवाला था और इस प्रकार की 
झूठी खबरों को प्रचारित करनेे अमरीका में बसे हुए हिन्दुओं 

, के खिलाफ़ चातावरण तेयार होता था 


».. “हिन्दुस्तान लौटने के बाद मुझे जापानी समाचार पत्रों के हारा 
: ख़बर मिली कि उपरोक्त पार्टी के खिलाफ़ ( अमरीका में ) भारत के 
व्रिटिश शासन को उलटने के लिये सुप्त प्रयत्न करने का मुकदमा 
चलाया जा रहा है। इस मुकदमे में मेरा नाम भी लिया, स़््या और 


हा. गया क्ि मेंने-जर्मनों से रुपया लिया था और बढंले-में. में अमरीका - 
... में उनका कुछ कास करता चाहता था। .इसके साथ; यह  आरोप- भी 
: लगाया गया. कि में अपने देश के लिये अमरीका में कुछ ग्रप्त-राजनीतिक 
.. साजिश करने गया था। मैंने राष्ट्रपति व्िल्सन को एक तार भेज कर... 
- इस प्रकार के इल्जामों को वापिस लेने का अनुरोध किया। लेकिन मुझे 
तार का कोई जवाब तक नहीं मिला । ... ??. (  एटलान्टिक - मंथली * 
नामक पत्र के जून १९२७ के अंक में लेख, पृष्ठ 3३०): ... 


उनकी दूसरी यात्रा, जिसमें उन्होंने राश्वाद पर सापण दिये थे,-विशेष 
. सफल नहीं हुईं। १९२१-में वह तीसरी वार गये ती उनके साथ - बड़ा ही. 
: अपंमानजनक व्यवहार हआ । उन्हीं के शब्दों में छुनिये : अमरीकावालों को, 


... “ शक थी कि में एक राजनीतिक पड़येत्रकारी था जो उनके देश- 
._ चातियों के सरल स्वभाव से अनुचित लाभ उठाने की. कोशिश- कर रहा 
. था। मेरे कुछ धनिष्ठ मित्रों ने मुझे वताया कि हिन्दुस्तान छोड़ने से 
 पहलें मैंने जलियाँवाला वात्म-के अत्याचारों के खिलाफ़ जो वयान 
दिया था, शायद उसी के फल-स्वरूप मेरे खिलाफ़ अमरीका में जवदंस्त 

- अचार हो रहा था।” ( उपरोक्त लेख ) 3४0 अल हि 


बार-बार निमंत्रण पाने पर गुरुदेव ने १९२६ में फिर अपनी कनांडा. - 
यात्रा के बाद अमरीका जाने का प्रयत्न कियां। परन्तु. सरकारी अफ़रसरों - 
: - ने उन्हें' रोक कर तरह-तरह से तंग किया और-उन्हें लौट आना पड़ा । इस. . 
. सम्बंध सें उन्होंने अमरीकी सरकार के जबर कानूनों की 'निन्‍दा करते हुए. 
-एक वयान भी अखबारों को दिया था। १५३० में अमरीका को वदनामी . 
से बचाने के लिये हेनरी. मौरगेंथो के नेतृत्व में एक प्रभावशाली -स्वागत 
“समिति का संगठन किया गया। उसके निमंत्रण पर रवीन्ह्रनाथ टेगोर-अन्तिम 
वार १९३० में अमरीका गये । 


'रै 
५0) - 


गा दूसरा अध्याय 


+ 


दूसर महायुद्ध के दार म॑ भारत-अमराका सम्बंध 


दूसरे महायुद्ध के काल में भारत और अमरीका के बीच सीधा और 
धनिष्ठ सम्बंध क्रायम हुआ। युद्ध के कारण ब्रिटेन भारत से सामान्य व्यापारिक 
_सम्बंध नहीं रख पा रहा था। इससे अमरीहा को भारत के साथ आर्थिक 
'सम्बंध बढ़ाने का अवसर मिला । अमरीका के लड़ाई में शामिल होने के बाद 


“ , ब्रिटेन जैसे-जैसे अमरीका पर निर्भर होता गया, चैंसे-वैंसे सारत पर अमरीका 


. का असर बढ़ता गया। दिन्दुस्तान में एक लाख से भी अधिक अमरीकी फौज 

“ पहुँच गयी । अमरीकी समाचार समितियों के दफ़्तर खुल गये । अमरीका के 
सरकारी समाचार केन्द्र क्रायम हुए । तरह-तरह के अमरीकी प्रतिनिधि और 
दूत-सण्डलियाँ -सारत आने लगीं | इस सबसे भारत-अमरीका सम्पंधों का 
. एक बिलकुल नया अध्याय- शुरू हुआ । भारतीय जनता के अन्‍्तरों्ट्रीय 
. सम्बंधों में अब अमरीका का स्थान गौण नहीं रहा । 


अमरीकी कर्ज और व्यापार 


इस नये अध्याय का परिचायक १९४०-४८ के बीच मारत-अमरीका 
के बीच व्यापार का वहत अधिक बढ़ जाना था । 





वर्ष... अमरीका से भारत को नियोत. भारत से अमरीका को आयात 





( हजार डालो में ) 


बृछ० ध्ट,डश८ , १०२,२०४ 
१९७४१ ९८,१६२ > १३१,७१० 
१९७४२. ' ३७७,७९३ १०७, १ ३५ 
१९४३ , ५४५३ ,<८५५ 3२०,७ 

१९४४ , ७७७,०/०७ ३४४,८५२, 
पथ ४९१,२०१ . अरे 


( फ़ोरेन कॉमसे वीकली, वाशिंग्टन, १० अक्वृवर १५४६ ) 
जा, २७ 


परन्तु यह सामान्य ढंगे का व्यापार न था। नियात में. जो. बढ़ती 
अधिक्रतर्‌ उस सामान के कारण हुईं थी जो अंग्रेज-अमरीकी समझौते की >- 
:- शर्तों के अनुसार १९४२ से लड़ाई के कर्ज ( लेग्ड-लीज़ ) के रूप में हिन्दुस्तान -: 
भेजा जा रहा थां। आयात का कुछ भाग भी. इसी प्रकार वदले में हिन्हुरंतान 


' 5 द्वारा -दिया गया लड़ाई का क्ज़ों था । 


| अमरीकी सरकार के . आऔँकड़ों के अनुसार ' लेण्ड-लीज़ ? के- मातहत : 
“ भारत को मेजे गये सामान की क्लीमत. १ अक्तूबर, .१५४७ तक: 
२,१९८,८०३,०००. डालर हो गयी थी। बदले में, भारत ने १ जुलाई, 
९७५० तेंक ६३५,४४३,००० डालर का सामान दिया। भारत- में आनेवाले - 
सामान का बढ़ा साग- गोले-वाहुद का था, जिसकी क्रीमत १,२८८,४९८,०००. - 


- डालर होती थीं। वाक़ी में;.१६१,७२१,००० डालर का- पेटोल आदि 


४५४,६७३,००० का औद्योगिक सामान; और १८३,५११,००० डालर की. 
खेती की उपज थी ।.. - ० 


इस सारे सामान का वहुत छोटा भाग हिन्दुस्तान के इस्तेमाल के .लिये 
. -था। उन दिनों भारत मित्र राष्ट्रों की दक्षिणी-पूर्वी एशियाई कमान का सामान 
. जमा करने का केन्द्र था। चीन को गोला-बारूद -भी यहीं से भेजा जाता... 
 था। इसलिये ' छेण्ड-लीज्ञ ” के-मातहत जो सामान भारत आता था, उसमें से 


अधिकतर दसरे -देशों को चला. जाता था। भारत-सरकार हिसाब 


-किताव इस तरह रखती -थी कि पंता नहीं लग. सकता था क्वि आये. हुए -. 

' सामान में से कितना वाहर हर चला गया और कितनो देश में इस्तेमाल हुआ ।- 
न्तु; इतना मारलंम - है कि ज़्यादातर गोंला-बारूद यहाँ तेनात अंग्रेज 

' सिपाहियों' को दिया जाता था। खेती की, उपज में भी अंग्रेज सिपाहियों 

. के लिये भोजन का ही सामान होता था। औद्ोगिक सामान में वे चौजें होती थीं 

: जिनकी भारत. के आवाजाही के साधनों और वन्दरंगाहों आदि को सुधारने 

के लिये ज्द्रत थी | लड़ाई के सामान को ढोने के -लिये उन्हें चुधारना अत्यंत - 


आवश्यक था। - .. ः ४ 


इसके बदले में सारत-ने. जो- सामान दिया, उसकी मात्रा बहुत ही 
अधिक थी और वेंह ऐसे संमय दिया गया था जब स्वयं सारत को: भारी 
कठिनाइयों का सामना करना. पढ़ रहा था। मारत ने वेशुमार. रबड़, चाय, 


5 आय 


न 


* अवरक;_ मैंगनीज़ और दूसरा कच्चा माल, फ्रौजी सामान, और करोई 
गज्ञ कपड़ा बदले में दिया। इसके अलावा, भारत ने जवबरीकी फ्रौजजों और 
जहाजियों को तरह-तरह से आराम पहुँचाया। इन स्व चीज़ों के दाम 
बाज़ार भाव से बहुत. कम रखे गये और हिसाब भी ठीक तरह से नहीं 
गया। अक्सर तो अन्दाज्ञ से ही हिसाव की ख़ानापूरी कर ली जाती थी 


रु इस बदले की “लेण्ड-लीज्ञ ” से भारत में मुद्गा-प्रसार बहुत बढ़ गय 

और लड़ाई के ज़माने में लोगों की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गयी। इसी 
से अनुमान किया -जा सकता है कि भारत को किस तरह अपना पेट काट 
“ कर अमरीकी और ब्रिटिश सरकारों की जरूरतें पूरी करनी पड़ी थीं)व 
अजीब सा सौदा था। हिन्दुस्तान चूंकि अंग्रेजों के ग्ासन में था, इसलिये 
अपना बहुमूल्य सामान और मदद अमरीका की देना पढ़ती थी; बदछे में 
अंग्रेज़ सरकार को लड़ाई का सामान मिलता था, जिसके एक भाग को वह भारत 
: के स्वतंत्रता आन्दोलन को कुचलने के लिये इस्तेमाल करती थी । सीधे शब्दों 
में “ लेण्ड-लीज़ ?” हिन्दुस्तान की छूटने का साधन वन भया था । 


. और छूटनेवाले कभी यह तक नहीं सोचते थे कि हिन्दुस्तान की जनता 
पर कया बीत रही है । जेंसा कि डाक्टर आश्थर उपहम पोप ने 
न्यू योक टाइम्स के १३ दिसम्बर, १५४७ के पत्र में लिखा था 


“ प्रिसाल के लिये, उससे ( भारत से ) कहा गया कि. अनाज 
- की पेदावार कम करके फ्रौज के लिये जूट की खेती करो। भारत ने 
आंज्ञापालन को, परन्तु डरते-डरते कि अनाज की पेंदावार कम करने 


करन पर कहां अक्राल न आ जाय । वहा हुआ भा-+भकाल आया, : 


- और बंहत ही भर्यकर रुप में आया । हि 


अमरीका की मजदूर संस्था, “ कांग्रेस ऑफ़ इण्डस्टियल आगनाइजे- 

शन्स 2 (सी, आई. ओ.) ने १५४३ में अमरीका तथा. ब्रिटेन की सरकारों 

को हिन्दस्तान में अकाल पड़ने की आशंका से आगाह किया और सुझाव रखा 

गोला-वारूद ले जानेवाले अमरीकी जद्दाज़ों में थोड़ा-थोड़ा करके अनाज भी 

भारत भेजा जाय। पर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुईं। ५ नवम्धर, १९. ४३ 
को मज्ञदर नेता हैरी ब्रिजेज़ ने सी, आई, ओ. के सम्मेलन में यह के 

2 की : ाी २९ 





ला की 


/ हमारी बात नहीं चुनी गंयी, और मैं आपको बताना व हता- ँ 2208 


"कि हंमारी-वात क्यों नहीं सुनी गग्नी । अमरीकी :सरंकार की तरफ़ से -. - 
__ एडमिरल लेण्ड ने और ब्रिटेन की ओर से सर॑ ,आर्थर स्लेटरें ने हमसे -.. 
_ कहा : “ देखिए; अब आप-लोग गहरे सामाजिक प्रइनों में जा रहे हैं;- .. 


आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं।” सतलब सिफ़ यह थां कि युद्ध में 


: सहायंता पहुँचाने की दृष्टि से ही हम॑ने जो उल्माव॑ रखा यथा, . -.. 
उसे मानने पर उन्हें भारंतीय जनता को बचाने के लिये, चन्द्‌ आंना क्री... 


* ' हफ़्ता-ओर खं्च करना पढ़ जाता । ” 


: नतीजा यह हुआ कि भारत के पचास-लाख निवासी बेमौत- मर गये । कफ के 


'इस -सब, को. ध्यान में रंख कर देखा जाय. तो - माल्म होगा. क्लिः.१९४७६ 


में “ लेण्ड-लीज़ ?” का जिस तरह हिसाव क्रिया गया, वह भारत के साथ: - 


सरासर अन्याय करना था । जापान के साथ युद्ध समाप्त हो जाने के-वाद भी 


भारत जो सामान सप्लाई करता रहा था, . उसके :एवज में. उसे अमरीका से... “ 
साढ़े ४ करोढ़ डालर मिलना था लेकिन “उसे खारिज कर. दिया गया। 


भारत में जो “ लेण्ड-लीज़ ? का फ्रोजी -सामान अभी पड हुआ था, / 


अमरीका को उसें उठा छेंने. का अधिकार दे दिया गया। अमरीका वा. ४: : 
अमरीकी - सेनिकों के नाम १ - जून, १९४६. के पहले का जो, भी -. 
द्विसाव निकलता: था; उसे चुकाने की .जिम्मेदारी भारत-सरकारे ने अपने सिर . : 


'छे छी ।भारत सरकार से कहा ' गया कि देश में पढ़े हुए: “ लेण्ड-लीज़-” के 
-अमरीकी साम्रानं को नीलाम करके जो -कुंछ मिले, उसका आधा अमरीका को. . 


सौंप दे, वाक़ी से खुद संतोप्‌ करे । पर “ लेण्ड-लीज़ ” के मातहंत अमरीका . . - 
से २२ करोड़ ६० लांख आउंस जो चांदी आयी थी, उसे लोटाने की जिम्मेदारी _ :.* 
से भारत वरी न हुआ । ३१ मार्च, १५४९५ को सारा हिसाव होने पर॒* ' 


माल्म हआ- कि भारत के यहां अब भी अमरीकावालों काः १७८,४० 
६४८२० डालर वक्ताया है. जो भारत को चुकाना पढ़ेगा। . 


हे 


लेण्ड-लीज, 


2 सहायंता, या पारस्परिक सहायता की मदों में आने... :: 


वाले सामान के अलावा, १५४० ओर 4९४५ के बाच भारत और अमरीका | 2 2 


जो व्यापार रहा, उसके आँकड़े इस- प्रकार दिये गये का 
० >> मा ० 


खली 





पक; न्‍ > पु है *्छ_ 
वर्ष सारत को अमरीका से निर्यात ._ भारत से अमरीका को आयात 





( हज़ार डाछरों में ) 


पृथडण च््द 
रे 


हि के . ३०२,२०४ 

* १९४१ ,... ८९,६०० . १३१,५१७० 
बण्४२ . ९०,७२१.  ., १००,१३७ 
पेण्ड३-.. , . रण,४ं४५ . -. १२७०, ८३७ 
वृद्ध... ४९,०८३ $ ० , ११०,५८८ 
बृणछण े ६८,४९६ | १४६ ४७२ 


( फ़ॉरेन कोमसे चीकली, वाशिग्टन, १० अक्तूबर, १५४५ ) 


हर पे 


: भारत के व्यापार में त्रिटेन और अमरीका का हिस्सा क्वितना-करितना 
.. प्रतिशत था, यह नीचे के ऑकड़ों से पता चलेगा 





भारत का नियात 








मु | भारतका आयात | भारत का नि 
__ ौ-६ ब्रिटिश भाग | अमरीकी भाग| ब्रिटिश भाग | अमरीकी भाग 
' बर्ण-ड४२ ० | २११ | ३२०१ ; डर हु 
' बृछ्ड२-४रे | नकद | १७'३े | ३०६ | १७४८ 
१ ९४३-४४ है पे ; १०'८ | 2०४ ००२ पु 
४ प्‌५४४-४० हे । १९%'८ | २७७ | २९*० | २१२ ' 








(भारत के व्यापारिक सम्बंध ओर व्यापारिक नीतियॉ-- 
विद्येप कर अमरीका के सम्बंध में, लेखक : डॉ. वी. एन, 
गारगली; साइकलोस्टाइल किया हुआ लेख, प्रष्ठ ८ ) 


- १९३७-३८ में भारत के आयात सें अमरीका का भाग केबल 


: शअ्रतिशत, और नियात में केवल १०"१ प्रतिद्यत था । उसकी तुलना में, जाहिर 


है, काफ़ी तेज बढ़ती हुई। इत्तिहास में पहली वार ब्रिटेन ओर अमरीका के 
साभ वरावरं हो गये; और १५४४-४८ में तो अमरीका भारतीय आयात मे 
5 ब्रिटेन से भी आगे निकल गया । - 


कद... » ७ 


से काफ़ा ठद्ध - वढ्ता 


के का  अदि! 


भारत से मैंगनीज़, अवरक, छाख, और दूसरी ऐसी वस्तुओं के निर्यात बात 


ई जिनकी अमरीका में लडई का 'सामांन तेयार करने 


वार कारखाना को सन्त जल्रत थी। इससे सारत से जानेवाले माल की मात्रा . 
असराका से आनेव्राले माले को तुलना में वढ़ गयी।. ७ अक्तृवर, १५४६ को - 
भारत सरकार के अथ विसाय ने एक वयान में चताया " 


.-_ रोक लिये गये । और 
: कि वह अपनी हज 


युद्ध के आरम्भ से ३१ मार्च १९५४६ तक भारत ने ४०० करोड . 
रुपये के वरावर अमरीकी डालर कमाये आर २४० करोड रुपये 
वी 


किये; और इस त्तरह १५६८ करोड़ रुपये 


वचनत 


हट । ड ््‌ [| 


 परन्ठु, व्रिटिश सरकार ने इसका इन्तज्ाम कर दिया था कि ये डालर 
भारत की न मिलने पार्य । उसने व्यवस्था की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य से. 
शामरछ इश जितने डालर कम्ता4, वह सव हलन्दंन में एंक - साम्राज्य डालर: 
फ्रीप ” में जमा रहें। 


हर 
ड्से ब्रिटेन का मुहर 
सारत 


र्त्र 


चूँकि व्रिशेन: 


इस प्रकार सारत के रूंगभग ०० करोड़ ढालर लन्दन में 
लड़ाई के बाद भारत के पास इतने डालर भी सन रहे, 
का सामान अमरीका सें खरीद सकृता। मजबूर होकेर- 


कचा पढ़ा । 


उजनमराका का -जाथिक कारवाइया 


असमराका सहायत्ाता पर न्िसर करने लगा था, इसांल्य 


उसे मन सारकर धीरे-घबीरे सारतीय आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार के मामले 
में अमरीका को सी अपना हिस्सेदार बनाना पड़ा | 


इसका सबसे वड़ा- उदाहरण उयुक्त अवरक पमशन था जा भारत का 
अवरक को सारी पंदावार का छरांद झेने के लिये बनाया नया था। इच 


“ मिशन मे-तीन सदस्य अंग्रेल थे और तीन अमरीदी ये ससी व्यापारी थे; - 


भारतीय खान-मालिक और व्यापारी भाव आदि के वारे में रोशन अपना 
“रोना रोया करते थे, पर उनकी खझुनंता कोन था: होता वही था, जो. ये 
विदेशी व्यापारी ते करते थे । 


] 


| ३ 


जहाओं तथा इस्पात के उद्योग के बारे में मी अंग्रेजों तथा अमरीकियों 


गा 


_प 


संयुक्त मिद्यन बनाये गये। बंगलीर की हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट फेक्टरी-. 


थ>्र हवाई 
अमरांकी हद 


ना को -अपने जहा मरम्मत करने के लिये. किराये- 


९) - 
8 


' पर दे दी गयी। हिन्दुस्तान में पुर्क जोड़ कर मोटर गादियोँ तैयार करने 
"का ठेका फोडे और जनरल मोटर कम्पनियों को दे दिया गया । 

. परन्तु, इसका मतलूव यह नहीं था कि ब्रिटेन चुपचाप, बिना कोई 
बखेड क्िय्रे भारत का भार्थिक निर्यत्रण अमरीका को सौंप देने को तेयार था।., 
. अमरीकी सरकार ने १९४२ में भारत-सरकार की रायसे ग्रेडी ठेकनिकल 
मिशन यहाँ मेजा था ताकि वह सारत की आर्थिक परिस्थिति की जाँच करके 
उत्पादन चढ़ाने के उपाय सझाये । इस मिशन क्री अन्तिम रिपोर्ट को भारत 
सरकार ने प्रकाशित तक नहीं होने दिया और उसकी सिफारिशों को 
छुकरा दिया । ह 


भारत-अमरीका के व्यापारिक सोदे 


युद्ध काल में ही अमरीका ने भारत की सबसे बड़ी कम्पनियों से सम्पक 
स्थापित करना शुरू किया और भारत के वह़ें पूंजीपतियों ने भी अमरीका 
' में दिलचस्पी लेनी शुरू की । युद्ध करा अन्त द्वोते-द्ोते तो यह प्रश्नत्ति बहुत 
प्रबल हो उठी । ह 
- भारत सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि सण्डर 
१९४० में अमरीका भेजा | इसीके साथ देशी रियासतों के उद्योगपतियों का 
- भी एक प्रतिनिधि मण्डल वहाँ गया। योजना मंत्री सर आर्देशिर दलाल 
सरकार की तरफ़ से अमरीका गये। भारतीय फ़िल्म उद्योग के प्रतिनिधि 
. अखिल भारतीय कारखानेदार संघ ( सन्युफ्रैक्चरस एसोसियेशन ) के प्रतिनिधि 
और कुछ व्यापारी भी अमरीका की यात्रा कर आये । 
इसी तरह की यात्राएँ ब्रिटेन की भी दो रही थीं, गोकि उस समय 


. - ब्रिदेन के साथ हमारे देश का राजनीतिक समझौत्ता होने के कोई आसार नज्ञर 


नही आ रहे थे | इससे भारत में चिन्ता पेदा हुई । इन पूंजीपतियों में रे 
बहत से कांग्रेस के समर्थक थे, परन्त साथ ही, उन्होंने लड़ाई के दिनों में 
-, ब्रिटिश सरकार से सहयोग करके बेशुमार झुनाफ़ा कमाया था। इसलिये, 
उनकी अन्‍्तराष्ट्रीय कार्रवाइयों से शक्र पेंदा होना स्वानाविक था । ऐसा लगता 
था मानो भारतीय पूजीपतियों की पूरी नीति में दी परिवर्तन दोनेवाला है । 
पूंजीपति वर्ग से सदा मित्रता रखनेवाले महात्मा गांधी तक को इससे आइचर्य 
' , हुआ। उन्हेंने अखतवारों में बयान देकर इस चात पर चिन्ता प्रकट की कि 
३ | डरे 


श्री बिडला जेंसे पूंजीपति भी सरकार के भेजे-हुए मण्डलों में श्ञामिल होकर. 
... विदेश गये हैं, और वे कहीं विदेशों के साथ बोई अनुचित वादा या सौदा न: 
, कर लें। जब विड़ला ने उन्हें विस्वास दिलाया कि थे लोग ऐसी. कोई वात. _. 
. हों करेंगे; तंब कहीं जाकर महात्मा गांधी ने अपना विरोध त्यागा व | 
-- “४” भारतीय मरचेण्ट्स चेम्बर ( व्यापारी संघ ) ने तो और भी स्पष्ट छाब्दों . - 
- में.इन हरकतों का विरोध किया-। २. मई, १९४७ को उसने एक वयान में कहा :.. : 


/ भारत - पसन्द: करेगा कि उसका औद्योगिक विकास न हो; परन्तु - 
बह यह नहीं चाहेगा कि इस देश में नयी ईस्ट इण्डिया कम्पनियाँ 
क्रायम हो जायें। उनसे न केवल भारत की आर्थिक स्वतंत्रता संकट में. 

'पड़ जायगी, बल्कि राजनीतिक स्वंतंत्रता प्राप्त. करना सी मुश्किल हो 
जायगा।? - ः 2५. ला जे ड -. 
.. .: मातम पड़ता था कि इस प्रइन पर पूंजीपति वर्ग में दो मत थे । एक्र,-. 
. दल प्रमुख और शक्तिशाली उद्योगपतियों का था।ये लोग अपनी बढ़ी हुई 


_ दौलतः का इस्तेमांल संयुक्त कम्पनियों खोलकर ब्रिटेन और अमंरीका का 


साझीदार वनने के लिये करना चाहते. थे । दूसरा दल उन लोगों का थाजो 

- यूजीपति वर्ग के अन्दर राष्ट्रीय एवं स्वदेंशी -आन्दोलन -के मुख्य आधार . 

. थे और - जिनमें अधिकतर छोटे उद्योगपंति' और - छोटे. व्यापारी झामिल 

:.. थे. उनके . पास इंतने अधिक साधन न थे कि.वे अन्तरोष्ट्रीय सौदे कर सकें। .. 

. परन्तु दो दलों का यह :मतमेद्‌ बहुत दिन तक नहीं चछा--कम से कम ऊपरी 

 ज्ौर पर तो ऐसा ही-दिखाई- दिया । भारत: तथा. ब्रिठेन के वीच राजनीतिक “ 

: बातचीत फिर से आरम्भ होने पर दूसरे सवालों ने उसे पीछे ढकेल दिया।... 
इसी बीच भारतीय पूंजीपंतियों तथा अमरीकी - पूजीपतियाँ के वीच कई 

सौदे हुए जिनके द्वारा उन्होंने सांझे में कम्पनियों खोलीं। उनमें से कुछ के नाम 
इस प्रकार ह : - - हर - (७०8 

“मोटर गांडियाँ :: विडला क्ी- 'हिन्दुस्तान- मोटर कम्पनी ने अमरीका की - 

० “ स्टडबेकर कार्पोरेशन से,-वालूचन्द. हीराचन्द-की आीमियर -ऑटोमोबाइल्स ._ 
- क्रम्पनी ने क्राइस्लर कार्पोरेशन- से और सोटर हाउस (गुजरात, ) ४ 

, लिमिटेड ने केसर फ्रेज़र एक्सपोट कार्पोरेशन से साझा किया । 


पंडियों और विजली का सामान: फ़जलभाई फ्ोटोक्रोन इक्िपमेण्ट क्रिपसेण्ट 
“कम्पनी ने रेडियो कार्पोरेशन ऑफ़ अमरीका से साझा किया । ! 


रा १-६८ 


रेयॉल ( नक्तछी रेशंम ): नेशनल रेयॉन कार्फेरेशन ने, जिसे सर 
 पुरुषोत॑मदास ठाकुरदास, सर आर्देशिर दलाल, ए. डी, श्रौफ्ठ, वालूचन्द 
हीराचन्द आदि ने बनाया था, अमरीका की स्क्ेनाण्डेआ रेयॉन 
कारपोरेशन ऑफ़ उठिकाओऔर लौकथुड, ग्रीन एण्ड कम्पनी ऑफ़ न्यू 
यौक से. समझौता किया। लौकवुड भीन कम्पनी सलाहकार इंजीनियरों 
की फ़मे हैं । 


हू 


'इस ज़माने में अंग्रेजों के मुकाबले में अमरीकी फ्रमी से साझा करना 
ज्यादा पसन्द किया जाता था, क्योंकि ख्रयारू था कि उनसे बेहतर शर्तों पर 
समझौता हो सकता है। परन्तु, अमरीकी घनकुबेरों के सामने भारतीय 
उद्योगपतियों की क्‍या विध्वात थी । और अमरीडी पूंजीपतियों के लिये पूंजी लुयाने 

के वास्ते सारी दुनिया पड़ी . हुईं थी--सोवियत रुसे और पूर्वी योरप को छोड़ 
कर। जाहिर है कि थे मुँहमांगी शर्तों पर ही हिन्दुस्तानियों से साझा करने को 
राजी हो सकते थे। इसलिये अमरीकी कम्पनियों ने जो शर्ते भारतीय पूंजीपतियों 
के सामने रखीं, वे ऐसी न थीं जो बराबर के दर्ज के साझीदारों के बीच होती 
हैं। १६ नवम्बर १५४८ को ईस्टने इकोनोमिस्ट ने लिखा : 
“भारत ने जो झ॒ते पेश की हैँ, वे ऐसी नहीं हँ कि अधिक्रतर 
', अमरीकी पूंजी लगानेवालें को पसन्द आ सकें, वे लोग ( यानी अमरीकी 
पुंजीपति ) उत्पादन में, हिसाव-क्रिताव में, पेदावार केसी हो यह ते करने 
में और माल की विक्री किस ढंग से की जाय, यह निदचय करने में 
अपना हाथ चाहते हैं। इसके विना वे साझा करने को तैयार न होंगे। ” 
झ॒हू में, भारतीय पूंजीपतिं हर चीज़ पर अमरीकी नियंत्रण को मानने “के 
लिये तैयार न थे। परन्तु अन्त में, अमरीकी पूँंजीपति अपनी अधिक्रतर जाते 
"मनवाने में क्रामयात्र हो. गये) मिम्ताल के लिये, रेयॉन वाले समझौते में . 
यह ते पाया कि भारतीय कम्पनी को केवल देकनिकल मदद देने के बदले 
में (इसमें मशीनों के दाम शामिल नहीं-थे ) भारतीय साज्नीदार, ४ लाख 
'हुपये तुरन्त, ११ छाख हर साल तनखाओं के रूप में और सवा लाख 
: हुपये बार्पिक रायल्टी के रूप में अमरीकी कम्पनी को, १० साल तक लगातार 
देते रहेंगे। दूसरे समझौतों की शर्ते मुप्त रखी गयीं । | 
मोटर गाड़ियोंवाले समझौतों में विड़ला व स्ठुडबेकर ,का समझौता 
केबल पुर्तो को जोड़कर मोटर गाड़ी वनानेवाले कारखाने से सम्बंधित था। 


इ्ड५ 


. ओमियर-कराइस्लर समझौते में हिन्दुस्तान में मोटर बनाने की सी वात थी... | 
. 5 परन्तु अमी तक इस सिलसिले -में कोई कामयाबी - नहीं मिली है। मोटर. 
. हाउस-क्रेसर समझौते में छुरू में वाहर से सोटर मंगाने, फिर पुजें मंगाकर 


गोड़ने और ॑ अन्त में मोटर वंचाने की वात थी। परन्तु, यह योजना भी सफछ _.. 


हुई आर यह अधवतना - कारखाना १५४९ म॑ एक अंग्रेज्ञ कम्पनी के . 


. हाथ वेच दिया गया। | -;: -. .  - -._7 


ह सच पूछा जाय तो इन समझ्ौतों के द्वाराक़दम पीछे ही हटाया गया 
- ,था। १९३६ सें वॉलचन्द हीराचन्द; एम०. विश्वेस्वरेय्या आदि ने एक मोटर - 
बनाने का-कारखाना खड़ा करंने के लिये एक कम्पनी खोली थीं ओर उसके लियें .- 
' चाल्टर क्राइस्लर तथा हेनरी फोडे से सहयोग के -वचन- ले लिये थे.।- परन्तु | 
. ब्रिटिश सरकार .ने नयी कम्पनी को- टेक्स के मामले में कोई सविधा देना . 
जहूरी नहीं समझा और १९४२ में पूरी योजना त्याग दी गयी। बुद्ध के... 
काल में जो समझौते हुए, उनसे भोरत के आऔद्योगीकरण में सहायता 


नहीं मिंली, वल्कि :उंनके अरिये भारत के बंडे से बढ़े उद्योगपति भी अमरीकी - 


कम्पनियों के अदना एजेण्ट वन गये ।:इनमें से "एक सी “समझौता ऐसी नहीं _ 
- था जिससे किसी मुख्य-उद्योग की नींव पड़ती हो । ध्यान में रखने की बांत हैं. 
“ कि किसी देंशं की स्वतंत्रता अन्त में चुनियादी उद्योगों पर ही निर्भर करती: है ।. -' 


. भारतीय मामले में अमरकी हस्तक्षेप - - ये हा 


'.. लड़ाई के जमाने में हिन्दुस्तान की आज्ञांदी का संवार .बढ़े जोरों से :... 
दुनिया के सामने आया 4 अमरीका ने भी-इन्हीं दिनों पहली बार इस सबार्ल 


- में दिलचस्पी लीं । राष्ट्रपति रुजवेल्ट मी माँति जानते, थे कि युद्ध उद्योग :- 
“और भारत में तेनात अमरीकी सेनाओं की चरक्षा के लित्रे भारतीय जनता के... 
- झख का क्वितना भारी महत्व है । उन्हें इस वात की भी चिन्ता थी कि युद्ध के. 

_ बाद. एशियाई देशों में अमरीका की प्रतिष्ठा और इज्जत कितनी रहेंगी । साथ 


ही वह यह वात भी अच्छी तरह संमझते थे कि अव व्रिटेन चूँकि अमरीका. - - 


«की. सहायता पर निर्भर करता हैं, इसलिये अमरीका ब्रिटेन के हर मामले... 

हस्तक्षेप कर सकता है । व - 

है... अमरीकी सरकार -ने १५४१ से भारत के साथ सीधा सम्पंके बनाना 

शुरू किया । इसी. वर्ष दोनों देशों के बीच दूतों की अदला-बद्ली 
जद 


६ 33. ९ लिप ८ पर जे 
अन्तराष्ट्रीय राजनीति , के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि 


इसके पहले तक॑ वाशिंग्टन में भारतीय दूत सर गिरिजाशंकर वाजपेयी, 
ब्रिटिश राजदूत लाड हेलीफ़ेक्स के आधीन थे। इसके पहले तक भारत में 


अमरीकी दूत के लिये भी ऐसा कोई काम न था जो. साधारणतः राजदूतों फे' 


' हुआ करते हैं, क्‍योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था । 


इसके वाद अमरीकी सरकार ने भारत से एक व्यापारिक संधि की 
बातचीत शुह्ू की। यह भी एक असाधारण प्रस्ताव था क्योंकि उस समय 
तक भांरत सरकार को किसी विदेशी सरकार से संधि करने का अधिकार न था। 
प्रस्तावित संधि का उद्देश्य, वास्तव में, तो उस व्यवस्था को हटाना था जिसके 
अनुसार त्रिटिश साम्राज्य में बने माल पर भारत कम चुंगी लगाता था और 
अमरीका आदि दूसरे देशों के माल पर अधिक । इससे अमरीकी - व्यापार 


को नुकसान पंहुँच रहा था। अटलांटिक चार्टर का मसौदा तैयार करते समय 
भी अमरीकी सरकार ने इस वात पर जोर दिया था। परन्तु, अंग्रेजों ने 


: डट कर उसके प्रस्ताव का विरोध क्रिया और बात जहां की तहां रह गयी थी । 


पले हारबर पर जापानियों के हमछे के बाद भारत की राजनीतिक 


..परिस्थिति में भी अमरीका द्विलचस्पी छेने छगा। एक अमरीकी अफ़सर को 


राजदूत बना कर भारत भेजा गया। भारत के मुख्य शहरों में अमरीका के 
युद्ध समाचार विभाग की शाखाएँ खुल गयीं। कूटनीतिक सम्मेलनों में भारत 


- “की अक्सर चचा होने लगी। हिन्दुस्तान फे सवाल को लेकर ब्रिटिश तथा 


अमरीकी सरकारों के बीच पंतरेवाज़ी चलने लगी। 
चचिल अमरीकी हस्तक्षेप से नाराज़ थे।' उनकी राय में अमरीक्रियों 


- को भारत के मामले में टांग अड़ाने का कोई अधिकार न था, और इसका उद्देश्य 


केत्रल अंग्रेजों के हितों को काटकर अमरीका का उल्लू सीचा करना था.। यह' 


शुक्र निराबार भी न था। साम्राजी चुंगी व्यवस्था को, जिसका हमने जिक्र 


किया है, ख़तम कराने की कोशिशें इसकी सबूत थीं। ३ मार्च, १९४३ को 


८ ८5 ८ 


“भारत में राष्ट्रपति रुजवेल्ट, के व्यक्तिगत प्रतिनिधि विलियम फ़िलिप्स ने 


सुझाव रखा कि भारत तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज्ञ सम्मेलन 


' अमरीकी प्रतिनिधि की अच्यक्षता में हो और व्रिटेन' उसमें जो कुछ बादि 


ये 


करे, अमरीका उनका ज्ञामिन बनना क़बूल करे । भला चचिल. यह कंसे भूल 


सकता था क्रि ब्रिटेन ने सी इसी तरह दूसरों-का जामिन वन-चन कर अपना 


साम्राज्य चढ़ाया था | ४४ मार्च को फ़िलिप्स ने राष्ट्रपति सज्वेल्ट को लिखा : 
के ३७ 


:- “राष्ट्रति महोदय, मेरा इढ़ सत है कि भारत में हमांसी सेनिक 
- स्थिति को देखते हुए, इन तमाम मामलों में हमारा . द्वाथ रहना -जढरी - . 


: -- है। जब जापान के खिलाफ़ छड़ाई में मुख्य साग हमें ही छेना पढ़ेंगां, . * 


"तब अंग्रेजों का यह , कहना किसी प्रकार सी उचित नहीं है क्लिइन ... 
मामलें से हमारा कोई सम्बंध नहीं है । 7, ; से 

उधर चर्चिल. की यह कोशिश थी कि अमरीका से जोर डलवा कर: : 
हेन्दुस्तान को रास्ते. पर छाया जाय। अप्रेंठ १५४२ के मं 


87 हि | || 7? 


हम हे 


स्टैफ़ड क्रिप्स ने कंनेठ छुव जौनन्‍्सन को निमंत्रण दिया कि कांग्रेस कार्य- 
समिति के साथ बातचीत के दोरोन में वह ग्रर-सरकारी तौर पर मब्यस्थ 


का काम करें और अंग्रेज्ञों के -इस प्रस्ताव का समर्थन करें क्लि एक भारतीय -. 
को देश का-रक्षा मंत्री - नियुक्त कर दिया जाय, किन्तु रक्षा विभाग का कोई : 
काम उर्सके हाथ में न रहे । भारतीय नेताओं ने इस अस्ताव को तो नहीं. - 
माना, परन्तु इस वांतचीत का एक परिणाम यह ज़हर हुआ कि भारतीय :, 


“नेता अमरीका से मदद छी भाश्ा. करने ूूगे, और इससे त्रिठेन की बजाग्र 
' अमरीका का ही फ्रायदा हुआ। ..  -- पट िस 
 - उधर ब्रिटिश सरकार को भी अमरीका की मदंद की जल्रत -थी,. 


इसालय वह हिन्दुस्तान 


डर में जो कुछ मी करती थी, पहले अमरीका सरकांर . , 
को उसकी सचना दे-देती थी १८८ जुन- १५४२ को ही छाडे हेलीफेक्स ने : 
अमरीकी सरकार के . वे ढेशि 


वैंदेशिक विभाग को वता दिया था कि ब्रिटिश सरकार : - 
' शांधी और कांग्रेस के खिलाफ सख्त कारवाई करने की तेयारी कर रही है.। < -. 
अगस्त सन १५४६३ को उप-ग्रधान मंत्री एटली ने अमरीकी ग्रेसीडेन्ट दुजवेल्ट को 
. सूचित कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार गांवी तथा कांग्रेस नेताओं को 
शिरफ़्तार करन॑वाल। हैं । 
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अमरीकी सरकार भारत -में अपने समर्थत्नों की संख्या. बढ़ाना चाहती: - 
थी। अमरीका के आम लोगों की भारत. में तेनात॑ अमरीकी सिपाहियों की - 
एुरक्षा की चिन्ता थी। अंग्रेजों ने अमरीका में भारत के खिलाफ़ बहुत प्रचार 
किया, परन्तु जनता को दमन की नीति पसन्द न आयी। अमरीकी सरकार इंस . 
पमय दोहरी नीति पर चल रही थी। एक तरफ़ उसकी कोशिश यह थी कि 
व्रिटेन को . समझा-डुझा कर उससे गांधी तथा दूसरे. नेताओं के साथ समझौते 


रू 


का कोई क़दम उठवायें। इसफे लिय्रे अमरीकी सरकार के नेता और. प्रतिनिधि 
भारतीय नेताओं से अच्छे सम्बंध रखने की कोशिश करते थे और साथ ही इस 
वात का सी खयाल रखते थे कि ब्रिठेन नाराज़ न हो जाय | ब्रिटिश दमन का 
-: तो अमरीका: खुलेआम विरोध न करता था, परन्तु इस बात पर जोर- देता 
था कि भारत से समझौते की बातचीत जारी रखी जाय और उसका आधार 
यह हो कि अंग्रेज़ येह वचन दे कि फ्ौरन तो नंहीं, पर युद्ध के वाद जहर भारत 
को स्वतंत्रता दे दी जायगी। इस सम्बंध में वार-बार फ़िलीपाइन का उदाहरण 
दिया जाता था। 

दूसरी . तरफ़, अमरीकी सरकार अपने देश. की जनता को चुपचाप 
रखने की कोशिश भी. कर रही थी। अंग्रेजों ने अमरीका में एक बड़ी भारी 
प्रचार की मशीन खड़ी कर रखी थी। अमरीकी सरकार ने उसकी सहायता 
की । अमरीका के विदेश मंत्री कोडल हल ने ब्रिटेन के विदेद्य मंत्री इडेन को 
मार्च १९४३ में लिखा 

“ भारत को लेकर इस देश (अमरीका ) में कहीं व्रिटिश-विरोधी 

.. ' भावना न बढ़ जाय, हमने इसकी सचमुच वड़ी कोशिश की है... 

यहाँ तक कि अमरीका में भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करनेवाले 
कई छोग गिरफ़्तार कर लिये गये। रेल्फ़ टेम्पलिंन और डॉ. जे, द्वोम्ज स्मिथ 
: नामक दो अमरीकी पादरी इसी अपराध पर भारत से वापस घुला लिये गये 
“ थे। फ़रवरी १५४३ में, महात्मा गांधी के उपवास के समय. उन्होंने वाशिंग्टन 


:. में ब्रिटिश दूतावास पर घरना दिया। इन दोनों को मिरफ़्तार कर लिया गया। 


.. सदा अमरीका का प्रचार करनेवाले सरदार जे० जे० सिंह को भी 
मानना पड़ा कि अमरीकी सरकार की भारत की आज्ञादी में कोई दिलचरपी 


_ नहीं है। जून १९४७ में प्रकाशित एक पुस्तिका में उन्होंने लिखा दे 


अपने देशवासियों के साथ-साथ मुझे भी १९४२ में अमरीकी 

सरकार की पूण निष्कियता को देखकर घोर निराशा हुई थी।...उसे 

- - जमाने में मेंने हरेक के दरवाजे की कुंडी खटखटाई, उपराष्ट्रपति छैनरी 
चैलेस से लेकर नीचें तक सेंकड़ों व्यक्तियों से मिला, पर में आपकी वत्ताऊ 
अमरीकी सरकार का रुख देख कर मुझे वड़ी निराशा हुई आर खेद 

" आ। दिन-रात दीवार से सिर टकराते रहना अच्छा नद्ीीं लगता था। ” 
2 ह (“ भारत और अमरीकी ” पृष्ठ १६ ) 


7 


करारा ८कक तक कब ० बता. 
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:यह-भी एक महत्वपू्ण बात है.कि अमरीका ने सबसे-पहले अपने जिस 
ऊँचे . अधिकारी को. मारत भेजा, वह कनेल जौन्सन था जो वाद में चल कर 


, अमरीकी का.रक्षा मंत्री नियुक्त क्रिया गया । जोंसंच पहले.“ अमरीकन लीज़न ” - 


“ नाम्रक अद्धं-सेनिंक संस्था का नेता. था ओर राजनीति में उसका सम्बंध अमरीका 


.. के सबसे प्रतिक्रियाबादी दलों से था। अमरीकी सेनेट की. एक कमिटी .के सामने 
_ बयान देते हुए जोंसन ने. १५ जून, १५०१ को भारत में अपनी कारवाइयों के 
“ बारे में एक अजीव चीज़ बतलांयी 4 सेनेट में सवाल-जवाब इस -प्रकार हुआ 


.... “सेनेटरं ब्रयूस्टंर : मेरे खयाल में आप क़रिसी समय सरकार- के 
- प्रतिनिधि बन कर. भारत गये थे £ ठीक है न : 


के :.  “पमें० जोंसन: जी, हा । 


“ सेनेटर व्यूस्टर : भारत में . उस वक्त हमारी जों प्रचार करने. 
वाली संस्था काम करती थी, - अमरीका की आवाज ? या जो कुछ - भी 
उसका नाम रहा हो, आप उसके काम से तो परिचित थे-£ 


. . “स्ि० जोंसन :. में जब वहां था.तो एक अचार करने वाली 
संस्था वहां थी, लेकिन वह अमरीकी संस्था नहीं थी । थोड़े से छोग« 

बड़े भले लोग, जो चीन से और दूसरी जगहों से. आये थे और मुझ से 

- भारत में मिले थे; और हम “ जंगली बिल ” डोनोवन के साथ. . .काम 


. : कर रहेथे। 


.. “सेनेटर ब्रूयूस्टर : उस वक्त डोनोवन तो सरकार में था न 2 


“पम्र.जोसंन : जी, ही । .“ “  /+.. । 
. £ सेनेटर बयथूस्टर : यही संस्था थी जिसका मैं- ज्िक कर 
रहा था ।... - ; | ेु | 
५  मि. ज्ञोंसन : हों, यही डी संस्था थी जिसने, जब में भारत में था 
'तो मेरी सहायता की थी ्््््ि 
“ जंगली बिल “” डोनोवन को पूरा नाम मेजर: जनरल विलियम जोसेफ़ 
पवन है। लड़ाई के जमाने में वह अमरीका के जासूस विभाग का प्रधान था।._ 
रू ४ 4 ४० कद गा घ हे डे 


जौंसन_ के वाद -विलियम क्रिलिप्स को भारत में अमरीकी प्रतिनिधि 
“ नियत किया गया । यह सज्जन भी पहले जासूस विभाग के बड़े अफ़सर थे 


. अमरीका की इस नीति से कि गुप्त रूप से तो वह ब्रिटेन को सलाह देता 
: है पर सार्वजनिक रूप से भारत के मामले में सदा चुप्पी साथे रहता है, 
' हिन्दुस्तान में असंतोप पैंदा होना स्वामाविक्र था। शायद गांधीजी को 
अमरीका के वारे में सबसे कम श्रम था। उन्होंने १५४२ में ही च्यांग काई- 
शेक से कह दिया था कि “ ये लोग ( ब्रिटेन और अमरीका ) हम हिन्हुस्ता- 
. नियों के साथ कभी खुशी से बरावरी का व्यवहार न करेंगे । ” कुछ समय 
वाद उन्होंने एक अमरीकी से बात करते हुए इस बात में वड़ा शक जाहिर 
“किया कि अमरीकी सरकार ईमानदारी से चार स्वतंत्रताओं का समर्थन करती 
है.। उन्होंने पूछा: “ इनमें स्वतंत्र होमे की स्वतंत्रता भी शामिल है या 
- नहीं १” १९४३ और १५४४ में अक्सर अखबारों में यह वंनावटी खबर 
निकलती थी कि अमरीका गुप्त झपसे भारत का समर्थन कर रहा है । 
: पंरन्तुं कोई ठोस नतीजा लोगों को नज़र न आता था । इससे अमरीका के बारे 
. में काफी नाराज़गी का साव भारत में फेला और उससे अमरीकों अधिकारियों 
... को काफ़ी चिन्ता हुईं। /*.. 


- परन्तु १५४४ के खतम दोते-होते सैनिक परिध्थिति सथर गयी और 
भारत में अमरीका की फोरी दिलचस्पी भी कम हो गयी । .१५४० सें श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पण्डित अमरीका गयीं ज़रूर, परन्तु भाषण देने के अतिरिक्त वह्द 
कोई राजनीतिक काम न कर सकीं.। सान फ्रांसिस्कों सम्मेलन में अमरीकी 

- अधिकारियों ने उनको कोई महत्व नहीं दिया ओर सम्मेलन के अन्दर यदि 
किसी ने भारत की स्वतंन्ता के समर्थन में आवाज्ञ उठायी तो केवल सोवियत के 


, . विदेश मंत्री मोलोतोीव ने। इसके बाद अमरीकी सरकार का काम सिफ् यह रह 


गया कि भारतीय नेताओं से बातचीत के-सिलसिले में ब्रिटेन जो भी ऋदम उठाये 
. उसके समथंन में वह वयान निकाल दे। भारतीय जनता पर इसका क्या प्रभाव 
- पढ़ा, यह फ़रवरी १९४६ में जहाजियों की बगावत के समय बम्बई में दिखाई 
दिया जब यूनियन जैक के साथ ही वहां अमरीकी झण्डा भी, जलाया गया । 

कि 


४९ 
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तीसरा अध्याय 


दूसर सहायुद्ध क बाद के काल मे 
भारत-अमराका का व्यापार 


. हमने देखा क्रि युद्ध काल में अमरीका ने भारत में अपने व्यापार को 
बहुत बढ़ाया और भारत के वैदेशिक व्यापार में उसका भाग अभूतपूर्व स्तर 
पर पहुँच गया । युद्ध के वाद उसने अपनी इस कामयाबी को पुए्ता क्रिया । 

. लड़ाई के पहले की तुलना में अमरीका में भारत का नियांत् बहुत बढ़ 
गया। भारत के बेदेशिक व्यापार में अमरीका का स्थान दूसरे नम्बर के 
, हो गया । .केवल ब्रिटेन उसके ऊपर था । भारत के आयात व्यापार में, १५०१ 
में अमरीका का हिस्सा त्रिटेन से सी बहुत बढ़ गया। अब भारत में सबसे 
. . अधिक माल अमरीका से ही आता है। (प्रृष्ठ ४२ का टेबुल देखिये ) 
.. पाकिस्तान के साथ भी अमरीका का व्यापार बढ़ा है, पर इतना नहीं। 
१९०५१ में पाकिस्तान के आयात में अमरीका का तीसरा स्थान था और 
. - नियात में आठवां। परन्तु, अमरीका द्वारा अधिकृत जापान वहां ब्रिटेन वा 
- बंड़ा प्रतिद्वन्दी वन गया था । 
ज््फेः 


अमरीका की जहाज़ी कम्पनियों ने भारत के व्यापार में घुसने की 
: कोशिश की और उन्हें सफलता मी प्राप्त हुईं | युद्ध के पहछे अमरीकी जद्दाज 
भारत के बेदेशिक व्यापार के केवल २७ प्रतिशत भाग को ढोते थे । १९४८ 
तक बे भारतीय नियात के ७२ प्रतिशत भाग को और आयात के २० 
. प्रतिशत भाग को ढोने लगे । 
-. भारत-अमरीकी व्यापार में यह तरक्की अंग्रेजों के तमाम विरोध और 
अडंगों का सामना करके हुईं । १५४६ में, ब्रिटिश सरकार ने आयात-निर्यात 
के /कण्ट्रोल के द्वारा ऐसे सेकड्ों सौदों को रोक दिया जो भारतीय तथा 
अमरीकी व्यापारी पहले से कर चुके थे। १० अगस्त, १५७४८ के बाद 
ह न्‍ 8३ 


ब्रिटेन ने इस बारे में दूसरा तरीका अखि्तियार्‌ -क्रिया। उसके - यहां सारत और 
पाकिस्तान का पौण्ड पावना जमा थां। उसका उपयोग करके ब्रिटेन ने-दोनों 
देझों . की वेदेशिक व्यापार सम्बंधी नीति.पर, प्रभाव डाला।. लन्दन के 
डालर कोप में भारत ने करोझें डालर जमा किये-थे। परन्तु १५४७ के 
अन्त में व्रिटेन ने सारतं. को इंस- क्रोष से डालर देंना वन्‍्द कर-“दिया। 
५४७ और १९४८ में भारत- और -पाकिस्तान के साथ . पौण्ड पावने 
के सम्बंध में जो समझोते हुए, उनके द्वारा त्रिटन ने पौण्ड-पावने के उस भाग 
को ओर कम कर दिया जिसे भारत ओर पाकिस्तान डालरों में बदल सकंते थे । 
ऐसा करते समय इस वात॑ का ख्योल नहीं रखा गयां कि हिन्दुस्तान की डालरों 
की बड़ी कमी पढ़ रही थी। नतीजा- यह हुआ कि मारत को अन्‍्तराष्ट्रीय मुद्रा 
ग्रे से उधार लेना पढ़ा । 5 - " : 


पौण्ड-पावने पर ब्रिटेन का अधिकार रहने के कारण मारत को मजबूर 

होकर ब्रिटेन से ज़्यादा सामान मंगाना -पड़ता था। इसके अलावा, ब्रिटेन ने 
दवाव. डाल. करूं भारत को - विवश कर दियो . कि वह अपनी मुद्रा का मूल्य 
कम कर दे । स्टर्लिग क्षेत्र का सदस्य होने के कारण भारत और पाकिस्तान 
को झुकना पढ़ा. और: उन्हें १५४५-०० में अपने डालर . आयात .क्ो 
2 कम -कर देना पड़ा। 6 हि के 
पौण्ड पावने पर अंग्रेजों का अधिकार रंहने-से उन्हें कितना लाभ : 

हो रहा है, इसंसे अमरीका अच्छी ठंरह परिचित -था । इसलिये, उसने, - 
१९४० से हो अंग्रेजों के इस अधिकार को कम करने की कोशिश छुद्ध कर-दी - 
'श्ी । जब ब्रिटेन और अमरीका में कर्ज की वातचीत छुरू- हुईं, तब अमरीका 
[ शर्त रखी कि क्रर्ज़ा -लेना चाहते हो तों अधिकतर पौण्ड पावने को रद्द 
कर दो । अन्त में जो समझौता हुआ, उसकी : १,०वीं धारा में इस सम्मावना : 
के लिये स्थान रखा यया और ऐसा करते समयः भारत से पूछा तक्र नहीं... 
“गया। प्रधान न्यायाध्यक्ष फ्रेंड एम विसन ने, जो...उस समय -अपरीका के « 
अथे मंत्री थे, ०१९ मई, १९४६ को बताया कि करे की वातचीत,के दौरान . - 
में यह योजना तैयार हुई थी कि -पौण्ड पावने के. तिहांई भोग को-तो काठ. 
दिय्रा जाय और आधे सांग को पचास साल. तक के'लिये रोक रखा जाय॑-।. _ 


परन्त अमरीका की योजना सफल न हो पायी । क्योंकि एक तो भारत और | कर 
५ छह -. ६९2५0 हैं 


. पाकिस्तान सें पौण्ड पावना काटने या कम करने का सख्त विरोध, हआ; 


दूस रे; ब्रिटेन गम्भीर आर्थिक संकेट में फंस गंया । 


_ अतः समस्या ज्यों की त्यों बज्नी रही और अमरीका, वरिटेन से पौण्ड 


. _. पावना ले लेते या व्यापार पर उसके प्रभाव को कम्र करने की किसी न किसी 


तंरकीवं की खोज में लगा रहा। १४ अक्तूबर, १५४४६ को न्‍य थीके 


| टाइम्स ने यह समाचार छापा कि वालस्ट्रीट में अफ़वाह है कि अमरीकी 


' सरकार ने भारत को सुझाया है कि वह पौण्ड पावने से केवल अपने नोटों की 


सुरक्षा का . काम छे और ब्रिटेन में, माल खरीदने फे लिये चाह व्यापार की 


कमाई को इस्तेमाल करे । समझा जाता था कि इस सुझाव को मान लेने से 


किसी की प्रतिष्ठा को सी हानि न होगी और भारत, ब्रिटेन के मुक़ावले में 


अमरीका से ज़्यादा माल खरीदने लगेगा। यह वात भी महत्वपूर्ण थी कि 


. यह समाचार ठीक उस समय छापा गया था जतन्न चिन्तामण देशमुख के साथ - 
.  पं०-नेहरू अमरीका में मौजूद थे, और कर्ज पर गेहूँ लेने की तथा अमरीकी 
: बँकरों को भारत में पूँजी लगाने के लिये समझाने की कोशिश कर रहे थे। -. 


पौण्ड पावने के प्रति अमरीका के रुख़ पर विचार करते समय यह याद 
रंखना ज़रूरी है कि यह रक्षम भारत-ने युद्ध के काल में ब्रिटेन और अमरीका 


_ को बाज़ार साव से कम दामों पर तरह-तरह का मार देकर कमाया था। 
“भारत का रिज़र्व बैंक इस माल के बदले में नोट छाप-छाप कर दे देता था। 


सोम्राज्यवादी अर्थ-नीति' के इस हथकण्डे से भारत में भयानक मुद्राप्रसार फैला 
जिससे जनता पर मुसीत्र्तों का पहाड़ टूट पड़ा । ७ अप्रेठ १५४६ तक, 


:.. पौण्ड पावने की रकम १७३० करोड़ रुपये तक- पहुँच गयी थी।. परन्तु 


२८ जँ हि 


बाद में अनेक अनुचित बंहाने बना कर ब्रिटिश सरकार मे उसे काफ़ी कम कर 
'दिया। जो रक्षम बची है, वह भी तेज़ी से खर्च होती जा रही है'। जल्द ही , 


वह समय आनेवाला है जब अंग्रेजों के हाथ में यह अजञ्न भी न रहेगा । 
। पौण्ड पावने के द्वारा भारत के वेंदेशिक व्यापार में अंग्रेज अपना 


' प्रमुख स्थान तो बनाये रहे, परन्तु यहां के व्यापार में अमरीका ने जो जगह. 


के 


बना ली थी, वहां से उसे निकालने में ब्रिटेन को कुछ खास कामयाबी 


. . नहीं “मिली । इसलिये, कहना चाहिये कि. ब्रिटिश 'साम्राज्यवादी, स्वार्थो 
: “की . अमरीकी हमलों से हिफ़ाज़त करने के लिये पौण्ड पावने ने एक रक्षात्मक 


हथियार के रूप में काम दिया । 
डण 


भारत-अगरीकी व्याप्रर का सर्प. 5 न न ट् 


गा 


भारत-अमरीकी व्यापार का सारत के लिये महत्व है, क्योंकि उसके 


वेंदेशिक व्यापार का काफ़ी वड़ा- हिस्ख असरीका के सांथ होता है । परन्तु 
. . इस व्यापार का - अमसरीक्षा के ल्थि सी सारी महत्वं है।. जुलाई, १९४८ में 
- अमरीका को राष्ट्रीय वेदेशिक व्यापार समिति ने कहा था 


“ भारत से आनेवाले साल की -क्नीमत हमारे कुल  वेदेशिक व्यापार 


- -_- का एंक एक बहुत छोंटा सा- हिस्सा होती है; परन्ठु आठ महत्वपूर्ण 
. - चीज़ें हमें तिफ्र भारत से ही-सिलती हैं, और पन्‍न्द्रह - दूसरी - वस्तुओं 


च 


.,. का. ८०:४८. भाग सी हम उसी देश से -मंगाते हैं।...” 


. . (साइकलोेसटाईल किया हुओ लेख)... ४5 
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- प्रतिनिधि सभा (अमरीकी पालसिेण्ट की निचली सभा ) की वदेशिक्र 
सासलों से सम्बंधित समिति ने सी यह वात सानी है कि अमरीका को सेनिक 
इंष्टि से जिन-जिन कच्चे साडो की घोर. आवश्यकता है, उनंमें:से अनेक 
साले प्राय: हिन्दुस्तान से ही आते हैं। . .* 


ह “ झारत-के पास ऐसी [हैं जिन्हें: अमरीका सैनिक दृष्टि 
_. से महत्वपूर्ण मानता - है। गोला-शह्द विसाय की सूची के अंजुसार 
'...: जिन वस्तुओं के.सण्डार अयसरीका- जमा कर रहा है, उनमें से 

ये चीजे काफ़ी यात्रा में हिन्दुस्तान से पेदा होती हैं: वेरिल,. रंढी के 


जड़ 


: चीज, क्रोमाइंट; ,नारियेंड को तेल, कायनाइर्ट, मैंगनीज, अबरक,  : 


. मोनेज्ञाइंट, अफ्रीस, काढी .मिचे, प्राकृतिक रबड़ का दूध; दटाईल, लाख 
_. डेल्क़ और जिकेन-। जूट, चंसड़े ( बकरों और वछड़ों की कच्ची खालें ) 
- और सीसेम के तेल के भण्डार तो नहीं जमा किये जाते, परन्तु अमरीका 
में उनकी बहुते कमी है, और ये माल सी सारत में तैयार होते हैं। 
.--इन सभी वस्तुओं की अमरीका को सख्त आवर्यकता है ।” (अमरीका 
बी ८२. वीं कांग्रेस के पहले अधिवेशन की रिपोट, १९०१, छ० ६ ) 


- अमरीका को जो सामान सारत मेजता है, उसमें ज्यादातर बसी चीज्ञें ही 


' शामिल हैं जिन्हें सेनिक दृष्टि से -महत्वपूरं. कच्चा माल कहा जातो है। इंने 


वस्तुओं की सांग बहुत घट-बड़ सकती. है. और बहुतों की जंगह- दूसरी वस्तुओं को 
छ््द्‌ हक 


“इस्तेमाल किया जा सक्रता है | _अमरीका इन वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीदार 


है। इसलिये, कुछ दिन के लिये इन सालों को खरीदना बन्द करके वह हिन्दुस्तान, 


पर भारी दवाव डांलू सकता है। और ऐसे दवाव का सारत के लिये गम्भीर 


दर 


- आर्थिक परिणाम हो सकता हे। उदाहरण के लिये, १५०३ के शुरू के महीनों 


में, जब अमरीका ने- जूट, काली मिर्च और अवरक को बाज़ार भाव पर 


.. खरीदना बन्द कर दिया, तो भारत में गम्भीर आर्थिक और मुद्रा संकट शुरू 
: छो गयां । इस तरह के दवाव की बात छोड़ दी जाय, तब भी यह तो सोचना 
-. पड़ेगा कि यदि- हम बिना कुछ .सोचे-समझे अंथाएुंध संगनीज्ञ ओर अवरक 


निक्राल-निकाल कर अमरीका के हाथ बेचते रहे, तो भारत के आर्थिक 


- » विकास का क्‍या होगा । 


ऊँ ध 
भारत अमरीका से अधिक्रतर रोजमरों के इस्तेमाल की चीजे ओर 


'अनाज मंगाता है। -ब्रिठेत के साथ भी उसके व्यापार का यही हूप है । एक 


गुलाम मुल्क सदा साम्राज्यवादी मुल्क्र को-कच्चा माल बेचता है और उससे 
सेजमरों के इस्तेमाल की कारखानों में वनी चीजें खरींदता है । मालिक और 
जुलाम देशों के व्यापारिक सम्बंध इसी प्रकार के होते 


भारत के आयात में मशीनों का स्थान बहुत नीचा है। १९४८ के 


चहले ६ महीनों में अमरीका से जितना सामान आया, उसमें मश्लीनों और 
' गाड़ियों की क्रीमत ५ करोड ७३ रलांख डालर थी जो कुल - आयात का सिफ्र 
3६ प्रतिशत भाग .थी;। और. उसमें सी. ६७ लाख डालर की बिजली फी 


मशीनें थीं, १९ लाख का दफ़्तर का सामान था, १. करोड़ ५८ छाख की - 


. मोटरें और उनके कल-पुर्जे थे, ४५ लाख के हवाई जहाज़ और उनके कल-पुजें 
. थे और १५-छाख के पानी के जहाज थे। यानी, औद्योगिक मशीनें केवल १ 
करोड़ <६ लाख डालर की आयी थीं | 5 *- 


१९४८ के पहले ६ महीनों. में. ही पाकिस्तान ने २० लाख ६३ हज़ार 
डालर की मशीनें और गाड़ियां अमरीका से मंगायी थीं। वह अमरीका से आनेवाले . 


. कुल सामान का - ३६ प्रतिशत होता था। औद्योगिक मशीनें उनमें भी बहुत 


कम थीं ।: उनकी कीसत केवल & लाख ०७ हज़ार डालर होती थी। 


 * भारत के बहुमूल्य कच्चे माल और खनिज को -वाहर. भेज कर जो डालर 


फिले, उनसे अनाज, रेलवे. इंजिन, मोटर गाड़ियाँ, जहाज, अखवारी', कागज, 


हर 


«पक 


और रोजमरों के इस्तेमाल ही चीजे खरीदी गयीं, न कि उद्योंग-चंधों में 
काम आजेचाली मश्ञीनें !- भारत अमरीका के पुराने, सड्ें-गले, बेकार माल है 
: को आाज्ार में निकालने का साधन वन गया हैं ।. १० जून, ३«ड७ को - 


पर 


तरह - की - शिकायतों की वाइ सी आ-गयी है कि 
कप भारत में बड़ी 
- का कहना है क्रियें-व्यापारी 
अमरीका में अच्छे मॉल -के जो दाम हैं,-उनसे १०-१० प्रतिशत 

- 


- न्यू योकफे ठाइस्स इस्स ने लिखा: ०. 20 2 आफ का पड 
“ कल मसाद्म हुआ कि सरकार -के व्यापारं विभाग के यहाँ इस 7 
अमरीकी व्यापारी: 


मु बश्मानोां क्र कर रह ह हद | व्यापार विभाग रे अंफ़ससों ्ि रे 
भद्दे ढंग का साल बेचते हैं लौर : 


ऊँचे दाम हिन्दुस्तानियों से वसूलते हैं। . 


€्द है पुक्क हन्दस्तानी 


व 


४8॥ 
५5 


8 ५ 


न्ति 


जे ध्व्‌ 


्ि 


स्तानी ने १ छाख १० हन्जार डालर का सामान खर्रीदा, 


इ पहुचन पर पता चला कि उसने ९ हज़ार डालर से 


+--) लक 


भी कम का माल आया है। जिस माल का सौदा हुआ था, उसकी जगह. ' 


' भद्दे ढंग का, घुराना मार जहाद्व में मरा-हुआ,था 7 


से सम्बंधित एक चेक अधिकारी ने बताया है कि 
निवों का हिन्दुस्तान से १० हज़ार डालर कां आडर 





आया था। किन्तु यहां से भेजे गये -६ नम्बर के निव, जो -सारतीय 





विल्छुल बेकार हैं और वहां बेचे नहीं जा सकते ... ह 


' जो-थोढ़े बहुत डालर हिन्दुस्तान के पास ये, वे.इस तरह वहाये जा रहे. 


प्तर सश्ीन न मिल-पा 


3 
हब 


ने की सफ़ाई भारत सरक्षार इन झब्दों में दे रही थीः 


 “ भारत का तेज्जी से औद्योगीकरण करंने के रास्ते में मुख्य कठिनाई 
“मशीनों की कमी - है । वह अवानतः जेसरीका से ही मिल सकती हैं। 


: परन्तु दो वजहों से वे हमें ज्ल्रत के मुताबिक नहीं मिल पाती : एक 


- तो यह कि अमरीकी साधन योरपीय . पुनस्थापत कार्यक्रम ( माशेल 


"का अकाशन 


योजना 





जज ईडी 


5] 


अलु० ) को पूरा करने में लगे - हुए हैं; दूसरे हिन्दुस्तान के 
'पास डालर कोप वंहुत कम है।” -( वाशिस्दन में भारतीय दूतावास - ... 


आज्ञांदी के एक चर्ष ” से, घृष्ठ २३ ) 


2 के ५ मम पक 3 


३० 


यह वात सच नहीं हे कि माशेलू योजना के कारण भारत को अमरीका 


- से मशीन नहीं मिल सक्रीं। पहली वात॑ं तो यह है कि साशल योजना अग्रेल 
: १०४८ में शुरू हुईं, और भारत सरकार यह सफ़ाई इसके पाँच मदीने वाद 


ही देने. वेठ गयी । दूसरे, माशेल योजना का उद्देहय योरप को मशीनें भेजना 
नहीं था| अग्रेंड, १५४८ और दिसम्बर, १९५० के वीच, माशल योजना के 


- मातहत जितना सामान योर॒प गया, मशीनें उसमें १० प्रतिशत सी नहीं थीं। 


'सारत को यदि अमरीका से मशीन नहीं मिलीं, तो इसका कारण न तो 


- यह था कि अमरीका के पास मशीनें नहीं थीं और न यह था कि भारत उनके 
: दाम नहीं दे पाता। विक्टर पर्छो ने, जो पहले सरकारी अथंशाल्ली थे, अपनी 


रा 


पुस्तक “ अमरीकी साम्राज्यवाद ? में लिखा है 


“युद्ध काल में अमरीका के मशीन वनानेवाले कारखाने अपना उत्पादन 
जितना बढ़ा पाये थे, युद्ध के वाद उससे सदा बहुत कम मशीनें वे 
तैयार करते रहे हैं । इस काल में विदेशों के आडर की पूरा करना बहुत 
आसान था !” ( प्रष्ठ १०८ ) हि 


. और १९४५ में तो विदेशी आइडरों का उन्हें और भी स्वागत करना 
चाहिये था, क्योंकि उस वर्ष स्वयं अमरीका के अन्दर मशीनों की मांस 


अकर्मात ' बहुत कम हो गयी थी । 


युद्ध समाप्त होने के बाद से ही भारतीय अधिकारी और व्यापारी 


अमरीकी वाज़ार में मशीनें खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं । और उनको सदा 


' असफलता ही प्राप्त हुईं है। जैसा कि हिन्दुस्तान टाइम्ल के एक 
- -सम्बाददाता ने जुलाई १९५४८ में यह लिखा था कि अमरीकी कम्पनियों 


सीमेण्ट मिलाने, खेती करने और छापने की मशीनों तक के लिये हिन्दुस्तानी 
खरीदारों को दो-दो तीन-तीन साल तक इन्तज़ार करने को कहती थीं । 


' जिन. मशीनों के नियात पर कण्ट्रोल था, उनके लिये बार-बार दरजास्तें 


देने पर सी अमरीकी सरकार सिफ़ नाममान्र का कोटा हिन्दुस्तानियों को देती 


. श्री। और यह कोटा भी बेकार होता था क्योंकि भारतीय व्यापारियों को ये 


मशीनें केवल चोर बाज़ार में मिलती थीं और अमरीछी व्यापार विभाग सरकारी 


' भाव से अधिक दामों. पर नियात की बिलकुल इजाजत न देता था । 


नं । हे छ० 


च् 


है जब भारत सरकार ने अमरीका में: ६ छाख टंन इस्पात खरीदने की चेश 
: की तो पहले तो अमरीकी सरक्वार ने उसे घटा करँ ५ छोख उन ऋर-दिया और 
० फिर उससें से भी केवछ. ६० हज्ञार उन दियें।-भारत सरकौर के उद्योग 


[4 


' इसी प्रकार: यह तके. भरी- निराधार है कि 


- मंत्री ने इस बारे में जून १८४८ में कहा 


[कम्च 


«उन्नत औद्योगिक देश झद्ध आर्थिक हितों को उतना महत्त्व ह्त््व 
नहीं देते जितना वे राजनीतिक कारणों को 


हक ०० । डड - 


दत ह 


[पे 


हिन्दुस्तान के पास. मशीन 


- खरीदने के लिये पर्याप्त डालर नहीं थे । यह सही है कि अंग्रेजों की तिकदमों 
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के कारण हहन्दुस्ताव के पास डालर सींघेत मात्रा भ॑ हा रहे है । परन्तु 


- साथ ही यह भी सच है कवि बुद्ध के समाप्त होने के वाद भारत 


के पास 


"अतिरिक्त डालर जमा थे और बुद्ध के वाद. भारत पहले से कहीं अधिक 


- मातम में अमरीका को नियोत करने लगा हैं। 


ढालरों. की मॉजूदा 


कारणों से है । एक तो भारत को अंपने डालर, मंज्ञीनों 
को खरीदने पर खर्च करंने पढ़ रहे. हैं। दूसरे यह कि अमरीकी सरकार ने 
: अपते देश में आनेवाले विदेशी साल पर तरह-तरह के. वंधन रूगा कर दूसरे 


सभी देशों के लिये कठिनाई 
.. १५४६ तक भारत सदा अमरीका को मोल अधिक 
' बहाँ से मंगाता कम था और . इसलिये हर साल कुछ डालर 
गया. है जो 


. किन्तु, १९४७ से आयात, नियात 


से स्पष्ट है, और इसलिंबे व्यापार का संतुलव' भारत के प्रतिकृल ह 


चहुत चढ़ 


पेंद्रा कर दी है | 


दा कमी दो 


बजाय दूसरा चात्धा 


भेजता था और 
कमा खता . था ॥ 
नीचे के सँकरदों 
गया है 


:. अमरीका के साथ व्यापार में भारत का सुनाफ़ा-या च्रादा 
| | ( लाख डालरों में) " 


बच 
१३९४७ 


चृष्ड्ट | 


2 5 जहर 
-५७.. नञवेडेछेडेए 
हम हा - हे 
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ढक 


 अंड ( जनंवरा से नवम्वर तक ) 


का ये औकदे अमरीकी सरेक्ार के व्यापार विभा के- अंकाशन 


“-« स्टरेटिस्टिकल ऐव्सट्रेक्ट ऑफ़ दि युनाइटेड 


. और . “ इण्टरनेशनल ट्रेड स्टेंटिस्टिकल. सीरीज 
१०७६ से लिये. गये 


) 


प्‌ छठ ग है 


कक. 


स्टेट्स हि । 


जनवरी न ह 


बह 
कि. 





इसके अतिरिक्त, कुछ दूसरी मर्दों में सी भारत को 'हर साल बहत से 
डालर अमरीका को देने पढ़ते हैं--जैसे सफ़र खर्च, माल का ढोना, वीसा और 
हिन्दुस्तान में लगी हुई पूंजी पर होनेवाला मुनाफा । 
“पाकिस्तान की स्थिति भारत. से बहुत भिन्न नहीं हे, यथ्पि वहां की 
सरकार असली द्वालत पर पदों डालने की वहुत कोशिश करती है । 


परन्तु, कोरिया की लड़ाई के शुह् होने के बाद कच्चे मालों के दामों में 
जो बढ़ती हुईं और अमरीका से आनेवाले सामान में जो कमी हो गयी, उनके 
कारण पाकिस्तान की स्थिति कुछ सघर गयी। 


अमरीका के साथ व्यापार सें पाकेस्तान का मुनाफ़ा या घादा 
( लाख डालरों में ) 


"१९०७८ की न्नन्ने ९१ 
१५४० न्न्न ग्न्ल १७० 
१९०० 3०" + २१ 
१९०१ (जनवरी से नवम्बर तक ) "० नी ९७ 


( ये आंकड़े भी अमरीकी व्यापार विभाग के उन्हीं प्रकाशनों से 
लिये गये हैँ जिनसे भारतीय व्यापार के आँकड़े लिये गये थे।) 


व्यापार में घाटा न हो, इस उद्देश्य से भारत और पाकिस्तान ने कई बार 
अमरीका से आनेवाले- आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने अमरीका में 
अपना नियात बढ़ाने के उद्देश्य से रुपये का मूल्य कम कर दिया । वास्तव में, 


यह कारबवाई अमरीकी दवाव के कारण ही की गयी थी । अमरीका के अथ मंत्री 
ने ब्रिटिश सरकार को पौण्ड की मूल्य कम करने का हुक्म दिया। भारत ने 


5 ब्रिटेन का अनुसरण किया। परन्तु रुपये का मूल्य कम करने से डालरों की कमी 


. पूरी नहीं हुई । १५०० में अमरीकी आयात में सख़्ती से कमी करने पर 'ही 
' स्थिति में कुछ सुधार हुआ। परन्तु १५०१ में भारत को फिर घाटा रद्द आर 
- अन्न के आयात के बढ़ने के कारण १५०२ में तो ओर भी अधिक घाटा रहने 


/ को आइदंका है । 


डालर समस्या को इल करने के उद्देश्य से ही भारत और अमरीछा ने 
जून १५४८ में एक चुंगी सम्बंधी समझौते पर दस्तखत किया था। यह 


णः्‌ कि रु ः 


आज ७ 


समज्नौता “ छुंगी और व्यापार से सम्बंधित जेनेवा वाले समझौते ” के मातहत 
किया गया था। इसके द्वारा सारत ने ४ वस्तुओं पर, वरिटिज्ष साम्राज्य के दने 
साल पर कम हुयी लगानेवाली व्यवस्था, संग कर दी और सोलह बस्तुलों पर 
अमरीका के हित में हंगी की दर में परिवर्तत कर दिया। परन्तु परिणाम 
आशा के घलऊछुल वपतात हुआ। ६ जून, १६४० की न्यू योंके टाइस्स स्स_ 
न लिखा क्र १९३८-३५ के व्यापार के आंकड़ा के आधार पर यदि दिसाद 
लगाया जाय दा चुंगी की नयी दरों के कारण भारत को प्रति बप लगभग 
दस लाख डालर का नुकसान होगा। परन्तु, १९४८-४५ में व्यापार भी - 
पहले से बहुत बढ़ गया था और अमरीका से आनेवाली वस्तुओं का. मूल्य 
नेवाली वत्तुओं से बहुत अधिक हो गया था। इसलिये, चास्तव 
रों से करोड़ों डालर का वार्षिक नुक्सान हो रहा था । 
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- भारत-अगराकी व्यापार का परिणाम 
भारत-अमरीह्न व्यापार के इस संक्षिप्त सिंहावलोकन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि | 
१, इस व्यापार से भारत के ओौद्योगीकरण में कोई मदद नंहीं मिली, 
क्योंकि अमर्रीका ने उसे मशीनें नहीं दी; ._ ह 
यह व्यापार असमानता के आधार पर होता रहा है जिससे 
भारत के लिये गंमीर आर्थिक कठिनाइयों पंदा होती रही हैं; और... 
अमरीका चूंकि भारत से बाहर जानेवाली वस्तुओं का मुख्य 
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खरीदार है, इसलिये वह हिन्दुस्तान पर इस कदर दवाव डाल सकता 
है जिससे कि व्यापारिक संकट पेंदा हो जाना सम्भव है और जो वइकर 

देशव्यापी आर्थिक संकट का हप घारण कर सक्षता है । 
४ एक चौथी विश्येषत्त और भी है जो इस व्यापार के सम्बंध में महत्व 
:” रखती है। | ह 
बल हे ७ की के मा द्वेझ्ों 
> है आरत के व्यापार पर, दूसरे ओपनिवेशिक एवं अद्धे-ओपनिवेशिक देई 
2 ४ की भांति, पहले महायुद्ध के पहले तक अंमजां का एकाधिकार था। वाद में 


अमरीका, जापान और जर्मन जैसे दूसरे उन्नत देशों ने भी घुसना झुह किया। - 
बेंदेशिक व्यापार द्वारा इन चन्द देशों से वंघे रहने के कारण हिन्दुस्तान भी 


जप. 


. उन तमाम आर्थिक संकटों की लपेट में आता रहा है जो इस शताउदी में संसार 
में आये हैं ह 
राष्ट्रीय आन्दोलन से आशा पेंदा हुईं थी कि जब हिन्दुस्तान की अपनी 
.. सरकार वन जायेगी तो व्यापार पर विदेशी नियंत्रण भी खतम हो जायगा और 
बाहरी दुनिया में बार-बार आनेवाले आर्थिक संकटों से भारत की रक्षा हो 
: सकेगी। परन्तु यह आश्ञा पूरी नहीं हुईं। व्यापार में - एकमात्र परिवर्तन बस 
यही हुआ कि अंग्रेजों और अमरीकावालों के बीच होड़ खूब चलने लगी । 
जमेनी और जापान भी अब फिर मैदान में आ रहे हैं, पर वास्तव में थे दोनों 
भी अमरीका के ही निर्य॑त्रण में. हैं | जाहिर है कि अमरीका के हाथ में हमारे 
व्यापार के जाने से भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रक्षा नहीं होती, क्योंकि यह 
चात सर्वो को मालूम है कि पिछले वर्षों में सत्ती आर्थिक्र संकट अमरीका से ही 
आरम्भ-हुए थे ।. 
हि प्रसिद्ध अअ्थ-शात्नी डॉक्टर ज्ञानचन्द ने हाल में कहा था कि भारतीय 
व्यापार की वर्तमान प्रश्नत्ति ऑर रचना ऐसी है कि हमारे आशिक सम्बंध 
लाजिमी तौर पर बहुत ही ढुल्मुल और अस्थायी रहेंगे। कारण कि हमारा 
व्यापार मुख्यतः व्रिटेन और अमरीका पर निर्भर करता है और भारत की 
अर्थ-व्यवस्था-के दूसरे अंगों की तुलना में व्यापार पर विदेशी स्वार्थों का 
. अधिक हृढ़ एकाधिकार हैं। 


..- भारतीय अर्थ-व्यवस्था को और संतुलित तथा दृढ़ बनाने का एक ही 
उपाय है। वह उपाय यह है कि हमें ऐसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिये 


. जिनकी अर्थ-व्यवस्था को कभी आशिक संकर्टों की बीमारी नहीं होती । 


'इसके लिये सोवियत संघ, चीन और पूर्वी योरप के देशों से दीघकालीन 
व्यापारिक समझौते करने चाहिये | परन्तु हालत यह है कि १५४५-७५ में 
इन सभी देशों के साथ हमारा व्यापार, हमारे कुल वेदेशिक्त व्यापार का 
मुश्किल से ३ प्रतिशत भी नहीं था। 


देशवासियों को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। 


परे 


 आऔथा अध्याय : 


अमरीकी पूंजी की भारत से सांग 


जब अमरीका से मशीनें नहीं मिलीं और वैदेशिक व्यापार में भारी 


घाटा होने लगा तो अनेक द्विन्दुत्तानी अफ़तर और. व्यापारी इस नतीजे पर 


पहुँचे कि अब एकमात्र उपाय यह है कि अमरीका को क्विसी तरह समझा-बुझा . 


कर भारत को भार्थिक मदद देने और अपनी पूंजी यहां लगाने के लिये तैयार - 


करना चाहिये । इन महाशययों को आशा थी कि अमरीकी पूँणी मशीनों और 


सशीन चलानेवालि विशेषज्ञों के रूप में आयेगी। इस प्रकार, जो छोग कमी. 
विदेशी पूंजी के आने का विरोध किया कस्ते थे और समझतें थे कि उससे 


देश की आर्थिक व्यवस्था का विकास नहीं हो सकेगा, थे ही अब धीरे-धीरे इस .. 


: नतीजे पर पहुँच गये कि भारत की भार्थिक व्यवस्था के विकास की तो वात 
दूर रही, उसकी पुनस्थोपना भी अमरीकी पूंजी के बिना असम्भव है । 
भारत सरकार के योजना कमीशन ने भारत की आशिक उन्नति की जो योजना 
बनायी है, उसमें एक-तिहाई पूंजी विदेशों से मंगाने की वात कही गयी है। - 


भारतु, के व्यापारिक और राजं॑नीतिक नेताओं के दृष्टिकोण में यह 


परिवतेन युद्ध के अन्तिम दिनों में ही आना झुरू हो गया था। उस समय तक 


कांग्रेस की, और व्यापारी वर्ग के प्रमुख अंगों की नीति का आधार राष्ट्रीय 
योजना समिति का प्रस्ताव था। यह समिति कांग्रेस ने बनायी थी.। स्वर 


पं, नेहरू उसके अध्यक्ष थे और देश के बड़े-बड़े उद्योगपति उसके सदस्य 
थे। उसके प्रस्ताव में कहा गया था कि: 

“ जब से अंग्रेजों का राज्य क्रायम हुआ है, तव से इतनी अधिक 
विदेशी पूंजी भारत की खेती, खानों और कल-कारखानों में लग चुकी 
है कि अब भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर काफ़ी 

- हंद तक विदेशी स्वार्थों का नियंत्रण क्नायम हो गया है। इस 


है 


नियेत्रण से - हमारे राष्ट्रीय विकास को क्षति पहुँची है और जब 


पड 


रुक सा गया है।... जंहरी है कि ऐसे विदेशी स्वाों को, जो भारत के 

कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर प्रभुत्व जमाये हुए हँ---और विशेषकर जिनका 

- सम्बंध कम्र पाये जानेवाले प्राकृतिक साधनों से है---उनको राज्य 
उचित मुआवजा देकर अपने अधिकार में ले छे। ” 


राष्ट्रीय योजना समिति की एक उप-समिति ने यह मत प्रकट किया 
थाकि 


“ यदि राष्ट्रीय योजना के मातहत चनाये जाने वाले किसी उद्योग में 
विदेशी पूंजी छगाना बिल्कुल लाज़िमी हो जाय, तो इसकी मंजूरी ऐसी 
शर्तों के साथ देनी चाहिये ताकि विदेशी पूंजी का प्रभाव कम से कम रहे । 
इसके अत्तिरिक्त, ऐसे सभी उद्योगों, और कम्पनियों पर, जो इस 

योजना के मातहत बनी हों और जिनसे पूर्ण अथवा आंशिक रुप 
से विदेशी पूंजी लगी हो--ऐसे सभी उद्योगों की नीति एवं व्यवस्था 
पर सरकार का नियंत्रण रहना चाहिये। ” 

श के बड़े-बड़े व्यापारियों ने १५४४ में ही इस नीति को तिलांजलि 
दे दी थी, जब उन्होंने बम्बई योजना वनायी थी। इस योजना में ७०० करोड़ 
रुपये की पूँजी बाहर से मंगाने की बात कही गयी थी। योजना प्रकाशित होने 
के बाद बड़े-बड़े भारतीय पूंजीपति ब्रिटेन और अमरीका की यात्रा आये। 
उन्होंने विदेशी पूंजी को संयुक्त कम्पनियों के रूप में भारत में आने के लिये 
निर्मत्रण दिया और खुशामदें कीं। श्री-मनु सूबेदार के शब्दों से, इस प्रकार 
:- भारतीय एवं विदेशी पूंजी के अनेतिक विवाह की तैयारी हो रही थी। बढ़े 
व्यापारियों की ओर से कद्दा जाने लगा कि “ विदेशी विशेषज्ञों व पूंजीपतियों 
: का सहयोग लेने पर कम खर्च में ” देश का औद्योगीकरण हो जायगा। 

परन्तु व्रिडेव और अमरीका के एकराधिकारी पूंजीपति आसानी से 
माननेवाले नहीं थे। उनकी अपनी दातें थीं। अंग्रेज तो केवल भारी मुनाक़ों 
से ही संतुष्ट हो जाते, परन्तु भमरीकी पूंजीपति भारी मुनाक़ों के साथ-साथ 
उद्योग-घंधों की प्रत्येक शाखा पर अपना पूण नियंत्रण जमाना चाहते थे । 

ये बातचीतें चल ही रही थीं कि कांग्रेस के नेता भारत की अमन्तरिम 
- सरकार में सम्मिलित हो गये । इस सरकार ने एक. योजना सलाहकार बोटे 
चनाया । उसने दिसम्बर १५४६ में नयी सरकार की -नीति का ऐलान किया, 

जप 


शा 


जिसमें विदेशी पूंजीपतियों को कुछ छविधाएँ तो दी गयी थीं, पर उनझी 

सनमानी शर्तों का विरोध क्षिया गया था। वोडे ने कहा कि उद्योग-घधों में 
- सीधे विदेशी पूंजी नहीं लगायी जायगी और विशेषज्ञों को कोई विजदेष अधिकार 
- नहीं दिये जायेंगे । वोडे की रिपोर्ट में कहा गया था कि कुँछ विद्योप प्रकार के . 
-. उद्योगों में आवश्यक हो सकता है कि एक निश्चित काल के लिये उनकी व्यवस्था... 
रे विदेशी हाथों में छोड़ दी जाय । परन्तु ऐसे उद्योगों में विदेशी पूंजी के लगने 
के बाद भी “ नियंत्रण भारतीय हाथों में ही रखा जायगा। ” साथ ही, 
सरकार यह शार्ते भी लगा देगी कि उद्योग की सभी शाखाओं के सभी पदों को. . 
संभालने के लिये भारतीयों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय ताकि विदेशी 
कम्पनी के साथ “ समझौते की मियाद खतम्र होने पर पूरी व्यवस्था को 
भारतीय अपने हाथ में छे सकें...] ” बो्ड ने आगे कहा था: ह 
“ हमारी यह राय है कि भारतीय उद्योग-बधों में विदेशी कम्पनियों , 
को नहीं घुसने देना चाहिये । देश के बुनियादी उद्योगों को विदेशी 
: निय॑त्रण से मुक्ते रखना चाहिये और यह क्यों आवश्यक है, यह सभी 
जानते हैं । परन्तु, दूसरे उद्योगों पर भी, जेसे कि रोज़मरों के इस्तेमाल 
की चीजे वनानेवाले कारखानों पर भी यह बंधन लगाना (यानी . 

विदेशी नियंत्रण नहीं होने देना--अनु ० ) आवश्यक है । उद्योग-धंधों की 

जिन शाखाओं में अमी भारतीयों ने प्रवेश नहीं किया है, उनमें यदि 
विदेशी कम्पनियों को पेर जमा लेने का अवसर मिला...तो फिर, हमारी 

राय में, इन झाखाओं में भविष्य में सी सारतीय कभी कुछ नहीं कर 
पायेंगे। किसी ने कोशिश सी की तो उसे विदेशी कम्पनियों के प्रवर 
यांत्रिक एवं आर्थिक साधनों के कारण बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ेगा हमारी दृष्टि में, यह बेहतर होगा कि जिन वस्तुओं को हम अभी 

तैयार नहीं कर सकते हैं, उन्हें अभी हम बाहर से ही मंगाते रहें। 
विदेशी फ़र्मा को इन वस्तुओं को यहाँ तैयार करने की इजाज़त देने से 
यह ज्यादा अच्छा होगा। कारण कि विदेशों से आनेवाले माल को तो . 
कुछ दिन बाद हम कम कर सकेंगे या रोक सकेंगे, परन्तु यदि विदेशी 

स्वार्थ एक वार यहाँ जम गये तो उनझे हटाना मुक्किल हो जायगा। ” 
अथोत अभी सरकार के मुंद से राष्ट्रीय पूंजीपति ही वोल रहे थे, जो .. 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी एकाधिकारी पूंजीपतियों का अभुत् .जम 


. जाने के ख़िलाफ़ थे। परन्तु धीरे-धीरे उनकी आवाज्ञ धीमी पड़ती गयी। 
' भारत ओर विदेशों के बड़े पूंजीपतियों के दोहरे दवाव ने अन्त में इस आवाज़ 
को एकदम दवा सा दिया । 

१९४७ सें सारत की उत्पादन एक्बारगी बहुत कम हो गया। अपने 
वादों को पूरा करना तो दूर रहा, नयी सरकार जनता के जीवन स्तर को नीचे 
गिरने से भी न वचा सकी | उसने अमरीकी सरकार के सामने हाथ फेलाना 

: झुरू किया। अमरीकी पूंजीपतियों की ओर से ओर दवाव पड़ा । उन्होंने साधारण 

व्यापारिक शर्तों पर भारत को मशीन देने से इनकार कर दिया ओर धमकी दी 

कि यदि भारत ने आर्थिक नीति में परिवर्तन नहीं किया तो क़्े भी न मिलेगा | 


_ किदेशी पूँजी का भारत सरकार द्वारा स्वागत 


भारत सरकार अमरीकी सरकार से कजे पाने की आस लगाये हुए थी । 
अमरीकावालों ने उस पर जोर डालना शुरू किया कि सरकारी करे की आशा 
छोड़ कर विदेशी पूंजी का स्वागत करने के लिये भारत सरकार तैयार हो । 

' इस काम में उन्हें विड़ला और टाटा जैसे बड़े पूंजीपतियों से मदद मिलने की . 
पूरी उम्मीद थी, क्‍योंकि वे लोग पहले से ही विदेशी पूंजीपतियों के साथ 
गठबंधन कर चुके थे भारत के छोटे पूंजीपतियों की . मदद पाने के लिये 
उन्होंने एक तो उन पर बड़े पूंजीपतियों से जोर डलवाया, दूसरे भारत सरकार 
से मांग की कि मज़दूरों तथा आम खरीदारों की जेब काट कर पूंजीपतियों की 
जेब भरनेवाली औद्योगिक नीति पर सरकार अमल करे। 

अमरीकी पूंजीपतियों के प्रधान चक्ता का काम रुबये राजदूत द्वेनरी 
ग्रेडी कर रहा था। वह देश भर में दौरा कर रहा था और जगह 
जगह भाषण और वयान देकर कह रहा था कि भारत को अपनी आर्थिक 
नीति वदलनी चाहिये और अमरीकी पूंजीपतियों को सुविधाएँ देनी चाहिये। 
अप्रैल, १९४७ में उसमे कहा कि विदेशी कम्पनियों को जिन बाधाओं का 
सामना करना पढ़ता है, उन्हें तुरन्त दूर करना चाहिये--उदाहरण के लिये 
भारत की “ पेचीदा टेंक्स व्यवस्था ” में सुधार होना चाहिये। अगस्त में, 
उसने वम्बई में ऐलान किया कि अमरीकी पूंजी यहां भारतीय शर्तों पर नहीं 
आयेगी । नवम्बर में, कलकत्ता के सापण में उसने घमकी दी कि जब तक 
राष्ट्रीकरण की वातें वन्द नहीं होंगी, तथ तक अमरीका से कर्ज नहीं मिलेगा । 
ण्छ 
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इन धमक्रियों का असर पड़ा और ३० दिसम्बर, १९४७ को पं. नेहरू 
ने कलकत्ता में एसोलियेटेड चेंम्व्से सॉफ कौससे के सामने चोलते हुए ऐलान- 
: किया के उनकी सरकार “ विदेशी पूंजी और टेकनिकल सहायता का स्वागत 
करेगी । ” उधर अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग ने अमरीकी पूँजीपतियों 
को यह आखज्वासन दिया कि ह 


४ यद्यपि, १९४७ में ( भारत में ) उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने तथा - 

-. विदेशी निजी ( प्राइवेट ) पूँजी पर नियंत्रण लयाने के पक्ष में प्रचार 

होता रहा, फिर भी वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में सरकार ने प्राइवेट 

पूंजी के प्रति, ओर किसी कदर विदेशी पूंजी के श्रुति, समझौते का रुख 
दिखाया है । ... 
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हाल में खान और शक्ति विभाग के मंत्री ने विदेशी पूंजी तथा 


टेकनिकल सहायता की आवश्यकता स्वीकार. की है। .उन्होंने कहा- क्रि है 

वह जानते हैं कि कुछ हल्कों में विदेशी पूंजी और ठेकनिकल सहायता 

के उपयोग करने के विरुद्ध कुछ मिथ्या वारणाएँ हैँ । “ इन घारणाओं का 
45 धर 


१५ अगस्त के पहले तो कुछ ओचित्य था पर अब विल्कुछ नहीं है, 
क्योंकि अब तो हम आज़ाद हो गये हैं, और जो भी विदेशी विश्ेपज्ञ या 
पूंजी अब यहाँ आयेगी वह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में रहेगी और 
हमारी शर्तों पर आयेगी। * प्रधान मंत्री नेहरू ने भी अपने एक हाल के 
वयान में विदेशी पूंजी की सहायता मांगने की आवश्यकता का जिक्र 


ब्जे 2७ 


किया और इश्ारा किया है कि सरकार ऐसा करने को राज़ी हैं । 


“ आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अर्थ-बात्री और रंद््रीय आय के विशेषज्ञ, 
प्रोफ़ेसर कोलिन कला ने हिंसाव लयाया है कि भारत को अपनी 
वास्तविक आय में प्रति वर्ष २ प्रतिशत बढ़ती के लिये, लंडाई के पहले के 
डालरों में हर साल ५०० करोड़ की विदेशी पूंजी संगानी पढ़ेगी। 
( “ इकोनोमिक रिव्यू ऑफ इंडिया, १५४७--झुलाई १९४८ ) 


इस प्रकार, माउपण्ट्वैंटन फेंसछा मिलने के चन्द हफ़्ते के अन्दर ही 
राष्ट्रीय आन्दोलन के एक आधारभूत सिद्धान्त को एक ” सिथ्या धारणा ”? 
'क़रार दे दे दिया गया। सुझाव पेश होने लगे कि अंग्रेजों ने सो साल में 
भारत में अपनी जितनी पूंजी लगायी थी, उससे अधिक पूंजी हर साल 


विदेशों से मंगानी चाहिये । और कुछ दिन बाद पता चला कि यह “ हमारी 
' बातों ” की बातें भी कोरी वातें ही थीं, क्योंकि शीघ्र ही अमरीकी झातों को 


: मंजूर करने की तैयारियां भी होने रूम गयी थीं । 


हे 


इस पहली विजय के वाद अमरीकी पूंजीपति आगे बढ़े विदेशी पूंजी 
का आम तौरपर स्वागत होने लगा तो उन्होंने अपने लिये और अधिछ 
' अधिकारों की सांग करना शुरू किया । 

नवम्बर १९४७ में ही राजदूत ग्रेडी ने फ़रमाया था कि अमरीई 
पूंजीपतियों को यह जानने की चिन्ता है. कि मज़दूरों तथा प्राइवेट पूंजी के 
प्रति भारत सरकार की साफ़-साफ़ क्‍या नीति रहेगी। अमरीका के कुछ 
भारतीय मित्रों ने, जैसे वंगाल के प्रधान मंत्री डॉक्टर विधानचन्द राय ने, इस 
सवाल को और भी साफ़ कर दिया । अमरीका के दौरे से लौटने के वाद ड० 
राय मे १० दिसम्बर को कलकत्ता में “ इंस्टन चेम्बर ऑफ़ कौमसे के सामने 
कहा कि : 

“ जहाँ तक मैं अपने दौरे से समझ सका, वे लोग (अमरीकाचाले) 
धन-जन से हमारी सहायता करने को तो उत्सुक हैं, पर शर्त यह है 
कि उन्हें भारत में कोई खतरा न दिखाई दे । यह खतरा भारत और 
पाकिस्तान के आपसी झगड़े के कारण नहीं, वल्कि भारत सरकार की 
औद्योगिक नीति के कारण उन्हें दिखाई देता है। औद्योगिक नीति से 
मेरा मतलब राष्ट्रीरण की नीति ओर मज़दूरों-मालिकों के झगड़ों को 
सुलझाने के सरकारी ढंग से हे । ” 

३० अग्रैड १५४८ को, सबह अमरीकी पूंजीपतियों के एक दल ने 
हुनिया भर का दौरा करने के वाद न्यू यौक में कहा: 

“ हमारे विचार में ( पूंजी लगाने का ) सबते अच्छा अवसर भारत 
में है क्‍योंकि वह सब से धनी देश है। वहां सिक्ल एक ही सवाल हे । 

वह है शान्ति और व्यवस्था क्रायम रखने का सवाल जो विदेशी पूंजी 
लगाने के बाद वहुत महत्वपृण हो जाता है। ” 
अमरीकी पूंजी की घुनियादी दर्ते साफ़ थीं: ' राष्ट्रीकररण का बिचार 
छोडो, मजदूरों को सुविधाएँ देना बन्द करो, हड़तालें रोको, और पूंजीपतियों 
' - को नये अधिकार दो ! 
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भारत सरकार बहुत जल्द झुक गयी। द्सिम्बर १९४७ में (मजदूरों ' 
और मालिकों के बीच) एक “औद्योगिक संघि? की व्यवस्था की गयी.। 
“ १७ फ़रवरी, १ ब्ड८ को पं. नेहरू ने पाछामेंट में ऐलान किया : हर 


“ आर्थिक व्यवस्था में यकायक् कोई परिवतेन नहीं किया जायगा ।... 
जहाँ तक सम्भव होगा, वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीकरण नहीं होगा।” 
मार्च और अप्रैल में अखिल भारतीय ट्रेड बूनियन कांग्रेस के नेता और 
कम्युनिस्ट नेता व कार्यकतो नज्ञरवबन्दी कानून के मातहत पकड़कर जेछों में 
डाल दिये गये। उत्पादन बढ़ाने के बहाने, मज़दूरों की मांगों का सरकार 
विरोध करने लगी । जब विदेशी कम्पनियों के मज़दूर हड़तालें करते थे, तो 
उनके ख़िलाफ़ विशेष रूप से हिंसा का प्रयोग किया जाता था । इस दुमन-के- 
पीछे अमरीका को खुश करने की भी खाहिश. थी। इसका सबूत नये योके 
डाइम्स का वह समाचार है जो उसने १ अप्रेलड, १९४८ के अंक में बंगाल 
की विधान राय सरकार द्वारा ४००. कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने तथी 
'कम्युनिस्ट पार्टी को गेर-कानूनी करार देने के. वाद छापा था। समाचार 
' इस प्रकार था : ह 
ह “ हाल में जो हिंसापूण उपद्रव हुए हैं, उनके पीछे कम्युनिस्टों 
का प्रचार माद्म होता है ।...नेशनल कारवन कम्पनी की, जो एक 
- अमरीकी कम्पनी है, कलकत्ता वाले कारखाने में जो गड़बड़ हुई थी, 
उसके पीछे भी यही वात थी ...... . - 


- “ अमरीका का जो अतिरिक्त फ्रौजी सामान वहाँ रह गया है, उसकी 
यवस्था करनेवाले ( केन्द्रीय सरकार के ) विभाग के ४,५०० कमचारी . 
भी हड़ताल पर हैं; 


६ अप्रैल, १९४८ को अमरीका की मगें सरकारी तौरपर मान ली 
गयीं । उस रोज पालोमेंट ने औद्योगिक नीति पर ए% प्रस्ताव पास किया । 
उससे यह स्पष्ट था कि वह प्रस्ताव अमरीकी पूंजीपतियों को खुश करने -के 
लिये पास किया गया था। इस अचस्‍्ताव के मातहत सरकार का स्वामित्व 
“उद्योग के केवल तीन क्षेत्रों तक सीमित कर दियां गया : अन्न-शत््र बनाने के 
-कारखाने, रेलवे, और ( एटम ) अणु-शक्ति । यह सभी को माछूम है कि पहले 
न्दो क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों के काल में भी सरकार का स्वामित्व था। बिजली के 


उद्योग को सरकार के नियंत्रण में रखने की बात भी कही - गयी । लेकिन, वाक्री 
सभी क्षेत्रों को पूंजीपतियों फे लिये खुछा छोड़ दिया गया। ऐलान किया गया 
कि अगले दस साल तक किसी उद्योग का राष्ट्रीकरण नहीं किया जायगा। 


हे सरकार ने इस प्रस्ताव के द्वारा विदेशी पूंजी को निर्मत्रण दिया ओ 
शर्तें सिफ्रे यह लगायी कि “ साधारण हूप से, स्वामित्व और नियंत्रण प्रधानत 

- » भारतीय हाथों में रहेंगे ।” परन्तु, साथ ही यह भी जोड़ दिया गण छि 
सरकार को यह अधिकार रहेगा कि खास मामलों में वह जैसा देश के द्वित 
में समझेगी, वेसा करेंगी। प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए एक सरकारी 


-स्मृतिपत्न में बताया गया था : 


“ प्रस्ताव में भारतीय उद्योग-धंधों में विदेशी पूंजी को पूर्ण स्वतंत्रता 
प्रदान की गयी है । इसके साथ-साथ देश के हित में उस पर -निय॑ंत्रण 
रखने की भी व्यवस्था कर ली गयी है । प्रस्ताव के इस अंश से जाहिर 
होता है कि भारत सरकार अब पूंजी और व्यवस्था तथा टेकनिकलछ 
शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी सहायता की आवश्यकता स्वीकार 
करती है और भारतीय उद्योगों की मदद के, वासुते विदेशी पूंजी एवं 
. विद्येपज्ञों को यहाँ बुलाने को दूरन्देशी और वुद्धिमानी का काम 
- समझती है ।? . ' ' 
पाकिस्तान में मुस्लिम लीगी सरकार के सबसे पहले कार्मो में से एक 
>>. यह सभी था कि उसने अमरीका को काफ़ी बड़ी आर्थिक सुविधाएँ दे दी। 
पाकिस्तान को बने अभी दो महीने भी नहीं हुए थे कि १३ अक्तूबर, १५४७ 
- को न्‍य योक टाइम्स के कराची संवाददाता ने लिखा 


“४ पाकिस्तान और अमरीका के भावी सम्दंधों पर विचार प्रकट करते हुए- 

| : एक ज़िम्मेदार सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह वात महत्व से खाली 
“ '«. नहीं है कि किसी राजनीतिज्ञ अथवा बढ़े सरकारी कर्मचारी की जगह 
77. एम. ए. इंस्फहानी- जैसे एक वड़े व्यवसायी को वाशिंग्टन सें राजदूत 
< . - : पद के लिये चुना गया है । अमरीका में पाकिस्तान का इस समय जो 
| काम है, उसमें सबसे अधिक महत्व का काम व्यवसायिक सम्पद्ठ हू । 


' « बल्धूचिस्तान और कलात में अमरीकी कम्पनियों को तेल निकालने * 
* की सविधाएँ देने के बारे में विचार हो रहा हे ।. .. उत्तरी पर्ची 


ीमाप्रान्त में तेछ निकालने और खनिज पदार्थों का विकरांस- करने 
तथा सिंचाई. की वी योजनाओं को कायान्वित करने के बारे में सी 
कहा जाता है कि अमरीकी क्षेत्रों से बातचीत झुछू की गयी है । | 


पादिस्तान के अथ्थ मंत्री युलाम मुहम्मद ने कहा है कि अपने 
राष्ट्रीय विक्रास के इस वाल्य-काल में पाकिस्तान को निस्वय ही अमरीकी 
. कारीगरों और इंजीनियरों की आवश्यकता है । ह 


एक दूसरे सूत्र से मालूम हुआ है क्लि चट्याँव के. विक्रास 
अमरीकी पूँजी से मदद ली जाने वाली है ...सूचना देने वाछे की र्‌ 


थी कि अमरीका को एक्त मित्र जहाज्ली अड्डे के रूप में चटगाँव में खासी 
दिलचस्पी होगी। ”? | 2 


२० अप्रेल १९४८ को पाकिस्तान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 
का ऐलान किया । उसने देशी पूंजी, और नये उद्योगों मे आनेवाली विदेशी 
पूंजी दोनों को कर आदि के सम्बंध में कई वड़ी-बढ़ी सुविधाएँ दे दी। ऐसे 
उद्योगों की संख्या बहुत कम कर दी जिनका भविष्य में कभी राष्ट्रीकरण किया - 
'जा सकेगा। विदेशी पूंजी का हार्दिकः स्वागत किया गया। उस पर आते 
केवल तीन लगायी गयीं: (१ ) पाकिस्तानियों को नौकर रखा जायगा और 
उनकी ठेकनिक्रलू शिक्षा का इन्तज्ञाम किया जाययो; ( 5 ) विदेशी कम्पनियाँ . 
पाकिस्तान में अपनी मातहँती में जो व्यापारं करनेवाली कम्पेनियाँ। खोलेंगी थे. 
सब सरकार के यहाँ अपने को रजिस्टड करायेंगी; ओर (३) छुछ उद्योगों 
. में पाकिस्तानियों को ७१८ तक पूंजी लगाने का अधिकार रहेगा और छुछ - 


“” से ३० प्रतिशत तक 


पाकिस्तानियों को शिक्षा देने की वात कितनी खोखली है, यह ईरान 


हा इरानियन ऑयल कंम्पनी के अठुभव से सावित हो चुक्की है। दूसरी छा्ते 


, केवल व्यापार करनेवाली कम्पनियों तक् सीमित थी। औद्योगिक कम्पनियों - 
पर वह लागू नहीं होती थी । तीसरी शर्ते के साथ यह जोड़ दिया गया था 
“ कि यदि देशी पूंजी न मिलती हो, तो सरकार और भी अधिक विदेशी पूंजी के. 

आने की इजाज्ेत दे सकती है ! 3 
- इस तरह भारत और -:प्राकिस्तोन दोनों में अमरीकी पूंजीकतियों के 
- स्वागत में ये ल्येग मालाएँ लेकर खड़े हो गये । गुलाम देशों से साम्नाज्यवादी 


दर 


.. ऐसी - ही एक योजना १७४२ से दक्षिणी अमरीका में कार्यानि 


. देश जितनी उविधाएँ वसूल कर सकता है; उन सब को अमरीका ने हासिल कर 


लिया है। केवल एक वंधन बचा--वह यह कवि कुछ उद्योगों भें ५१ प्रति 
पूंजी देशी होगी। परन्तु, असर में इससे कुछ वनने-विगढ़ने घाला न 


- था, क्योंकि विदेशी पूंजीपतियों को दोनों देशों में आसानी से जाली साझीदार 
श् चर तप ०. ्् ओर 
- मिल सकते थे। १५ अग्रैल १९४८ के अंक में केपिटल ने लिखा था: 


“ यह समझने का कोई कारण नहीं हे कि इस -नियम के कारण 
कम्पनियों का नियंत्रण विदेशी पूंजीपतियों के हाथों से निकल जाने का 
कोई खतरा है। यदि विदेशी कम्पनी के पास ४५ प्रतिशत हिस्से भी 
रहे, तव भी उसके पास इतनी वोट होंगी कि नियंत्रण कभी उसके 
हाथ से नहीं निकलने पायेगा । ? 


अमरीका का चार-सूृत्री कार्यक्रम 


१९५४८ के अन्त तक अमरीका भारत सरकार को झुकाने के लिये 
चराबर दवाव डालता रहा, परन्तु पूंजी या मदद के नाम पर हिन्दुस्तान में 
कुछ नहीं आया। 

१९५४९ में अमरीका ने अपनी योजना सामने रखी। यह राष्ट्रपति 
चुमन का प्रसिद्ध चार-सत्री कार्यक्रम था। भारत और पाकिस्तान के ऊँचे 
सरकारी क्षेत्रों में तुरन्त उसके स्वागत में ढोल बजने लगे। दोनों देशों के 
अ्रधान मेंत्रियों ने नयी योजना की प्रशंसा की । अमरीका में भारतीय राजदूत 


... श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने तो यहाँ तक कह डाछा क्रि इस ग्रोजना से 


एशिया में कम्युनिज़्म का मुकाबला करने में वड़ी मदद मिलेगी । 
०० | 8.० 


इस चार-सूत्री कार्यक्रम की असलियत को समझने के लिये पहले प्रचार 
के कोहरे को छोटना पड़ेगा । 


कहा गया है क्रि राष्ट्रपति टरमन का यह कार्यक्रम एक “नवीन और 


- साहसी ” योजना है । पर वास्तव में यह न तो नवीन है और न सादरसी । 


पिछड़े हुए देशों में चन्द विश्येपज्ञ मेज देना कोई साहस की बात नहीं है । 

| द्दों श्द्द 

है। उप्तका- परिणाम क्या हुआ है ? यही कि तेल के कुँओं, केले के बागानों 
ह ६३ ह 


और खानों से अमरीकी पूंजी हर साल करोड़ों का मुनाफ़ा कमाती जा रही 
है, और दक्षिण अमरीका आज भी उतना ही पिछड़ा हआ है जितना दस वर्ष 
पहले था । ; ४ ह 


दूसरे, यह चार-सूत्री कार्यक्रम एक राजनीतिक योजना है। अमरीकी 
शासक स्वयं वार-वार यह दावा कर चुके हैं कि यह पिछड़े हुए देशों में 
' कम्युनिज़्म की बाढ़ को रोकने. का नुस्खा है। राष्ट्रपति ट्मन ने भी जनवरी 


.. १९७४५ में चार-सूत्री कार्यक्रम की तारीफ़ में कहा था कि उससे “ झूठे: 


सिद्धा को फेलने से रोकने से मदद मिलेगी। इस चार-सूत्री कायक्रम 
' के पहले सैचालक मि. वेनिक ने उसे “ ठण्डे युद्ध का अख्र ” बताया था । 


ह तीसरे, यह चार-सूत्री कार्यक्रम औद्योगीकरण की योजना नहीं है । 
उससे सम्बंधित एक सरकारी प्रकाशन सें साफ़-साफ़ कहा गया है: 


“ थे इलाके ( पिछड़े हुए देश ) चूँकि आजकल अधिकतर खेतिहर 
देश हैं और उनके निवासी खाने के लिये अपनी खेती की उपज पर . 
और घंरों के लिये अपने जंगलों की पेदावार पर निर्भर करते हैं, 
इसलिये इन इलाक़ों में जो योजनाएँ चलायी जायें, उनमें खेती और 
र जंगलों की व्यवस्था को उुधघारने पर ही अधिक ,जोर देना चाहिये। ** 
(  चार-सूत्री कार्यक्रम, छृष्ठ २१ ) | 


अमरीका और संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से का्यान्वित किये जानेवालि 
चार-सूत्री -कार्यकम के लिये, अमरीकी सरकार के वेदेशिक्र विभाग ने पहले साल 
में ५,७०,८०,००० डालर खर्च करने का प्रस्ताव किया था। उद्योगों के लिये 
उसमें से केवल ५०,६३,६९४ डालर खर्च होनेवाला था । ह 


जब कमी क्विसी पिछड़े हुए देश ने तेज्ञी से अपना औद्योगीकरण करने 


.. का यां भारी उद्योगों को. बढ़ाने का इरादा ज्ञाहिर किया, तभी - अमरीका 


नाक-मैं। चढ़ा लिया और सलाह दी कि पहले खेती और हलके उद्योगों कौ - 


* - शोर ध्यान देना चाहिये । 


अमरीकी पूंजीएतियों का भी ऐसा ही रुख है। यह इससे जाता जा 
सकता है कि १९४६ और १५४५९ के वीच विदेशों में उन्होंने किन चीज्ञों में : 
_पूँजी लगायी है । इस काल में विदेशों में कुछ ४ अरब १० करोड़ डालर की : 


न 


पूंजी लगायी गयी। उसमें से आधे से अधिक तेल के कुँओं में लगायी गयी । 
' सभी प्रकार के उद्योगों में ३० प्रतिशत से भी कम पूंजी रूगायी गयी हे 


. - पाकिस्तान सरकार के सामने अमरीका की स्टील एक्सपो्ट कम्पनी से 
जो रिपोर्ट पेश की थी, उससे भी यह वात स्पष्ट हो जाती है क्वि अमरीका यह 
बिलकुल नहीं चाहता कि पिछड़े हुए देशों का औद्योगीकरण हो । कम्पनी में 
अपनी रिपोट में “ अधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं के खिलाफ़ चेतावनी दी । ” 
वह इस परिणाम पर पहुँची कि पाकिस्तान में ” इस्पात बनाने के किसी बड़े 
कारोबार को झुझू करने का कोई ऐसा आधार नहीं है जो आर्थिक या सैनिक 


दृष्टि से सही हो।” इसलिये, उसने सलाह दी कि पाकिस्तान के लिये 
5“ बुद्धिमानी इसी वात में हे 


कि वह अपनी ज्रूुरत का अधिकतर इस्पात्त 


आओ 


८ 


_*. विदेशों से मंगाता रहे । ” 


+ न ए ३ ० का की हम 
चौथे, यह चार-सत्रा क्रार्यक्रम, वास्तव में, उन कच्च सालों को पंदावार 


बढ़ाने की योजना है जिनकी अमरीका को सदा ज़रूरत रहती है | अमरीकी 
पाक्षिक पत्र दि रिपोटेर ने चार-सत्री कार्यक्रम के वारे में अपना एक 


विशेषांक निकाला था । उसमें यह वात इन झाब्दों में समझाथी गयी थी : 


“ आवश्यकता इस बात की है कि कच्चे माल हमें ज़दरत के 
मुताबिक मिलते रहें, पर इसके लिये हमें डन देशों को जीतना या 
उन पर शासन न करना पढ़े जिनमें ये कच्चे माल मिलते हैं।*” 
« (२६ अग्रल, १५४९ 9 


' चार-सत्री कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रपति ट्मन को सलाह देने के 


“लिये एक “ अन्तराष्ट्रीय विकास सलाहकार वोड ” बनाया गया था। उसके 
अध्यक्ष रौकफ्रेंलर ने २१ माचे १५०१ में एक भाषण देते हुए कहा था : 


/ इस योजना को कायोन्त्रित करने के लिये जो पूँजी बाहर जा रही 
हैं,, वह वास्तव में, देश रक्षा के लिये आवद्यक कच्चे साल में लगायी 
जा रही है, क्योंकि हमारे उत्पादन के लिये जो बुनियादी सामान 

चाहिये, वे दूसरे देशों में मिलते हें।” (“न्यू यौके टाइम्स ' ) 
रोकफ़ेलर बोड की रिपोर्ट में जो मा १९५०१ में ही प्रकाशित हुई थी 


पिछड़े हुए देशों के उत्पादन में पहला स्थान खाने की चीज़ों को दिया 


ज द्द५ 


. गया था। ब्रोडे की दूसरी सिफारिश यह-थी कि पिछड़े हुए देशों में अगछे 
इस उद्देश्य -को- 


> 
०० हि 


चन्द्‌ चर्षा से २०० करोड़ डालर की प्राइवेट पूंजी 
“सामने रखंर्कर लूगायी जाय कि इन देशों से सेनिक्र दृष्टि. से आवश्यक जो 


| 


कच्चा माल योरंप और अमरीका को आता है; उसमें १००-- करोड डालर ९४ 


अति वर्ष के मूल्य की वृद्धि हो जाय । * 8 
अन्त में, यह चार-सूत्री कार्यक्रम बुनियादी तौर पर विदेशों में 


अंधिकाधिक निजी अमरीछी पूंजी लगाने का कार्यक्रम है। जैसा कि अमरीडी 


सरकार के वेदेशिक विसाग के प्रकाशन की पुस्तिका में कहा गया था 


.--परन्तु, (इस्त योजना में ) विद्येष ध्यान विदेशों में पहले से : - 
चहुत अधिक्र अमरीकी प्राइवेट पूँजी भेजने की ओर दिया गया है।”” 


( चार-सूत्री कार्यक्रम, पृष्ठ ४) 
खेंदेशिक विभाग आगे कहत विदेशों क पूंजी भेजना : 
£ इस बात पर निर्भर है कि वे खतरे मिट जायें या कम हो जायें 


जिनके कारण पूंजी लगाने वाले लोग कई छेशों में उद्योग-बंघे 


खोलने या उनमें भाग लेने से धवराते हैँ 


“ बेव्चीजें जो उन्हें पूंजी लगाने पे रोकती हैं, ये हैं-: वर्तमान संसार | 


की ढुलमुल राजनीतिक परिस्थिति, पूंजी को ओर मुनाफ़े छो विदेशों .से 
हटाने के रास्ते में आनेवाली रुकावट, बिना मुआवजा सम्पत्ति के छिन 
जाने का खतरा, और विदेशी कम्पनियों पर संरक्ारों द्वारा लगायें गए 
तरह-तरह के बंधन । 2 

“ इन क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक एवं आर्थिक सुरक्षा की परिस्थिति 
पैदा करने के लिये जो कोशिशों हो रही हैं, उनके द्वारां उपरोक्त खतरों 
को बहुत कुछ कमर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी 


सरकारों के साथ ऐसी दो-पक्षी संधियां करने के लिये वातचीत चल रही... 
है जिनके द्वारा एक-दूसरे को उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार का . .. 
आश्वासन मिलेगा और पूंजी छगानेवाला डुहरे करों के वोश्न से मुक्त हो - 
जायगा । इन संधियों से विदेशों में पूँगी लगाने के लिय्रे आवश्यक 

वातावरण तैयार होगा और पूंजी, लगानेंवालों के मन में विज्वास पैदा . 


द्वोगा । ” ( वही पुस्तिका, इृठ्ठ ६ ) 


2 ४8% कट 


. 05 


«» - अतः चार-सत्री कार्यक्रम को सम्बंध “ वर्तमान संसार की अस्थिर 

हालत ” से हैं; और उसका सम्बंध है --ट्रमन सिद्धान्त, माशैठ योजना, 

' अदलान्टिक गुट, प्रशान्त संघि जेसी अमरीका की सेनिक एवं राजनीतिक 

. योजनाओं से । उसके लिये भी विदेशी सरकारों से विभिन्न प्रकार के आश्वासन 

... पाना आवश्यक होता है ताकि “ विदेशों में पूंजी लगाने के लिये आवश्यक 
चात्तावंरण तैयार हो जाय | ” | 

ये आश्वासन क्रिस प्रकार के होते हैं? इसका कुछ आभास उस 

बातचीत के दौरान में मिलता है जो नवम्बर १९४७ से भारत और अमरीका 

: के बीच “ मित्रता, व्यापार और जहाज़रानी की संधि” करने के उद्देइय से 

: चल रही है। अमरीका ने मांग की कि ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में बने 


मालपर कम चुंगी लगाने की व्यवस्था खतम की जाय, क्योंकि उससे अमरीडी 


: / अतियोगिता के मुक्काबले में ब्रिटिश हितों की रक्षा दोती है। इसके अलावा : 
“संधि के मसविदे में ये बातें हैं: एक देश में दूसरे देश के 
नागरिकों के क्या अधिकार होंगे; व्यापारिक सम्धंधों, व्यापार के रास्ते 
में आनेवाली रुकावटों और विनिमय नियंत्रण के बारे में एक देश 
दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेगा; विदेशियों पर देशी अदालतों का 
कितना अधिकार रहेगा; विदेशियों की सम्पत्ति की रक्षा का क्‍या प्रबंध 
“होगा और उन पर लगनेवाले करों की क्‍या व्यवस्था होगी।””? 
( “ हिन्दुस्तान टाइम्स ” २८ जून, १९५४८ ) 


अखवारों में छप्े समाचारों से पता चला कि इन वातों के वारे में 
अमरीका ऐसी शर्ते छगा रहा है कि भारत सरकार उन्हें मानने में असमर्थ है । 
.. च्वार-सत्री कायक्रम के. रूप में अमरीका ने खुलेआम अपनी छतों का 
- ऐलान कर दिया है । दो-पक्षी संधियों के द्वारा अमरीकी पूंजी को क्‍या क्‍या 
आखासन चाहिये, यह और भी स्पष्ट रूप में अमरीका के उद्योगपतियों के 
राष्ट्रीय संघ ( नेशनल एसोसियेशन ऑफ़ मैन्युफ़रैक्चरस ) ने २४ मई, १५४५ को 

' बता दिया था: 
“ १, संधि करनेवाली सरकारों की मुद्राओं को सुध्द बनाने के 
लिये क्या क्रिया जायगा, इसके वारे में स्पष्ट आयासन मिल जाना 

चाहिये + 
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९, विदेशी पूंजी लगाने वालों के सांथ उचित व्यवहार करने के 
लिये किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जायगा और उनको कया 


कंतेंब्य होगा, यह साफ़ हो जाना चाहिये । | 
“३, विदेशी टेकनिकल विशेषज्ञों, कारीगरों, इंजीनियरों और 


प्रबंधकों तथा व्यवस्था का काम करनेवालों को स्वतंत्रतापू ने देने . 


: की व्यवस्था होनी चाहिये । . * ५३ 


“४, विदेशी पेटेन्ट, ट्रेड मार्क आदि की रक्षा और नक़क्ालों से - 


उन्हें बचाने की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये।.. 


/ ५. आख्वासन मिलना चाहिये कि पूंजी लगानेवाले अंपने मुनाफे _ 


( ओर कम्पनी तोड़ी जाती है तो पूंजी की रक्म ) ढालरों के रूप. में 
देश से वाहर ले जा सकेंगे और पुरानी तथा नयी पूंजी में कोई भेद न 
किया जायगा। 


“६, यदि संधि की शर्तों का उल्लंघन हो तो अब्री होगा कि दोनों - 


सरकारें वातचीत के द्वारा मामला ते करें। पहले से निश्चय हो जायगा - हु 


' कि मतसेद होने पर फैसला कैसा होगा। ” (न्यू योर्क ठाइम्स ) 
युब्गुये आदि देशों के साथ जो “ नमूने ” की संधियाँ हुईं हैं, उनमें 
ये आश्वासन सम्मिल्ति किये गये हैं। यानी अमरीकी सरकार मे यह 


जिम्मेदारी ली है कि वह दूसरी सरकारों को मजबूर करेगी कि वे अमरीकी: - 
. ऋम्पनियों के साथ इन शर्तों का पालन करें-। दूसरे शब्दों में, इन' संधियों के 
_मातहत अमरीकी सरकार ने दसरे देशों के अन्दरुनी मामलों में हस्तक्षेप 


करने का काम अपने जिम्मे लिया है । 


भारत और पाकिस्तान से अमरीकी पूंजीपतियों की सबसे बड़ी शिकायत 


आयात और भियात पर लगी हुईं पावन्दियों (या कोटा-व्यवस्था ) को लेकर 


.  है। इसका कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान में अप्रीका की अधिकतंर 
. पूंजी व्यापार अथवा “वितरण ” करनेवाली कम्पनियों में छगी हुई है । 

“' इन पावन्दियों का, या इस कोठा-व्यवस्था का असर सबसे ज्यादा व्यापारियों ._ 
पर पढ़ता है। परन्तु, आयात-नियांत का कोटा निश्चित करने की. व्यवस्था. 
यदि तोड़ भी दी जाये; तो उससे औद्योगीकरण नहीं होगा, वल्क्रि उसका परिणाम 

: केवल यही होगा कि भारंतीय बाज़ारों में अमरीका का बना अतिरिक्त माल भर 

: जायगा और यहाँ के उद्योग-धंघे बन्द होने लगेंगे । गा 
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/ » - और यदि अमरीकी पूंजी अधिकतर व्यापार में न लगी हो, तो भी उससे 
भारत की अर्थ-व्यवस्था का कोई छाम न होगा। दक्षिणी अमरीका के देझ्षों में, 
फ़िलीपाइन में, और मध्य-पूर्व के देशों में अमरीकी पूंजीपतियों ने अरबों की पूँजी 
लगायी, मगर उससे इन देशों की जनता के रहन-सहन में जरा भी उघार नहीं 
. हुआ। हरबर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशात्र के प्रोफ़ेसर, जे, के. गेलित्रेथ ने 
लिखा है के - 


“ विदेशों में पूंजी वहीं लगायी गयी है, जहाँ अमरीकी उद्योगों फे 
के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने की ज़दरत थी, जैसे 
तेल, तांवा, कच्चा लोहा, रबइ आदि। ... उससे थोड़ी कम, फिर 

. भी बहुत॑ काफ़ी पूंजी अमरीकी माल बेचने की व्यवस्था करने और 
अमरीकी कारखानों की शाखाएँ खोलने के सिलसिले में लगी है।... 
|... कनाडा को छोड़ कर, और किसी देश में अमरीका ने ऐसे उद्योगों 
में बहुत कम पूंजी लगायी है जिससे उस देश की आर्थ-व्यवस्था का 

' / छाम होता हो। ” ( “ चार-सत्नी कार्यक्रम के बारे में,” प्रष्ठ ५१ ) 


. यदि अमरीकी पूंजीपतियों ने उतनी पूंजी पिछड़े हुए देशों में लगाना 
पप्तन्द नहीं किया जितनी कुछ लोग चाहते थे, तो उसका कारण यह नहीं है कि 
उन्हें कम मुनाफ़ा होने का अन्देशा था। साधारणतः विदेशों में लगी हुई पूंजी 
पर देश में लगी हुई पूंजी से ज़्यादा ही मुनाफा होता है। अमरीकी पूंजी की 
हिचकिचाहट का केवल एक ही कारण था, वह अधिक से सुविधाएँ वसूल कर 
लेना चाहती थी। यह चार-सून्नी कार्यक्रम बेहतर सुविधाएँ पाने का तरीका था । 

.. इसलिये कोई आइचये नहीं यदि अमरीका के बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने 
मुक्त कंठ से इस कार्यक्रम का स्वागत किया। अमरीका की सबसे बड़ी कम्पनियों 
के संघ, ” नेशनल एसोसियेशन ऑफ़ भन्युफ्रक्चरुस ” ने एक बार बढ़ी शान 
के साथ दावा किया था कि उसने सबसे पहले ट्मन के चार-सूत्री कायक्रम का 


समर्थन किया था । 


भारत का आत्म-समर्पण 


चार-पुनत्री कायम का दवाव पड़ने पर भारत सरकार को में 
चहुत देर न लगी । १५४५ में जो मनी आयी और अमरीका ने मदद देने 


्आ 


की. 
_+ 


जिस तरह इनकार करना झुरू क्रिया, उससे सारत सरकार का हाथ-पेर - 
परौर के हि 


से 
आर फूल गया । 


श्र! रा ना जं 


श्पं ५ 


अमरीका के कहने के, अनुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीऋरण के कार्यक्रम - 
की एक तरह से तिलांजलि दे दी। पंडित नेहल ने ४ मार्च, १६४५ को 

“फ्रेडरेशन ऑफ़ इंडियन चेस्रले जॉफ कौमरस” की बैठक में कहा कि 

अनक्नवशर्नों के कारखानों, अणु-शक्ति से सम्बंधित उद्योगों और रेलों के 
सिवा और सभी उद्योगों के राष्ट्रीरण क्ा विचार अनिश्चित कार के लिये 

स्थगित कर दिया गया है | 


० अगस्त को उन्होंने ऐलान क्रिया क्रि सरकार मौजूदा कारखानों - 
की दस साल के बाद भी चहीं छुएगी । ६१ अगस्त को अमरीहछा में “ नार्थ 
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अमरीकन न्यूज़पेपर अछायेंस” के सामने बोलते हुए नेहरू 
कहा क्वि “मुख्य उद्योगों को राज्य की सम्पत्ति बनाने के बारे में पहले 
क किसी 


हमारी जो सी योजना रही हो, लेकिन कम से कम अगछे दस साल त 
( ० कप ७ 4७ >> 2 

तरह की कारवाई करने का हमारा कोई इरादा नहीं है ।?! २७ अगस्त 

उन्होने कहा कि बहत लम्बे अरसे के बाद द कहीं राष्ट्रकरण का वक्त आयना ।॥ 


- 


अगस्त में ही सेठ घनस्यामदास विइला ने अमरीओ पूंजी को भारत 
के मुख्य उद्योगों में घुसने की दावत दी। भारत-अमरीका सम्सेलन से एक 
निबंध पढ़ते हुए उन्होंने कहा 


“४ मेरी राय में (दोनों देशों के पूंजीपतियों का ) सहयोग केवल 
वड़ी-बड़ी चीज़ों में होना चाहिये, जैसे इस्पात, भारी केमिकल, सारी 
इंजीनियरिंग, आदि में, और ऐसे उद्योगों में जिनमें कई करोंड की बड़ी 
पूँजी की आवस्यक्ृरता हो और जिनके लिय्रे आवस्यक्र टेकनिकल 


घशंपज्ञ सारत मे नंमसिलत हां... _ 


* 





“ और यह सहयोग, मेरी दथ्टि में, दोनों तरफ़ की प्राइवेट पूंजीवादी 
कम्पनियों के दीच होना चाहियें। ” ( सायवलोस्टाइल लेख, छू. २ ) 
अब भारत सरकार की नीति राष्ट्रीकरण करने की नहीं, वल्कि उसकी 

उल्दी है । १५५२ के शुरू में हैदराबाद के मुख्य मंत्री एम० के० वेलोडी ने 


५ 
एलान 


न किया कि उनके राज्य सरकार की नीति यह है कि जो उद्योग 
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.. सार्वजनिक उपयोग की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक नहीं हैं, उनका प्रबंध करन 
- . सरकार बन्द कर देगी। 
'. पोकिस्तान सरकार ने भी. ऐलांन कर दिया कवि आगे वह क्िसी-उद्योग 
- का राष्ट्रीकरण नहीं करेगी । 


अमरीका की दूसरी मांग यह थी कि विदेशी पूंजी के साथ देशी पूंजी 
जैसा व्यवहार किया जाय । ६ अग्रैल, १५४५ को पंडित नेहरू ने पालामेंट के 
' अन्दर कहा था: कद ेल्‍ 
| “ जहाँ तक विदेशी कम्पनियों का सवाल है, सरकार उन पर ऐसे 
* कोई प्रतिबंब- नहीं लगाना चाहती जो उसी प्रकार की भारतीय 
| कम्पनियों को मंजूर न हों। और सरकार अपनी- नीति इस्र तरह 
पक निश्चित करेगी जिससे दोनों पक्षों का हित साधन करनेवाली शर्तों पर 
' - और भी अधिक विदेशी पूंजी भारत में आ सके । 


“ विदेशी कम्पनियों को मुनाफ़ा कमाने की इजाजत होगी; उन पर 
केवल ऐसे नियम लागू दोंगे जो समी कम्पनियों को मानने पड़ते हैँ । 
मुनाफ़े की रक़म विदेश मेजने की जो सुविधाएँ आजकल मिली हुई 
हैं, उन्हें किसी तरह कम नहीं किया जायगा और पहले से रूगी विदेशी 
पूंजी को हटाने पर भी सरकार कोई प्रतिवंध नहीं लगायेगी. .. परन्तु 
यदि किसी विदेशी कम्पनी को सरकार ने अपने क़ब्से में लेने का 
फैसला किया, तो जैसा क्लि सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है, उसका 
उचित दर पर मुआवज्ञा दिया जायगा | ”” 
जैसा कि पालमेंट में कांग्रेस पार्टी के दफ़्तर मंत्री ने कहा है : 

“ विदेशी पूंजी के चारे में प्रधान मंत्री के १५४५ के वयान के बाद, 
योजना समिति के पहले के सभी बयान ( विदेशी पूंजी के बारे में ) 
ब्रेमतलब हो जाते हैँं।” ( * द्ुआईस प्लानिंग, ? एट्ठ ११२ ) 

५. तरह, भारत सरकार और भारत के बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने अपनी 
नीति को चिल्कुल उलट दिया। 

पंडित नेहरू के बयान के एक सप्ताह बाद पाकिस्तान के गवनेर जनरल 

नाजीमुद्दीन ने करोची चेम्बर ऑफ़ कौमस के सामने बोलते हुए कहा कि 
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पाकिस्तान. सरकार ऐसी कम्पनियों के साथ कोई भेदभाव नहीं वरतना चाहती : 

' जिनकी जड़े विदेशों में हों । 
और भारत में तो यह समानता उन चुंगियों पर सी लागू कर दी गयी - 

जो विश्वेष रूप से विदेशी प्रतियोगिता से भारतीय उद्योगों की रक्षा करने कें - 

लिये लगाये गये थे । जुलाई. १९४५ में एक सरकारी नोट सें बताया गया: 


“जब किसी विशेष उद्योग की रक्षा का प्रबंध किया जाता है; .. 


तो उस उद्योग की सभी शाखाओं को, चाहे वे भारतीयों की सम्पत्ति . : 


हों, चाहे विदेशियों की, उस प्रबंध से-लाभ उठाने का अवसर दिया 

जाता है ।” (' हिन्दू ,' १७ जुलाई ) 

इस प्रकार, अल्यूमीनियस, मोटर की बेंटरी और दूसरी अनेक चीजें .. 
वनानेचाली अमरीकी कम्पनियों को, भारतीय जनता को लट-छूटकर अपनी 
थैलियाँ भरने की आजकल पूरी छूठ हैं और भविष्य में यहाँ आनेवाले 
अमरीकी पूंजीपतियों को मी यह छूट रहेगी । 28. 


परन्तु अमरीकावालों को इतने से भी संतोष नहीं हुआ । उन्होंने कहा . 
कि सिफ्र भारत सरकार के घोषणा करने से हमें विज्ञास नहीं होता, दोनों 
सरकारों के बीच वाक्नायदा एक ऐसा. समझौतों हो जाना चाहिये जिसमें 
- भारतीय- और अमरीकी पूंजी के साथ समान व्यवहार करने की वात हो । 
दिसम्बर, १५४५ में जो भारत-अमरीका सम्मेलब हुआ था और जिसमें, 
दोनों देशों के कई बड़े पुंजीपति शरीक हुए थे, उसकी रिपोट से यह बात 
बिल्कुल साफ़ हो जाती है। रिपोर्ट के अंश देखिये 


, . ज्यापार एवं मित्रता की प्रस्तावित भारत-अमरीकी संधि पर 


कुछ विस्तार से वहस परन्तु असरीकी पूंजी की इस सांग पर 
समझौता न हो सका कि उसके साथ राष्ट्रीय पूंजी जेसा व्यवहार होना 
चाहिये । 





कुछ अमरीकियों का मत था कि जवतक महत्वपू्ण प्रइनों पर. 
भारत की नीति साफ़े नहीं हो जाती, तबतक संधि की कोशिश नहीं 
होनी चाहिये । परन्तु, दूसरे कुछ अमरीकियों ने यह वात साफ़ कर दी 
कि जबतक संधि नहीं होगी, तब तक अमरीका की प्राइवेंड पूँजी भारत 
में नहीं लगायी जा संक्रेगी, क्योंकि दोनों देशों को सरकारों के 


है को, ४. 


पूरी तरह से एकमत हुए बिना वह वातावरण नहीं तैयार हो सक्कता जो 
अमरीकी पूंजी के भारत आने के लिये आवश्यक है ।” ( सम्मेलन की 
कार्यवाही की रिपोर्ट, छठ १०-१६ ) 


- अमरीकावालों की तीसरी मांग यह थी कि वह नियम. खततम कर दिया 
जाय जिसके कारण कुछ उद्योगों में ५१ प्रतिशत पूंजी भारतीयों की होना 
आवश्यक होता है । ५ अगस्त, १५४५ को अमरीका के अर्थ मंत्री ने कहा था 

१ प्रतिशत बाला नियम, विदेशों में अमरीकी पंजी छगाने के रास्ते में 


“ बहुत. वड़ी बाधा ”! बना हुआ है। दिसम्बर के भारत-अमरीका सम्मेलन में 


अमरीकी प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी उद्योगों में भधिकतर 


: पूंजी अमरीकी ही होनी चाहिये । सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार : 
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“( भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से ) बताया गया कि गत काल 

में अमरीकी पूंजी ने अल्पमत में रहते हुए भी भारत में आना स्वीकार 

.. किया था और इस आधार पर महत्वपू्ण एवं प्रमुख उद्योग यहां 
... स्थापित करने में मदद दी थी। यहाँ तक कि युद्ध-काल में भी उसने 

.. थही किया...। 

... # परन्तु, अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के कुछ सदस्यों की यह 
निश्चित राय थी कि अब परिस्थिति और लोगों के रुख बदल गये हैँ । 
अब अमरीकी पूंजीपति हर ऐसे उद्योग में जिसमें काफी पूंजी लगानी 
हो, अधिकतर हिस्से अपने हाथ में रखने पर जोर देते हैँ । उन्हें 
सरकारी नियंत्रण पसन्द नहीं और राष्ट्रीकण के खतरे से उन्हें भय 

: , लगता है। इसके अनेक उदाहरण दिये गये । बदाया गया कि दक्षिणी 
अमरीका के देशों में कई महत्वपूण तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में 
अमरीकी पूंजीपतियों ने अल्पमत के आधार पर रहने से इनकार कर 
दिया और अपनी पूंजी हटा छी । पिछले चन्द सालों में अमरीकी पूंजी 
निश्चित रूप से बहुत सतके हो गयी है ।... इसके अलावा, अमरीकी 
पूंजी अब देश रक्षा से सम्बंधित प्रइनों पर अधिक ध्यान देती हे । ”” 

' ( भारत-अमरीका सम्बंध; प्रष्ठ १९-१२ ) 
- परन्तु यह ७१ प्रतिशत का नियम भी जल्द ही अमरीकी पूंजीपतियों को 


खुश करने के लिये बदल दिया गया। जुलाई १५४५ में भारत के उद्योग मंत्री 
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क्रिया 


लो 


ने बताया कि कुछ विशेष उद्योगीं में इस नियम को न छागू करने का निवय 


गया है। १८ अगस्त १५४५ को-केपिटल ने छिंखा 
इस मामले भें सारत की स्थिति साफ़ कर दी गयी हैं। लंगंभग 


. आधे दजन उद्योगों को छोड़ कर वाक़ी उद्योगों में भारत को कोई आपत्तिः 


-न होगी यदि उनमें हिन्दुस्तानियों, अंग्रेज़ों या अमंरीकियों. के बहुमत के 


हाथों में नियंत्रण हो । “ मुख्य उद्योगों ! को छोड़ कर बांकी सभी उद्योग . 
लगभग स्वतंत्र क्षेत्र में माने जायेंगे। ... ८ 


“ विदेशियों को “ सरक्षित ' क्षेत्र में मी भाग लेने क्री सुविधा दीं जा 
सकती हैं। यद्यपिं सरकार तो इन उद्योगों पर शत प्रतिशत अथवा - 

संख्यक निर्यत्रण रखना पसन्द्‌- करेगी, परन्तु यदि उनके तीत्र 
विकास के लिये अथवा आर्थिक कारणों से यह आवश्यक होगा तो 
सूछ योजना-में परिवर्तन करना ही पढ़ेगा। ”? 


८ 


सितम्बर १५४५ में स्थिति और भी “साफ़ * हो गयी। भारत सरकार , 


* ने एक बयान में कहा 


“ सारत सरकार की नीति है कि औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी 


को स्वतंत्रता-पूवक आकर काम करने दें ।...क्म से कम समय में... 


अधिक से- अधिक विदेशी पूंजी यहाँ आये, इसकी- प्रत्येक कोशिश की: 
जायगी । भारत सरकार ने साफ़-साफ़ः ऐलान कर दिया है कि कुछ 


 ड््योगों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में शरर-हिन्दुस्तानियों का बहुमत 


होना लाज़िमी तौर पर देश्-हित के खिलाफ़ नहीं माना जायगा। ”? 
( हिन्दू १५ सितम्बर, १५४५० ) 


वाशिंगटन में ७ मई, १९०० को नेशनल प्रेस क्लब के सामने बोलते - 
धान मंत्री छियाक्ृत अली खो ने भी इसी प्रकार की नीति की घोषणा की । 


“ उन्होंने ववाया कि बहुत कम उद्योगों को सरकारी स्वामित्व के 
लिये सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने इस सम्बंध में यातायात और .. 


. दो-तीन दूसरी चीज़ों का जिक्र किया और कहा कि वाक्ी उद्योग स्वतंत्र 


5. पूँजी के लिये खुले हैं । 4फिर उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि यदि 


देशी पूंजी नहीं आती तो कोई कारण नहीं कि पूरी पूंजी, उदाहरण - 


_ के लिये, अमरीका से ही क्यों न मंगा ली जाय।” (“न्यू यौके 
टाइम्स, ०" मई, १५५०) 
अन्त में, भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों ने विदेशी 
कम्पनियों को भुनाफ़े की रक़में देश से बाहर ले जाने की सुविधा भी दे दी। 
२. जून, १५७० को भारत क्रे अर्थ सचिवालय ने ऐलान किया कि १ जनवरी, 
१५०५० के बाद लगायी गयी अमरीकी पूंजी, मग्र उद्योगों में लगाये गये 
मुनाफ़े के भारत के वाहर भेजी जा सकती है । 


भारतीय उद्योगों पर कुठाराघात 


अमरीकी पूंजी को दी गयी इन सभी सुविधाओं का कुछ बढ़े भारतीय 
पूंजीपतियों ने समर्थन किया । यही नहीं, उन्होंने जोरों के साथ कोशिश 
की कि अमरीकी सेठों को ये सुविधाएँ सरकार से मिल जायें। वास्तव में, ये 
लोग भारतीय सरकार की स्थापना होने के पहले ही विदेशी .पूंजी से मिल गये 
थे। लड़ाई के -ज़माने में, उन्दने अंग्रेजों के युद्ध उद्योग से सहयोग करके 
मुनाफ़ा कमाया था। अब वे अन्‍्तरोष्ट्रीय “ उण्ढे युद्ध ” से, और सम्भव 
४“ गरम युद्ध ” से, सहयोग करके नकफ़ा कमानां चाहते थे | उन्हें उम्मीद थी 
कि शक्तिशाली अमरीकी कम्पनियों से - सम्पर्क बढ़ने पर उनकी ताक्नतत भी वह 
जायेगी और वे पड़ोसी देशों के वाज़ारों में घुसने में सफल होंगे । 

परन्तु, छोटे उद्योगपतियों के हितों को इन सुविधाओं से घकका लगा । 
उनके लिये तो भारत सरकार की नीति अंग्रेज सरकार की. नीति से भी अधिक 
घातक थी । अंग्रेज सरकार केवल अंग्रेज पूंजीपतियों का पक्ष लिया करती थी। 
परन्तु यह नयी भारतीय सरकार तो अंग्रेजों वे साथ-साथ. अमरीकी 
पूंजीपतियों को भी खविधाएँ दे रही थी । छोठे उद्योगपतियों को डर 
था कवि विदेशी पूँणी भारतीय उद्योगों का गला घोंठ देगी और भारत की 
सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर छा जायगी । 

अमरीकी पत्र विजनेस वीक ने भी स्त्रीकार किया कि इस सवाल पर 
भारतीय पूंजीपतियों में मतभेद था । विदेशी पूंजी को निमंत्रण देते हुए पं० 
नेहरू ने राष्ट्रीकरण फे विरुद्ध जो घोषणाएँ की थीं, उन पर टिप्पणी करते हुए 
इस पत्र ने २९ अक्तूबर, १५४५ की लिखा : ) 
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एण्ड इन्डस्ट्रीज़ ” उनका ( पं० नेहरू का ) विरोध करे। इस संघ के 


अनेक सदस्यों को आशंका है कि कहीं उनके घर में ही विदेशी उनसे 
प्रतियोगिता न करने लगें । दूसरी ओर, टाटा वाले चाहते हैं कि अमरीकी 
कम्पनियों यहाँ भारी मात्रा में पूंजी लगायें--यहाँ तक-कि वे इस्पात . .. 


उद्योग में भी उनका स्वागत करने को तैयार हैं । ?” 


उपरोक्त फ्रेंडरेशन ने १५०० के अन्त में भारत सरकार के पास एक .. - 
. मांय-पत्र भेजा था जिसमें उसने इस वात की आलोचना की थी : दर 


“ केन्रीय और राज्य सरद्वारों के कुछ विभाग वह सामान भी, जो . . 


देशी कम्पनियों से सिल सकता है, विदेशी कम्पनियों से खरीदना 
ज़्यादा पसन्द करते हैं। ” 


अंग्रेजों के राज में भी सारदीय व्यापारी इसी तरह की शिक्रायतें कियां 
करते थे। इससे प्रकट होता था कि नयी सरकार अधिकतर भारतीय पूंजीपतियों 
की परवाह नहीं करती थी, वल्कि चन्द्‌ बहुत बढ़े भारतीय पूंजीपतियों और 
विदेशी सेठों पर निभर करती थी और उन्हीं का पक्ष लेती थी । ; 


भारत की योजनाएँ अमरीका की चलाहोँ पर वनने लगीं _ 


विदेशी पूंजीपतियों और उनके भारतीय सहयोगियों पर निर्भर रहने के 

- कारण ले केवल सारत सरकार को उन्हें अनेक सुविधाएँ देनी पड़ी, वल्कि भारत 
के आधिक भविष्य का स्वरूप ही बदल गया। ््ि 

.. भारत की आर्थिक योजनाएँ प्राय कार्यान्वित नहीं होतीं । इसलिये 

उन पर बहस करना बेसूद माल्म हो सकृता है। परन्तु इन योजनाओं से 

. जो नक़शा तैयार होता है, वह -साक् अमरीका में बना माढ्म पड़ता है । 

' अगर हाल की योजनाओं पर अमल किया गया तो न सिक्के मौजूदा आर्थिक 


रिस्थिति पर उसका अधर पढ़ेंगा, बल्कि आनेवाले अनेक वर्षों के लिये . 
-# भारत का भविष्य अंधकारमय हो जायगा । विदेशी पूँजी ने यदि यहाँ पर | 


जमा लिये तो उससे- न केवल भारत का आध्िद्व विक्रास कुंठित हो जायगा 
--जैसा कि युद्ध के पहलेवाली राष्ट्रीय योजना समिति ने माना था--वल्कि 


- १९४६ की नियोगी रिपोर्ट के शब्दों में, चूंकि ” एक बार जम जाने पर 


जद 


हो सकता है कि“ फेडरेशन ऑकि इंडियन, चेम्बर ऑक कौमस .. 


छत, 


फ्री 


हक 


“4 


छः 


“विदेशी स्वार्थों को हटाना मुद्िकिल होगा”, इसलिये आगे चलकर उससे 


भारत की पूर्ण स्वतेत्रता और प्रगति की छड़ाई भी कठिन हो जायगी । 


१५४८ के ऊटी सम्मेलन ( एशिया और चुदूर पूर्व के लिये राष्ट्र संब 
ने एक आर्थिक कमीशन बना रखा है, १५४८ में उसका अधिवेशन ऊटठकर्मेड 


या ऊटी में हुआ था--अनु०.) में डॉ. ग्रेडी के भाषणों के बाद से अमरीकी 


लगातार हमें यह “सलाह ” देते आये हैं कि भारत में भारी उद्योगों को 
बढ़ाने की बात सोचना मूखंता - है; हमें खेती, खानों और यातायात पर 
जोर देना चाहिये और अमरीका इन कामों में हमारी मदद करने हो 


तैयार है। भारत सम्बंधी चार-सत्री कार्यक्रम का बुनियादी रुख भी यही 


हिन्दुस्तानियों को साम्राज्यवाद का कई पीढ़ियों का अनुभव है । थे इस 
रेये के पीछे छिपी हुईं चाल को अच्छी .तरह समझ सकते हैँ । अमरीका को 


“भारत की खेती और खानों में इसलिये दिलचस्पी है कि वह अपने उद्योगों 
तथा लड़ाई का सामान बनानेवाले कारखानों के लिये यहाँसे कच्चा माल 
'पाना' चाहता है। उसे भारत के यातायात में इसलिये दिलचसुपी दे कि 


भारतीय उपज को यहाँ से ले जानें और अमरीकी माल का यहाँ वितरण करने 
के लिये तथा सेनिक इृस्टि से भी उसे अच्छे यातायात की आवश्यकता एँ । 

हम अमरीकी सरकार तथा पूंजीयतियों के स्वार्थो को अनदेखा भी 
कर दें, तो भी पिछले अनुभव से यह वात हमारी समझ में आ दी जानी 


. चाहिए कि सिर्फ रेलें और बांध बनाने से ही किसी देश की आर्थिक व्यवस्था 


नहीं पनपती | अंग्रेजों ने भी भारत में सबसे ज़्यादा रुपया इन्हीं चीज़ों पर 
खंच क्रिया था। पर-हज़ारों मील लम्बी रे्े और अनेकों बांध बभने के बाद 
भी हिन्दुस्तान अधिकोधिक गरीब ही होता गया। 
सचमुच यह एक अजीब वात. है क्रि भारतीय सरकार तथा पूंजीपतियों 
के नेता अब ठीक उस तरह काम करते हैं जैसे भारत में पहले अंग्रेज क्रिया 
करते थे और बातें उत्त तरह करते हैं जसे आजकल अमरीकावाले करते हैं। 
उदाहरण के लिये, हाल में उन्होंने जो कई योजनाएँ बनायी हैं, उनकी 
तलना करके देखिये। १५४४ में, विदेशी पूंजी से वातचीत शुरू करने से थोड़ा 
हले भारत के बड़े पूंजीपतियों ने वम्बई योजना बनायी थी । उसी वर्ष 
छोटे पूँंजीपतियों की संस्था, अल इंडिया मेन्युक्रक्चरस ओऔंगेनाइजेशन ने 
विश्वेश्रैा योजना तेयार की। गांधीवादियों की ओर से हा० एस. एन. 
जय ह छ्ड 


- अंग्रवाल ने एक योजना बनायी है। और ३१५५१. में सरकार की राष्ट्रीय 
समिति ने. पंच-वर्षीय योजना तैयार की है ।- नीचे, इनकी तुलना- 
खिये ः 52 2320 22%: 


$ जिन हो उद्योगों पर कितना खेती पर कित्तना. यातायात पर कितना: 
प्रतिशत खर्च होगा प्रतिशत खर्च होगा. प्रतिशत खर्च होगा .. 


बम्बई . डेडाट बसा... ०४ 
- विश्वेस्वरेंय्या ५६४ बृढाहे. |. .- ७९: 
गांधरीवादी ३६० झा ८ ० 5 अकुबनुरत 
. रा, योजना समिति ._ ५८ शइण 7. रेटर 





देखा आपने, खेती और याताय्रात पर खर्च का भाग हर योजना में 
हे 'ु है ० हि. हु तियाँ 
बढ़ता ही जाता है। आधुनिक्र मनोवृत्ति वारे पं०-नेहरू तथा उद्योगर्पा हि 


' के योजना कमीशन ने खेती पर गाँव-प्रेमी मांधीवादियों से भी अधिक खर्चे 


, करने की योजना बनायी है । दूसरी ओर, उद्योगों पर खचा इतना कम रखा - 

. गया है कि उससे पैदावार मौजूदा स्तर पर भी क्रायम न्‌ रह पयेगी। 
_ १९५१ की सरकारी योजना में शायद एक ही ग्रुण है, वह यह कि उसने कोई 

- चहत ऊँचा लक्ष्य अपने सामने नहीं रखा है। -इस पंच-वर्षीय योजना का ; - 

. उद्देश्य इससे अधिक कुछ नहीं है कि युद्ध के पहले के जीवन-स्तर पर देश फिर 
पहुँच जाय । 


वम्बद योजना. में ७ प्रतिशत रक्षम विदेशों से कज् लेने की बात 

. शत । गांधीवादी योजना पूरी तरह देशी साथनों पर निभर करती -थी। 
. राष्ट्रीय योजना समिति की योजना ४० प्रतिशत रक्षम विदेशों से पाने की 
: आशा करती है। विदेशी मदद के बिना तो उसे मौजूदा जीवन-स्तर को भी 


« :क्रायम रखने की आशा नहीं है । इसीसे देखा जा सकता हैं कि इस योजना ह 


.. समिति को भारतीय जनता की शक्ति में कितना विज्वास हैं ! 


और हाल में तो मारत सरकार ने उद्योगों की ओर से लापरवाही बरतने 
“मेँ इस समिति के भी कान काट लिये हैँ। १५४७ से लेकर १५०१ . तक के 


: ,& वर्षों में सरकार ने उद्योगों पर जितना खर्चे किया (३६ करोड़े रुपये ), वह 


उसके कुल खचे ( १,१३० करोड़ रुपये ) का केवल 3. अतिशत था|. -*- 





पाचवां अध्याय 


.... भारत में लगी हुईं अमरीकी एंजी 


* अमरीका और भारत दोनों देशों के बड़े पूंजीपतियों ने हमारे देश की 
आर्थिक कठिनाइयों का यह हल निकाला है कि किसी तरह चहुत सी अमरीई 
चूंजी यहाँ लायी जाय । 


२८ अग्रेल, १५४९० को वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कम्पनी 
“के उपाध्यक्ष ने न्यू यौक के बोर्ड ऑफ़ ट्रेड के सामने कहा: 
“ भारत के सामने दो ही रास्ते हँ--या तो अपना ओऔद्योगीक्रण 
धीमा पड़ जाने दे, या किसी तरह अमरीका से आनेवाली नियामतों से 
-* फ़ायदा उठाये।” (* न्यू यौर्क टाइम्स, ” २५ अप्रैल, १५४९ ) 
तु | । 


टाटा और बिड़छा के अलावा, जिनका अमरीकी पूंजी से. गठबंधन हो 
चुका है, भारत सरकार के ऊँचे पदाधिकारी इन नियामतों की वाद जोहते 
रहे हैँ। मारत सरकार ने अमरीडी पूंजी को आकर्षित करने के लिये तरह-तरह 
की असाधारण सुविधाएँ दी है । लगता है कि हमारी सरकार ने भी अमरीका 
का यह सिद्धान्त मान लिया हे कि संसार के कुछ देश यदि पिछड़े हुए ६, तो 
- इसका कारण केवल यही है कि उनके पास काफ़ी पूंजी और कुशछ कारीगर 
और टेकरनीशियन नहीं हैं, और अमरीका के पास दोनों चीजों की बहुतायत 
'छ। हमारी सरकार को यह याद नहीं रहता कि भारत जैछ्ते देशों से प्रति वर्ष 
. करो्डों और अरबों रुपया मुनाफ्रे, तनंखाओं और दूसरे खर्चे के रुप में विदेशों 
को चला जाता है। दूसरे, अनेक कुशल कारीगर, वैज्ञानिक और टेकनीशियन 
: आज ज्ली हमारे देश में वेकार पढ़े हुए हैं और सरकार उनसे कोई लाम नहीं 

उठाती | संब जानते हैं कि ऐसे कुछ बहुत ही दोशियार लोग, जिनमें से कुछ 
: तो स्वयं अमरीका में -ऊँची शिक्षा पा चुके हैं, आज या तो बेरोडगार हैं 
था किसी दफ़्तर छी फालतू फाइलों में उलझे हुए हूँ 

 छर 


हमेंरी सरकार और टाटा तथा चिडछा जैसे बड़े पंजीपति यह बात भी - 

भूल जाते हैँ कि हमारे देश. के लिये अमरीकी पूंजी कोई नयी चीज नहीं है |. 

वे कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि बीते हुए दिनों में अमरीकी पूंजी का 

“भारत को क्‍या अनुभव हुआ था। और इस सवाल पर उनकी खामोशी- 
बेवजह नहीं है । । 


रिज़व बैंक ने १९७० में विदेशी पूंजी की जो गणना की थी, उससे - 
प्रकट हुआ कि भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी ३० जून, १९५४८ को | 
. करोड़ ९७ लाख रुपये होती थी । इसमें से ११ करोड़ ७३ लाख रुपये केन्द्रीय _ 
और स्थानीय सरकारों, रिज्ञव बैंक और पोर्ट तथा इम्प्रवमेन्ट ट्रस्टों को देने 
 थे। < करोड़ ३३ लाख- रुपये ऐसी कम्पनियों में. लगे हुए थे जिन पर 
- अमरीकी नियंत्रण नहीं था। और जिन पर. नियंत्रण था, ऐसी कम्पनियों में 
१६ करोड़ ५१ लाख की अमरीकी पूंजी लगी हुई. थी । इसका ज्यौरा यह था 


अमरीकी वीमा कम्पनियों की शाखाएँ .... १० लाख रुपये 
अमरीकी वेंकों की शांखाएँ..... व « कद -., » 
-, दूसरी अमरीकी कम्पनियों की शाखाएँ ... ५८८ . >»7 ० 


अमरीकी कम्पनियों की मातहत ॥ का 
भसारताय कम्पानया द्क्क भरे व] ह- > फ् १.६ ५ 82 33 


'ऐसी भारतीय कम्पनियाँ जिनके ४०४८ या 
अधिक हिस्से अमरीक्ियों के हैं ' ... १०७-,, .,, 


... इसके अतिरिक्त, अमरीकी मेनेजिंग एजेंसियों नाम मान की पूंजी रूगा 

-कर ८०६ लाख पूँजी की भारतीय कम्पनियों पर नियंत्रण जमाये हुए थी । 
अथोत, औद्योगिक कम्पनियों में केवल ४७३२ छाख अमरीकी पूंजी लगी 

है हुईं थी, जब क्रि वेंक्ों तथा बीमा कम्पनियों में ६५३ छाख और व्यापारिक 


कि कम्पनियों में ४८४ लाख की पूंजी लंगी हुई थी। दूसरे शब्दों में, भारत में 





; > जितनी अमरीकी पूंजी लगी हुई है, उसके तीन-चौथाई भांग से हमारे देश के 
रब 

ओऔद्योगीकरण में कोई मदद नहीं मिलती । 
श् अमरीका की अल्य-अलग ढंग की पूंजी-से कितनों मुनाक्ा होता है, यह 
| भारतीय रिजव बेक की बुलेटिन के फरवरी १५५३ के अंक में प्रकाशित ऑकर्डो 


2 अल 


से पता चल जाता है। हमारे सरकारी महकमों में तथा ऐसी कम्पनियों में जिन 
पर अमरीकी नियंत्रण नहीं है, अमरीका की कुल २० करोड़ की पूंजी लगी है, 
.. उससे उसे हर वर्ष ८ छाख रुपये का मुनाफ़ा होता है। ऐसी कम्पनियों में 
जिन पर अमरीकी नियंत्रण है, केवछ १७ करोड़ की पूंजी लगी है; परन्तु उससे 
अमरीका को प्रति वर्ष २ करोड़ ६० लाख का मुनाफ़ा होता है, जो उसके कुल 
मुनाफ़े का ५७ प्रतिशत होता है। अमरीका द्वारा नियंत्रित भारतीय कम्पनियों 
. को २१'३ प्रतिशत की दर पर मुनाफ़ा द्ो रहा हैं, जब कि अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित 
कम्पनियों को केवल ६“ प्रतिशत की दर से मुनाफ़ा होता हैं। सबसे से अधिक 
मुनाफ़ा अमरीका को व्यापारिक कम्पनियों से होता है । ४०४ लाख की पूंजी से थे 
१६७ लाख का वार्पिक मुनाफ़ा कमा रही हैं, जो ४१३ प्रतिशत बेंठता है। 


... अमरीकी: सरकार ने भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी का हिसाव 
१९०७३ में किया था। उस वर्ष वर्मो, लंका और पाकिस्तान समेत ( परन्तु 
बीमा कम्पनियों को छोड़ कर ) हिन्दुस्तान में ४१० लाख डालर की 
अमरीकी पूंजी लगी हुईं थी, और टेक्स काटने के बाद इस पूंजी से ६५ लाख 
का मुनाफ़ा हुआ था, जो १५९ प्रतिशत बैठता था। इुनिया के दूसरे किसी 
हिस्से से अमरीकी पूंजी इतनी ऊँची दर पर मुनाफ़ा नहीं कमा रही थी । यहाँ 
तक कि चेनेज्युला से, जिसके पेट्रोल के कुंओं और पूरी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 
पर अमरीका का क्रब्जा था, उसे १०३ प्रतिशत का ही मुनाफ़ा हुआ था । 


हि अमरीकी आँकड़े वताते हैँ क्रि १५४३ और १५४५ के बीच केवल 

७० लाख डालर की नयी अमरीकी प्राइवेट पूंजी प्रत्यक्ष ढंग से आकर भारत 

में लगी । परन्तु अमरीकी सुनाफ़े ( टैक्स काटकर और फिर से व्यवसाय में 
लगा दिये गये मुनाफ़ों को छोड़ कर ) वेतहाशा बढ़ते गये । आँकड़े देखिये : 


१९५४३ ६० लाख डालर बृण्डद ८४ लाख डालर 
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१९४९५ १५९० लाख डालर 


१०४३ और १५४५० के बीच जो मुनाफ़े की रकम अमरीका गयी, वह 
उसी काल में वहाँ से आनेवाली नयी पूंजी का दस-गुना होती थी; और 
१९४३ में भारत में कुल जितनी अमरीकी पूंजी छूमी हुई थी, उसकी चह्द 


<टर्‌ 


ष्ट 
2, 


3० 


. ्फडकैक 


न 


इुगनी बंठती थी । १९४३ में मारत में जितनी अमरीकी पूंजी रूगी हुई थी 


-१%४३ और १९४५९ के बीच उसकी केवछ २० प्रतिशत नयी पंजी यहाँ 


आयी, परन्तु मुनाक्रे २०० प्रतिशत हो यये । सिफ़ नये मुनाफ़े की रक्तम नयी. 
पूंजी की डुगनी होती थी । 


फिर से व्यवसाय में छगा दिये मुनाफ़ों को यदि नयी पूंजी में न गिना 
जाय, न मुनाफा में, तो १९७५ में मुनाफे की दर लगसग ४० प्रतिशत होती थी । 
परन्तु ऐसे मुनाफ़ों की रक़्सम सी काफी बडी होती थी। अमरीकी कम्पनियों की 
मातहत भारतीय कम्पनियों ने ही १५४५ में १५ छाख डालर और १९५४६ 
में २६ लाख डालर का मुनाफा फिर से व्यवसाय में छगाया था। 


इस सबसे जाहिर है कि अमरीकी पूँजी के कारण भारत से हर सालछ 
बहुत बढ़ी दौलत अमरीका को चली जाती है। दूसरे शब्दों में, भारत में लगी 
हुईं अमरीकी पूंजी से भारत की दौलत बढ़ती नहीं, वह्करि त्रिमट कर अमरीका 
पहुँच जाती है। इसलिये, यदि भारत में उद्योग-बंघे बढ़ाने के लिये हम यह 
अधिक पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उसका रास्ता और 
अमरीकी पूंजी को यहाँ बुलाना नहीं है, बल्कि पहले से लगी हुईं पूंजी को यहाँ 
से हटाना ही उसका रास्ता है। - 


खुद अमरीकी (सरकारी ) आंकड़ों से यद्द वात सावित हो जाती है कि 
अमरीकी पूंजी से भारत के औद्योगीकरण में जरा भी मदद नहीं मिली । १५४५ 
से १९४७ तक, तीन वर्षो सें व्यापार में ५० छाख डालर लगाये. गये, पर 
उद्योगों में से २० लाख उल्टे निकाल लिये गये । १९४५ में जो तीस लाख 
डालर की नयी पूंजी लूगायी गयी, उसमें से २० छाख पेट्रोल वेचने के काम 
में लगी; उद्योगों के हिस्सों में नाममात्र की ही पूँजी लगी । 


अतः भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी का पिछला अनुभव वताता है 
कि (१) उससे न भारत के ओऔद्योगीकरण में कोई मदद मिली, न हमारी 
राष्ट्रीय आय वढ़ी; और ( ३ ) उल्टे हर साछ हिन्दुस्तान की दौलत सिमद- 
सिमट कर अमरीका जाती रही । इसलिये, लाजिमी तौर पर नतीना निकलता 
है कि यदि और अमरीकी पूंजी भारत में आयी तो उससे हमें नुक्सान ही 


- होगा, फ्रायदा नहीं, और भारत का अधिकराधिक थन अमरीका जाने 


लगेगा। . 


न्ख्- 


है 


7९४५ व १९४९ के वाँच अमर्रीक्षी पूंजी-किन क्षेत्रों में आयी 


युद्ध समाप्त होने के बाद, चुद के वर्षों में भारत और पाकिस्तान में 
बहुत कम पूंजी अमरीका से 'आयी । पर अमरीका के आर्थिक स्वार्थों में खासी 
बुद्धि हो गयी । 


१९४६ में भारत और अमरीका की सरकारों के बीच पहला आर्थिक 
समझौता हुआ | यह हवाई यातायात के सम्बंध में था । उससे पैंड-अमरीकन 
वल्डे एयरवेज्ञ और ट्रांस वल्डे एयरलाइन्स नामझ अमरीकी कम्पनियों को 
भारत में मुसाफ़िर और सामान छाने का अधिकार मिल गया। बदले में 
सारतीय कम्पनियों को अमरीका में यही व्यवस्ताय करने का अधिकार मिलछा। 
परन्तु जाहिर है कि वह महज़ एक कागज़ी बात थी। भारतीय कम्पनियों 
के पास इतना पैसा कहाँ है कि अमरीडी कम्पनियों से प्रतियोगिता कर सकें। 
यही. नहीं, . अमरीका के दबाव में आकर भारत सरकार ने अमरीकी 
कम्पनियों को भारत से बमो और लंका मुसाफिर छे जाने की भी इजाजत 
दे दी और इस तरह भारतीय कम्पनियों को नुक़प्वान पहुँचाया । 

: युद्ध फे वाद छुह के वर्षो में सवते अधिक अमरीकी पूंजी “ गुड-इयर 
टायर एण्ड रबर कम्पनी (इंडिया ) लिमिटेड ” ने ऊूगायी। यह कम्पनी ३ 
करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से खोडी गयी थी । वह अमरीका की सबसे 


बड़ी चार टायर और रबर की कम्पनेयों में से एक की मातहत कम्पनी है । 


अमरीका के मैलन घरनने द्वारा नियंत्रित इंडियन अल्यूमीनिय्रम कम्पनी 
ने युद्ध के बाद अपनी जमा कर ली गयी पूंजी १,३६,५०,००० झुपय्रे से 
बढ़ाकर २ करोड़ कर ली । 


१९४७ में रेमिंग्टन रेण्ड कम्पनी के अमगीछी कारखानों में एक लम्बी 
हड़ताल चली, तो उसने कलकत्ता में एक नया कारखाना खोल दिया । 

नेशनल न्यू थ्रिंठ एण्ड पेपर मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर प्राननाथ 
३ रे हि (९ 5५ 5. ऋ उन्हों >> व 
नेयर ने २१ सितम्बर, १९४८ को न्यू यौक में ऐठान किया कि उन्होंने 


इलेक्ट्रिक बींड एण्ड शेयर कम्पनी की. मातहत, इंजीनियरी व्यवसाय का काम 


करने वाली एक कम्पनी, इवारक्रो सार्विप्तेज्ञ से ठेका किया दे कि बह मध्य 
प्रदेश के चांदनी में मारत के पहले न्यूज़ प्रिंट ( अखबार का कागज्ज ) के 


<८ड्रे 


कारखाने की खड़ी करेगी। भारत जितना न्यूज़ प्रिंट विदेशों से मंगाता है, 
लगभग उसके बराबर नये मिल की पेंदावार होगी। और इस मिल में ८०. 
लाख डालर की पूंजी लगेगी । इसके अलावा एक और कागज की मिल खोलने 


.. ही भी योजना थी, जिसके वारे में दावा किया गया था कि वह संसार की . 
- सबसे बढ़ी कागज की मिल होगी। पहलो सिल्ल १९४९ से. चाल हो जाने 


* पड, 
पर 


वाली थी, परन्तु हर वर्ष यह तारीख आगे बढ़ती गयी, क्योंकि आवश्यक 
मशीनें बाहर से नहीं आयीं। अब सुना जाता है क्वि १९०४ में यह मिल 
काम करना झुरू करेगी । 


पाकिस्तान में, फोड ने हिस्से जोड़कर मोटर खड़ी करने का कारखाना 
करोंची में खोला । 


, परन्त अमरीकी प्रसाव अधिकतर उन समझौतों या ठेकों के द्वारा बढ़ा 
जो अमरीकी कम्पनियों ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ किये । 
भारत सरकार ने जिन अमरीछी कम्पनियों को. ठेके दिये, उनमें से कुछ के 


- भीम इस अकार ह 


“ १, १९४८ के झुट में सेवेज, वूरंड्विल एण्ड निकेल नामक कम्पनी 
को सिंचाई के विषय में सलाह देने का काम दिया गया । 


२, जुलाई, १९४८ सें पिदसवर्ग की कौपस कम्पनी और ओहियो की 
आधर सकी एण्ड कम्पनी को इस्पात के दो-एंक नये कारखाने खोलने के 
लिये प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल करने का ठेका दिया गया। वाद में 

, . कारखाना खड़ा करने -का काम भी इन्हीं कम्पनियों को मिलने को बात 
थी । १९४५ के झुड में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें पचास- 
पचास करोड़ की पूंजी लगाकर एक कारखाना उड़ीसा में और एक 
मध्य प्रदेश में खोलने की सिफ्कारिश थी। 


अक्तूबर, . १५४८ में अमरीका और त्रिटेन की अम्ुख तेल 
कम्पनियों ने, सारत सरकार के बुलावे- पर, अपने वैशेषज्ञ यहां भेंजे 
ताकि वे तेल साफ़ करने के कारखाने खोलने के प्रस्ताव के सिलसिले 
में जाँच-पड़ताल करें । इन लोगों मे जनवरी १६४५ में अपनी जांच 
पूरी की । - इ 


तत्उ 
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४. १७ फ़रवरी, १५४५ को उद्योग मंत्री स्यामा प्रसाद मुकर्जी ने 
पालमेंट में बताया कि १९४८ में कौपसे कम्पनी से कोयछे से तेल 
दा | कर 8 
चनाने की एक योजना त्तेयार करने के लिये कहा गया था । 


७, सार्च, १५४५ में रेडियो कार्पोरेशन ऑफ़ अमरीका से समझौता 
किया गया कि वह भारत में रेडियो और रडार का सामान वनानेवाला 
एक कारखाना खड़ा करने की योजना तैयार करके दे । 


६. जून, १५४५० में एक अमरीकी कम्पनी को पंजाब, उत्तर प्रदेश, 
ओऔर बिहार में ३,००० ट्यूब वे ( बिजली के कुएँ ) गाइने का ठेका 
दिया गया । इस योजना पर कुछ १० करोड़ डालर, यानी १ लाख 
६७ हज़ार रुपये प्रति कु खच होने वाले थे । 

७, वेस्टिंग-हाउस कम्पनी को ठेका दिया गया कि वह जंच करके 
बताये कि- ब्रिजली का भारी सामान तंयार करने वाला कारखाना किस 
स्थान पर खोला जाय । 


१९४७ - में भारत सरकार ने केमिकल कॉसट्रक्शन कार्पोरेशन (जो 
अमरीकन साइनामाइंड कम्पनी की मातहत फ़र्म है) को ठेका दिया कि चह्द 
सिंदरी के खाद के कारखाने की योजना तैयार करे और फिर कारखाना खड़ 
- करे। यह कारखाना फ़रवरी १९५२ में खुल भी गया, यद्यपि उसकी सभी शाखाएँ 
अभी पूरी नहीं हुई हैँ । शुरू में अनुमान क्रिया गया था कि इस कारखाने पर 
साढ़े १० करोड़ रुपये खर्च होंगे, परन्तु वास्तव में, उस पर २३ करोड़ तक 
खर्च हो गये। बताया गया कि अमरीकी मज्ञीनों के लिये और कारखाना खडी 
करनेवाली अमरीकी कम्पनी को ही १ करोड़ <६ छाख रुपये ज़्यादा देने पढ़े 


ेल्‍ केमिकल कौंसट्रक्सन कार्पोरेशन से जो समझौता हुआ, उसकी इरतें आज 
तक देश को नहीं बतायी गयी हैं । परन्तु कार्पोरेशन के अध्यक्ष, मेजर 
जनरल पोटर ने १५४९ में बताया कि : 

“ जब तक भारतीय इंजीनियरों की काफ़ी शिक्षा नहीं हो जाती 
और वे पूरा प्रबंध करने योग्य नहीं हो जाते, तव तक कारखाने की 
व्यवस्था कैंमिकल कॉसट्रक्शन कार्पोरेशन करेगा। ” (” न्यू यो 
टाइम्स,” १३ फरवरी, १९४५ ) 

प्र ८ 





4... 


परन्तु भारतीय इंजीनियरों की शिक्षा के काम में झुह से ही मुख्किलें 

पढ़ने छर्गी | १९४८ में ६ भारतीय इंजीनियरों नियरों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
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न्यू थोक सेजा गया था। छुछ दिन बाद उन्हें वहाँ से हठाकर कनाडा की एक 


एक अमरीकी फ्रेक्टरी में भेज दिया गया । 


“ जनरल प्ोटर ने बताया कि अमरीका में ऐसे कारताने बहत 
मुक्क्िल से सिलते हैं जिनमें व्रिदेशी कार्रीमरों की शिक्षा का प्रबंध 
किया जा सके । कैमिकल ओऑसटद्रक्शन कार्योरेशन ने लड़ाई के जमाने 
में जो तीन और कारखाने बनाये थे, वे प्राइवेट कम्पनियों के. हाथ बेच 
दिये सत्रे हैं और उनके नवे प्रवंध-कतो ( विदेशियों की ) सिक्षा देने के 
लिये राजी नहीं हैं।” ( वही अखबार ) 


कि. 


इसी कार्पोरेशन को मेंदूर राज्य की सरकार से ढाई करोड का एक जौ 
ठेछा मिला जिसके सनुसार उसे भद्रावती में ७० हलार उन खाद तेयार ऋरने 
चाला एक कारखाना खोलने का काम दिया गया था। 


है 


साथ ही, इस कार्पोरेशन ने पाकिस्तान में भी एक खाद का कारखाना 


कब ८ रे हे जे 4 उप 
4९४८ के शुद में पाकिस्तान ने भूगमं-शात्र के तेरह अमरोक्ी विद्वानां 
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को खनिज पदार्थों छो तलाश करने के लिये नौकर रखा 
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>+ का जप हु एस स्दील मनन 3५ 
१९४९ में, पाकिस्तान ने अमरीका की यू० एस० स्टील एक्सपोर्ट 
कम्पनी से समझौता किया कि वह जाँच करके पता लगायेगी कि पाकिस्तान 





इस्पात की जब्रत है और साथ ही उन्नाव देंगी क्नि कम 
सुद्रा खर्च करके अपनी बहरत भर इस्पात पाने सें 
स्वयं किस प्रकार सहायता कर सकती हैं। १५८० में 
इस ऋम्पनी की पहली रिपोट प्रकाशित हुई । उद्यमें रिज्ष की गयी थी 
कि पाहिस्तान छो इस्पात खुद तेयार करने के झमेले में नहीं पहना चाहिये 
बल्कि बाहर से मंगाते रहना चाहिये । १८ अक्तूबर, १५७७० कंगे पाहिस्तान 
सरकार ने ऐलान किया कि उसने ऋम्पनी की सिक्रारिश आन तौर पर मंजूर 


आल 2० ज 








हम 


कर ली है। २ अक्तूबर, १५०१ को जेनेवा में होनेवाले एक लेगी सम्मेलन में 
पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल के नेता एस० एु० हसनी ने कहा कि पाकिस्तान 
को अपनी ज़हरत का इस्पात नहीं खरीदने दिया जाता, और उसे लिपस्टिक, 
शराब और वियर खरीदने पर मजबूर किया जाता है ।_ 

संक्षेप में, १५४५ तक, अमरीडी पूंजी तो सारत या पाकिस्तान में 


' बहुत नहीं आयी, परन्तु दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था की जोँच-पढ़ताल 


करने के लिये दजनों अमरीकी विश्येपज्ञ आ पहुँचे। उनके जरिये भारत तथा 
पाकिस्तान को अर्थ-व्यवस्थाओं के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट 
अमरीकी पूंजीपतियों के पास पहुँच गयीं । 


7९५० के वाद आनेवाली अमर्राकी पूंजी 


२९ मई, १९४९ को न्यू योके टाइम्स ने संयुक्त राष्ट्र संघ ( यू० 
एन० ओ० ) के मुख्य कायोलूय का यह समाचार छापा : 

“ दुनिया की आशिक परिस्थितियों में जो सुधार हुआ है और इस 
देश में व्यापार और व्यवसाय में जो घधीमापन आया है, उससे अमरीकी 
पूंजीपतियों में अपनी अतिरिक्त दौलत समुद्र-पार के देशों में लगाने की 
इनच्छछा बढ़ रही है । 

“४. ,,यहाँ अधिकारियों का विचार दे कि इस अतिरिक्त पूंजी का 
काफी बड़ा भाग अपने गुप्त स्थानों से निकल कर ब्राजील, भारत और 
दूसरे पिछड़े हुए देशों की विकास योजनाओं की ओर खिंच जानेबाला 
है।... 

“ संयुक्त राष्ट्र संघ कार्योछय के अधिकारियों ने इस बात को नोट 
किया है कि भारत अब राष्ट्रवादी भावना के उस बुखार से मुक्त हो गया 

 माल्म होता है, जिसने उसे अगस्त १५४७ में डोमीनियन स्टेट्स 
मिलने के वाद घेरा था, और अब बह अमरीकी पूंजी को आकर्षित करने 
के दृढ़ प्रयत्न कर रहा है । 

“ यहाँ के विशेषज्ञों की राय में ब्राजील और भारत जो कुछ करेंगे, 
उसका दूसरे-छोटे और पिछड़े हुए देश अनुसरण करेंगे क्योकि उनको 
अभी से यह लगने लगा है कि यदि वे राष्ट्रपति टरमन के उेकनिकल 


७ 


सहायता के कार्यक्रम से लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें फोर 


*: अमरोकी पूजीपतियों को खुश करना चाहिये । ? . 


१९४९ से ३० लाख डालर की अमरीकी प्राइवेट पंजी भारत और 
पाकिस्तान में आयी” थी । १९०० में १ करोड़ ३० लाख डालर की पंजी 


आयी । १५७०१ की संख्या और मरी ऊँची होगी। जैसा कि न्यू योक 


टाइम्स ने बताया था कि यह बढ़ती दो कारणों से हुई: एक तो अमरीका में .. 
व्यापार-व्यवसाय के धीमा पड़ने के कारण; दूसरे, भारत और पाकिस्तान 
सरकारों की नीतियों वदल जाने के कारण। तीसरा कारण यह था कि सितम्बर: 
१९४० में डालर के मुक्कावले में भारतीय रुपये की क्रीमत गिरा दी गयी थी । 


इस वर्ष भारत में नयी अमरीकी पूंजी इन कारखानों में लगी-: 


१, १६ अक्तूबर, १९०० को कोक़ा कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ने , 


बोतलों में मीठा पानी भरने का अपना कारखाना दिल्‍ली में खोला । 


२, अमरीकन साइनामाइड कम्पनी ने अठुरू प्रोडक्ट्स ढाइज एण्ड 
केमिकल्स कम्पनी से समझोता किया कि वह बम्बई प्रान्त के पारनेरा 


नामक स्थान में दवाइयों और रंग वनानेवाला एक कारखाना खोलने के- 


लिये पूंजी ओर टेकनिक्रल सद॒द देगी। कम्पनी का नियंत्रण कस्तूरभाई 
लालभाई के हाथ में है । 

३. न्यू योके के-३० आर० स्किव एण्ड सन्‍्स ने बड़ोंदा की साराभाई 
केमिकल्स लिमिटेड से दवाइयों तैयार करने का समझोता किया । 

४, १९०१ में, ब्रेंनड इन्टरमेशनल कम्पनी की भारत सरकार से 
बातचीत पूरी हो गयी । ते हुआ कि दोनों मिल कर १० लाख डालर का 


एक फ्रैसे-मैंगेनीज्ञ गलाने का कारखाना मध्य अदेश या उड़ीसा में खोलेंगे । : 


| भारत सरकार ने अपने हाथ में केवल १० प्रतिशत हिस्से ही रखे । 
हे पाकिस्तान में, जनरल सोटस ने पुर्जे जोड़ कर मोटर खड़ी करने का 
ना खोलते पर विचार करना शुरू किया । एक दूसरी अमरीकी कम्पनी 
टायर बनामे की फ़ेक्टरी की योजना तेयार करने लगी । मीर लायक अली 
अमरीकी सहयोग से चटगाँव में एक कागज़ की मिल खड़ी करने लगें | 
- २ अक्तूबर, १५५१ को पाकिस्तान के उद्योग मंत्री चौधरी नज़ीर 
अहमद खां ने बताया के पूर्वी बंगाल की पथरिया पहाड़ी वाले इलाके में जमीन 


जा 


हु 


के नीचें छिपे तेल का पता लगाने के लिये स्टेण्डड-मैकुअम ऑयल कम्पनी 
दवाई जहाजों के जरिये मकनातीसी जाँच-पइ्ताल करेगी । स्टैण्डडे-बेकुअम 
ने बताया कि उसने इस जाँच का ठेका फ्रेयरचाइल्ड एरियल सर्वेन्न को 
दे दिया है और यह जाँच भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के ७३,००० 
चगग मील के इलाक़े में होगी। जाँच का मुख्य केन्द्र कलकत्ता में दमदम का 
हवाई अड्डा रहेगा । भप्रेल, १५५२ में यह जाँच खतम भी हो गयी । बताया 
जाता है कि अब स्टेण्डड-वेकुअम कम्पनी जाँच के नतीजों पर सौर पर 


रही है । 


निक्रट भविष्य में भारत में सबसे अधिक पूंजी स्टेण्डड-वेकुअम और 
केल्टेक्स कम्पनियाँ लगाने वाली हैं । थे तेल साफ़ करने की फ्ेक्टरियों 
खोलेंगी जिन पर ७ करोड़ डालर खर्च होंगे। बिलकुल, इसी ढंग का एक तीसरा 
कारखाना अंग्रेज़ वम्पनी वरमा-शैल चनाय्रेगी और तीनों मिला कर तीस लाख 
उन साफ़ पेट्रोल और तेल की दूसरी चीज़ें तेयार कर सकेंगी । 


' विशेष राजनीतिक महत्व की वात यह है कि इन तेल कम्पनियों से 
ठीक उस समय समझौता हुआ जब ईरान अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीकरण 
करने की कोशिश कर रहा था । बल्कि, कहा गया कि अब ईरान से तेल आने 
में हज्ञार झमेले पड़ सकते हैँ, इसलिये इस तरह के कारखाने खोलना जरूरी 
है। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार ने पड़ोस के एक्र मित्र देश के सर्वथा 
डचित अधिकारों की परवा न की और उल्ठे परिचमी ताक्रतों फे हाथ में 
एक नया अड्डा सॉप दिया । 


यह कहना बिलकुल ग़रूत है. कि इन समझौतों से भारत को लगातार 
और सस्ते भाव पर तेल मिलता रहेगा । यदि तेल के आने में कठिनाई हो रही 
थी, तो उसकी ज़िम्मेदारी ईरान सरकार पर नहीं थी, बल्कि उन तेल 
कम्पनियों पर थी जिन्होंने ईरान सरकार पर दवाव डालने के लिये उसका 
बहिष्कार कर रखा था और उन सरकारों पर थी जो अपनी फ्रोजी जहरतों के 
लिये मध्य-पू्व का अधिकतर तेल हृडप लेती हैँ । तेल के ऊँचे भाव की 
जिम्मेदारी संसार की चन्द वड़ी तेल कम्पनियों पर ए जिन्होंने दुनिया के 
वाज़ार को अपनी मुट्ठी में कर रखा हैँ। ईरान में तेल निकालने का खचा 
अमरीका से बहुत कम बेठता है, परन्तु ये तेल कम्पनियों ईरान में भी 


८९ 


उतना ही दाम ही वसूल करती हैं जितना दाम अमरीका में | यदि भारत ने 
ईरान का समर्थन किया होता तो अंग्रेज-अमरीकी कम्पनियों का 'एकाधिकार 
हट जाता, हमें वरावर तेल मिलते रहने की गारंटी हो जाती और. साव भी - 
सस्ता हो जाता । 


परन्तु, भारत सरकार ने उल्टे अमरीकी और अंग्रेज तेल कम्पनियों से 
समंझौता किया। इसके पहले भारतीय कोयले से बनावटी तेल बनाने की 
संभावनाओं को सरकार जाँच करा चुही थी। जाँच की रिपोर्ट तो प्रकाशित 


- नहीं हुई थी, परन्तु उद्योग मंत्री ने १८ सितम्बर, १५०७१ को पालमिंट में बताया 
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था कि विशेषज्ञों की राय में बनावटी पेट्रोल बनाने का कारखाना बिना बहुत 
खर्च के हिन्दुस्तान में खोला जा सकता है। इस कारखाने में तेयार होने वाला 
हवाई जहाज्ों का पेट्रोल संवा बारह आने फ्री गेलन के भाव पर और मोटर 
का पेट्रोल साढ़े दस आने फ़ी गेलन के भाव पर बेचा जा सफेगा और तब सी 
कारखाने को ११ प्रतिशत की दर से मुनाफ़ा होगा | इस तरह का कारखाना 
खोला जाता तो एक ऐसा उद्योग झुरू होता जिसकी . बुनियाद भारतीय 
साथनों पर रखी जाती और जिससे भारत के आर्थिक विकास में बहुत मदद 
मिलती । परन्तु सरकार ने वनावरटी पेट्रोल बनाने की पूरी योजना को दाखिल 
दफ़्तर कर दिया और इसके विपरीत विदेश से कच्चा तेल मेगा कर साफ़ 
करने वाली विदेशी कम्पनियों पर निर्भर करने का फ्रैसछा किया । 


> भारत के लोगों के लिये यह वात भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी कि 
अमरीका वाले खास तौर पर अपने सेनिक हितों को ध्यान में रख कर तेल साफ 
करने के कारखाने खोलना चाहते थे । १ दिसम्बर, १५७१ को न्यू योके 
टाइम्स ने स्टेण्डड-वैकुअम तेल कम्पनी के साथ भारत सरकार के समझौते 
के बारे में लिखा .ऊ वह दो दृष्टियों से महत्वयूण है : एक तो उससे तेल साफ़ 
करने के गेर-ऋम्पनिस्ट कारखाने फ़ारस की खाड़ी के पूर्व में फेले जायेंगे 
दूसरे, पहली वार घड़े पेमाने पर प्राइवेट अमरीकी पूंजी भारत में प्रवेश करेगी । 
दूसरी दो तेल कम्पनियों की योजनाओं का ज़िक करते हुए उसने आगे लिखा : 


“ क्लेंडेटेक्स कम्पनी अपना कारखाना विज्ञमापश्ष्म में या उसके. 
नज़दीक बनायेगी जो पूर्वी तट पर जहाज़ बनाने का एक केन्द्र है; और 


- बसा-शेल कम्पनी वम्बई में कारखाना खोलेगी । इसलिये, सेनिक दृष्टि से 
* - दोनों कारखानों के बीच काफ़ी बड़ी दूरी रहेगी। 


“ भारत के एक तेल साफ़ करने वाले देश के रूप में सामने आने 
से पूरव का कच्चा तेल एक ऐसे देश में साफ़ होने के लिये जा सकेगा 

हो इसकी पहले कोई बड़ी सुविधा न थी। इससे लड़ाई के जमाने में 
पनडुब्वियों के हमलों का खतरा कम हो जायगा, क्योंकि यदि ये 
कारखाने न खुलते तो साफ़ तेल बड़े लम्त्रे फ़ासलों से जहाज़ों पर दोऋर 
लाना पड़ता । 


“ यह मान कर कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत, अन्त में, अमरीका 
का ही साथ देगा--जेसा कि सभी परिचिमी पर्यवेक्षक यहाँ मानते हैं 
और जिसका यह समझौता एक नय्रा सबृत हें--यदि भारत में तेल 
साफ़ करने के कारखाने मौजूद रहेंगे तो हमें दूसरी जगहों में, जो 
लड़ाई के सम्भावित क्षेत्र से और भी दूर होंगी, तेल साफ़ करने 
की फ़ैक्टरियाँ खोलने के लिये धन, जन और शक्ति नहीं खचे करनी 
पड़ेगी और हमारी भारी बचत हो जायगी । ”” 


इससे विलूकुल साफ़ हो जाता है कि अमरीका घाले तेल साफ़ करने के 
कारखानों को सबसे पहले सैनिक महत्व की चीज़ें मानते हैँ और भारत को 
अपना सेनिक - अट्टा या रसद का केन्द्र समझते हैं । बम्बई और विज्ञगापद्म 
को वे “लड़ाई के सम्भावित क्षेत्र ” के नजदीक मानते हैँ जिससे प्रकट 
दोता है कि हमारे देश तथा: दक्षिण-पूर्वी एशिया को उनकी योजनाओं से 
कितना बड़ा खतरा है । 

'अब इन वातों को ध्यान में रखते हुए उन समझौतों की शर्तों पर विचार 
कीजिये जो हमारी सरकार ने तेल कम्पनियों के साथ किये हैं । समझौतों के 
पूरे मसविदे प्रकाशित नहीं किये गये हैँ, इसलिये अखबारों में जो सारां 
निकला है, हमें उसी से संतोष करना पड़ेगा 

अप्रैल, १९४८ में पालमेंट ने नियम बनाया था कि प्रमुख उद्योगों 
में ७१ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हाथों में रहेँगे। यद् नियम अच 
त्याग दिया गया। सरकार ने स््रीकार क्रिया कि केवल २० प्रतिशत हि 
हिन्दुस्तानियों के लिये सुरक्षित रहेंगे और थे भी विशेष दिस्से ( प्रिफट शेयर ) 
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हेगि। ज्ञाहिर हैं क्वि इन कम्पनियों को खूब मुनाफा होने वाला है और इसलिये 
साधारण हिस्से अधिक छाम्प्रद द्वोंगे। भारतीय नागरिक उन्हें नहीं रूटीद 
सकते । इस तरह पूरा निरयंत्र० अमरीका वालों के हाथों में रहेगा। और वे ही 
सनाफ़ों की सोटी मलाई गठकेंगे। सिक्के थोढ़े से हिन्दुस्तानियों को छंछा छांछ 
चाठने छो मिलेगा और अमरीका वाले उनसे शिखंदी कला काम हछेंगे। 


दूसरे, अगले पच्चीस साल तक सरकार इन कम्पनियों छे राष्ट्रीकरण का 
सवाल न उठा सकेगी। उसके वाद भी, “ उचित ” मआवज्ञा देखर ही ऐसी 
कोई कारवाई की जा सकेगी। अप्रेल १९४८ में पाछामेंट ने अपने औद्योगिक 
' सीति वाले प्रस्ताव में दस साल तक राष्ट्रीकरण क्रो स्थगित रखने की बात कही 
थी। लेकिन, इन कम्पनियों से २८ सवाल का वादा करें लिया गया; यानी 
कांग्रेसी सरकार ने अपने वाद आने वाली सरकारों को भी बांध दिया। 


कम्पनियों की यह हक्क दिया गया है कि वे जब चाह, कारखाने. वन्द 
ऋरके अपनी पूंजी मय मुनाफ़े के यहां से उठा छे जायें। परन्तु सावसोम . 
ऋटहलाने बाली सरकार को उन्हें अपने हाथ में छेने का भी अधिकार नहीं है । 


तीसरे, सरकार ने स्वीकार किया कि मुनाफ़ों की रक्म बाहर भेजने के 
लिये वह कम्पनियों के वास्ते विदेशी मुद्रा का प्रबंध करेगी । समझोंते 
नें यह शर्ते भी नहीं रखी गयी कि यदि. मुनाफ़े की रक्तम बाहर भेजने से देश 
का नुक्सान होगा, यदि विदेशी मुद्रा का प्रबंध करने से देश का घाटा होगा, तो 
मुनाफ़े की रक़्म बाहर न भेजी जा सकेगी । कहा जाता है क्रि जब तेल देश 
में ही साफ़ होने लगेगा, तो विदेशी पेट्रोल खरीदने पर जो विदेशी मुद्रा खर्च 
होती है, उसकी वचत हो जायगी। परन्तु वास्तव में, इसकी भी कोई 
आशा नहीं है, क्योंकि जितनी वचत होगी उससे अधिक रकम मुनाफ़ों के रूप 

3 में बाहर भेजनी पड़ जायेगी । ह 


) 





चौथे, सरकार ने कुछ और भी वड़ी असाधारण सुविधाएँ विदेशी तेल 

कम्पनियों को दी है। बाहर से जो कच्चा तेल आयेगा, उस पर सरकार खुंगी : 

“नहीं लगयायेगी । विदेशों से जो मशीनें आदि आयेंगी उन पर प्रचालित नियम 

से बहुत कम यानी सिफ़ सवा ५४ प्रतिशत छुगी लगेगी। नत्रे कारखाना पर 

सरकार का इन्डस्ट्री ( डेवेलपम्रेण्ट एण्ड रेख्यूलेशन ) एक्ट ( क़ानून ) लायू 
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नहीं होगा, जो देश की वाक्ी रगभग सभी प्राइवेट कम्पनियों पर लागू है । 
इसका मतलव यह है कि तेल कम्पनियाँ जब चाहें उत्पादन फो बस या बन्द 
कर सकेंगी और सरकार उत्पादन ज़ारी रखने के लिये भी कारखानों की 
व्यवस्था की अपने हाथ में न ले सक्केगी । स्टेण्डड-बैकुअम कम्पनी के विश्येपज्ञ 
, और इंजीनियरों को सविधा मिली है कि वे वम्बई के वन्द्रगाह में अपनी 
इच्छानुमार खुधार कर सकते हैँ जिसका खर्चा पम्बई सरकार और वम्बई 
पोट ट्रस्ट के मत्ये रहेगा । 


पॉचवे, सरकार ने माना है कि इन कारखानों में जो साफ तेल तैयार 
होगा, वह उसी भाव पर बेचा जायगा जिस भाव पर विदेशों से आया 
हुआ तेल विकता है| यानी, नये कारखाने वनमने से भारतीय खरीदारों को 
कोई लाभ नहीं होगा । तेल का भाव तक सस्ता न होगा । इस तरह सरक'र 
ने विदेशी कम्पनियों को यद्द छूट दे दी हे कि वे भारतीय जनता वो मनमा 
ढंग से लूटे । 


संक्षेप में, इन समझौतों से भारत के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं होगी 
वल्कि भारतीय जनता की जेब काट कर विदेशी पूंजीवतियों की थैलियों भरी 
जायेंगी । 


इसके अलावा, इन समझौतों के ज़रिये अकि अमरीकी कम्पनियों को 
भारतीय क़ानूनों से वरी कर दिया गया है, इसलिये, स्पट्ट है कि विदेशी पूंजी 
को आकर्षित करने के नाम पर, वास्तव में, उनके द्वारा भारत की स्थाधीनता 
को जकड़ा जा रहा है । 


५ 8 * ४). प्रवातियाँ 
भारत सें असरीकी पूंजी की हाल की अब 
तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौते, दूसरे क्षेत्रों में हुए समझौतों से 
अलग और सबसे निराली कोई चीज नहीं हैं। ३ जनवरी, १५६०४ को 
न्यू योके टाइम्स ने समाचार छापा था कि भारत में “भविष्य में 
जो भी विदेशी पूंजी जायेगी, वह यही शक्ल अस्तियार करेगी।”” 
लगता है कि निकट भविष्ये में चहुत बड़े पंसाने पर अमरीकी एूँजी 
' भारत में प्रतेश करने वाली है। राष्ट्रपति दमन के कार्यक्रम के चौथे सत्र में 
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ही 


इसका इंशारा क्या गया था । और अमरीकी संस्थाओं के साथ-साथ भारत के 
चड़े पूंजीपति और ऊँचे सरकारी अफ़सर भी इसी की कोशिश कर रहे हैं । 


नवम्बर, १५०१ को पाँच सप्ताह तक अमरीका का दौरा करने के 

' चाद सेठ घनश्यामदास बिड़ला ने सुझाव पेश किया था कि एक भारत-अमरीकी 
विकास कार्पोरेशन बनाया जाय जिसमें दोनों देशों के पूंजीपति और सरकारी 
अफ़सर रहें और जो अमरीका और व्राज्ञील के मौजूदा संयुक्त संगठन के ढंग 
पर ही काम करे। इस कार्पोरेशन को विड़छा जी भारत की आर्थिक व्यवस्थ 
का भाग्यविधाता बनाना चाहते थे । 


२९ जनवरी, १५५२ को राजदूत वी. आर, सेन ने व्यापार एवं उद्योग 
की सुदूर पूवे-अमरीका समिति ( फार ईस्ट-अमरीका काउंसिल ओफ़ि कौमसे: 
एण्ड इन्डस्ट्री ) के सामने वोलते हुए कहा था कि भारत में दो प्रकार की पूंजी 
लगाने से अमरीकी पूंजीपतियों का फ़ायदा हो सकता है। ... 


“ उन्होंने भारत में अमरीकी पूंजी लगाने का पहला ढंग यह बताया 
कि विभिन्न भारतीय उद्योगों को बल पहुँचाने के लिये कम्पनियों बनायी 
जायें जिनमें अमरीकी कम्पनियाँ शरीक हों...अमरीकी पूंजीया तो 
नकद रुपये की शकल में या सामान के रूप में आये और भारत सरकार 
भी उसमें शरीक हो ताकि विदेशी कम्पनियाँ नयी कम्पनी की साख पर 

विज्वास कर सकें । 


“साथ ही उन्होंने जोर दिया कि पूंजी लगाने वाली एक ऐसी संयुक्त 
कम्पनी बनायी जाय जिसमें अमरीका और भारत दोनों देशों की प्राइवेट 
पूंजी छह में क्रमशः ७०:३० के अनुपात में शरीक हो । ” ( “ न्यूं यौक 
टाइम्स,'.३० जनवरी, १५७२ ) ; 





भारतीय पूंजीपतियों ओर सरकारी अधिकारियों ने जो निमंत्रण दिया था 
उसका अमरीका की ओर से स्वागत हुआ। २७ फ़रवरी, १५५३ को वम्बर में 
इंडियन मर्चेन्टस चेम्बर के सामने बोलते हुए अमरीकी राजदूत, चेस्टर बाऊल्स 
ने संयुक्त मारत अमरीकी कम्पनियों का स्वागत किया। 
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“पमि० बाऊल्स ने कहा कि यह एक बढ़ी शुभ बात होगी यदि 
अमरीकी तथा सारतीय कम्पनियाँ पारस्परिक हित के लिये साश्ैदारी में 
काम करने लगें। ऐसा होने से, कुछ हद तक, भारत की सामान तथा 
विदेशी पूंजी की सझ्त ज़रूरत हल हो जायगी। मि० वाऊल्स ने बताया 
कि जल्द ही दिल्‍ली के उनके अफ़सरों में एक व्यक्ति अलग से इस बात 
की संभावनाओं का पता लगाने के लिये नियुक्त किया जायगा और एक 
अफ़सर वाशिग्टन में भी इसी काम के लिये रहेगा। ” ( “ हिन्दू , 
२६ फरवरी, १९०२ ) 


०० 


लगता है कि भारत तथा अमरीका के बढ़े पूंजीपतियों के बीच 
४ अनतिक विवाह ” कराने के लिये पुरोहिती का काम दोनों देशों की सरकारों 
मे अपने ज़िम्मे ले लिया है । लड़ाई के ज़माने में जो संयुक्त कम्पनियाँ बनी थीं, 
उनसे इन नयी मिली-जुली कम्पनियों का अधिक घातक प्रभाव पढ़ने वाला है । 
कारण कि एक्र तो ये कम्पनियाँ भारत सरकार की आशिक नीति में अनेक 
परिवर्तन होने और विदेशी पूंजी को अनेक सुविधाएँ दिये जाने के बाद खुलने 
चाली हैं; दूसरे, दोनों ओर की सरकारें सक्रिय रूप से उनमें भाग लेने वाली 
हैं । इन मिली-जुली कम्पनियों से हमारे देश में नग्रे विदेशी निहित स्वार्थ पेंदा 
हो जायेंगे जो भारतीय खरीदारों की जेब काट कर अपनी थैलियों भरा 
करेंगे । उनसे भारत के बड़े पूंजीपतियों की ताक़त और बढ़ जायगी औ 
छोटे पूंजीपतियों का व्यवसाय में टिकना मुश्किल वनता जायगा। उनसे देश 
की आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण भागों पर विदेशियों का प्रभुत्व क्नायम 
हो जायगा, जिसके कारण वाद में सी भारत क्रिसी नयी दिश्या में आर्थिक 
विक्रास न कर सकेगा। पंडित नेहरू ने द्वाल में कहा था कि वर्तमान पीढ़ी 
के भाग्य में तो केवल जी-तोड़ कर मेहनत करना ही लिखा हे-। परन्तु क्या 
उन्होंने कभी यह भी सोचा कि इस मेहनत से अगली पीढ़ी के लिये फेबल नये 
बंधनों और नयी ज॑जीरों की ही रचना हो रही हू । 


, छठा अंध्योत 
भारत को अमरीकी मदद 


पूंजी के अलावा, भारत के बढ़े अफ़सर और बढ़े पूंजीपति अन्य मदद के 
लिये भी अमरीका का मुंह जोह रहे हैं । वे समझते हैं कि अमरीकी मदद से 


- भारत की आर्थिक्र- समस्याओं को हल करने में बड़ी आसानी हो जायेगी । 


जितनी और जिस तरह की मद॒द की वे आश्ञा लगा रहे हैं, उससे .लगता है 
कि वे भारत के आगे के विकास के लिये अमरीका की मदद पर ही अधिक 
निभर करते हैं । कोलम्बो योजना में अगले ६ साल में ८०८ करोड़ रुपये 
की रक़म विदेशों से लेने की बात थी । सरकार की राष्ट्रीय योजना समिति ने 
पांच साल में ६७२ करोड़ रुपये की मदद लेने की बात सोची है । दिसम्बर 

१५४५ में जो भारत-अमरीका सम्मेलन हुआ था, उसमें बिढ़ला के पत्र 
इस्टर्त इकोनोमिस्ट के सम्पादक ई. डा कौस्टा साहब ने अगले चार साल 
तक प्रति चधे २७० करोड़ रुपय्रे अमरीका से मदद के रूप में छेने का चझझावे 


- रखा था। अतः इस बात पर विचार करना बहुते आवश्यक है कि अमरीकी 


मदद से भारत को क्रितना छाभ या नुक्सान हुआ है। 


२८ फ़रवरी १५४७ को (उस वक्त तक भारत ने सरकारी तौर पर 
मदद नहीं मांगी थी ) राष्ट्रपति ट्रमन ने ऐलान किया था 


“ सरकार के अफ़सर कई वार यह वात साफ़ कर चुके हैं और 
उसे फिर दहराता हैँ कि हम भारत की आर्थिक विकास की योजनाओं 
में ऐसे समी उचित उपायों से मदद करने को तैयार हैँ जिनसे दोनों 
देशों का और संसार का भला हो। ” (न्यू यौक टाइम्स, ” १ मार्च १५४७) 


| ५ अगस्त, १५४८ को जब राजदूत सर वेनेगल रामाराव ने अपना 
अधिकार-पत्र पेश किया तो राष्ट्रपति ने फिर इन शब्दों को दोहराया । 
ण्दे 


कोर ४ 


अमरीका की सरकार से भारत और पाकिस्तान को अमी तक जो मदद 
बे बह >> चा के 
मिली है, उसे नीचे लिखे शीपकों में चॉँठा जा सकता है : 
१) विश्व बैंक से लिये गये कर्ज; 
२ ) ट्रमन के चौथे सूत्र के अन्तर्गत मिंलने वाली सहायता; 
) संकट-कालीन अन्न सहायता; 
) पारस्परिक सहायता क्वानून के अन्तर्गत मिलनेवाली मदद । 
विश्व बैंक के क़र्जे 
विर्व वेंक से मिलनेवाले क़र्जों को शायद अमरीकी मदद में शामिल 
करना उचित नहीं है । परन्तु, सभी जानते हैं कि विद्ध वंक़ के अधिकतर 


हिस्से अमरीका के हाथ में हैं और उसने क़ज भी अधिक्रतर अमरीकी 
पूंजीपतियों से ही ले रखा है । विश्व बेंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमरीकी ही 


' रहता है और बिना अमरीका की मदद फे विद्वव वेंक से किसी को क्रजा नहीं 


मिल सकता । _ 

अभी तक्र विद्व वेंक से भारत को ६२० लाख डालर क्रज्ञ मिले 
हैं। पहला क़ज्ञो १८ अगस्त, १५४९ को रेल के इंजिन खरीदने के लिये 
५ 45 ८ 
सिला था, जिसकी रक़म ३४० लाख डालर थी। दूसरा क्ज़ां सितम्धर, 


. १९४९, में ट्रेक्टर खरीदने के लिये मिला था जिसकी रक्तम १०० लाख 


डालर थी। ये ट्रेक्टर काँस के जंगल साफ़ करके नयी ज्ञमीन तोढ़ने के 
लिये चाहिये थे। और तीसरा क्ज्ञों १५ अप्रेंड, १५०० को बोकारो-कोनार 


बिजली स्टेशन के लिये मिला था जिसकी रक़॒म १८५ लाख डालर होती भी । 


... २७ मार्च, १५७३ को विद्ध बेक ने पाकिस्तान के लिये अपने पहले 
कर्ज का ऐलान किया । उसे २७३ लाख डालर का क़ज रेल के इंजिन और 
दूसरा सामान खरीदने के लिये दिया गया । 

पहले इन कर्ज़ो के बारे में चन्द मोटी-मोटी बातों पर सौर कीजिये । 

पहली वात यह हे कि इन करज्ञों पर भारत को ४ प्रतिशत की दर पर 
सूद देना पढ़ता दे जिसे किसी माने में भी सस्ती दर नहीं कहा जा सकता । 
पाकिस्तान को ४३ 2६ की दर पर सूद देना पढ़ता है । 

। पर 


दूसरे, विश्व बैंक में भारत की जितनी पूंजी लगी हुई है--अर्थात 
४,००० लाख डालर--उसे देखते हुए ये कर्ज वहुत बड़े नहीं हैं । इस पूंजी 
में से भारत ८०० लाख डालर की रक्म विश्व वेंक को दे मी चुका है। 
'. पाकिस्तान का हिस्सा भारत का एक चौथाई है 


तीसरे, ये क़जे अमरीका के अन्दर खर्च होने के लिये हैं। रेल के 
इंजिन और ट्रैक्टर अमरीका में ही खरीदे गये । वोकारो-कोनार विजली स्टेशन 
की योजना तैयार करने और उसे बनाने आदि का ठेका कुलजियान 
कार्पोरेशन नामक एक अमरीकी कम्पनी को दिया गया। इस प्रकार कर्म देकर 
विश्व बक, वास्तव में, अमरीकी माल की विक्री बढ़ा रहा था। 


वेंक अमरीकी हित में चलता है, इसका एक सबूत यह है कि उसने 
कॉस हटाने की योजना को चुना। भारत सरकार का केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग पहले 
से ही कॉस हटाने का काम कर रहा था। परन्तु बैंक ने उसे कज्मो उसी वक्त, « 
दिया जब कि मेजर कौनरस नामक एक अमरीकी नागरिक उस विभाग का 
प्रमुख बनाया गया । यह क्ज्ञा १८० टेक्टर खरीदने के लिये था। क़ज्ा मिलने 
के बाद मेजर कौनसे उस विभाग से अलग हो गये और योजना की देखरेख 
केरने के लिये बेंक ने उन्हें अपना सलाहकार इंजीनियर नियुक्त कर लिया | इसी 
वीच विभाग में कुछ और अमरीकी नौकर रख लिये गये। 


चौथे, ये क़र्जे केवल यातायात और खेती -में उधार करने के लियें 


हैं। ध्यान रहे कि अमरीकी सरकार के विभिन्न विभार्गों को भी यही राय - 


है कि भारत को अपने विक्रास की योजना वनाते हुए इन्हीं दो विभागों 
पर खास ज़ोर देना चाहिये । इन कर्जों में से एक भी ऐसा नहीं है जिससे 
भारत के जऔद्योगीकरण में मदद मिलती हो । इसके पहले कई हिन्दुस्तानी 
पूंजीपति नये उद्योग खोलने के लिये वेक से उबार मांग चुके हैं । परन्तु वक 
ने किसी की न सुनी। उल्टे, उसने भारत सरकार को यह सलाह दी क्रि. 
उसे रेल के इंजिन बनाने के पचड़े-में न पड़ना चाहिये। विश्व वेंक के 
अध्यक्ष मि० यूजीन ब्लैक ने न्यू यौके में २३ अक्तूबर, १९५४५ को बोलते 
हुए पहले क़ज़ के बारे में यह फरमाया : 





“ संक्षेप में, हमारे सलाहकार ने हमसे जोरदार सिफारिश की है कि. 
: अमरीका और कनाडा से लगभग ६५० रेल के इंजिन और दूसरे 


पुर मंगाने के लिय्रे वेक् को क्ज्ञो देना चाहिये। १८ अगस्त को 
जो पहला क्ज़े बैक ने भारत को दिया, उसका यही उद्देश्य था। यद्द 
क़ज़ो ३४० लाख डालर का था... । 


“ ( भारत ) सरकार ने वेंक के सामने रेल के इंजिन बनाने की 
भी एक योजना रखी थी । * 


“ हमारे सलाहकार ने इसका सख्त विरोध किया ... | ?? 


पांचवीं बातं यह है कि ये कर्ज उसी वक्त मिले हैँ जब अमतीका की 
नीति में परिवर्तन हुआ है | जब तक भारत सरकार ने अमरीकी पूंजी की 
चुनियादी मांग सान नहीं ली, तव तक उसे विश्व बेंक से भी कोई क़ज्ञों नहीं 
मिला । पहला क्लज्ञी पंडित नेहरू की अमरीका यात्रा के समय दिया गया। 
भारत सरकार को खुश करने के लिये अमरीका जो कोशिश कर रहा था, यह 
कर्जा भी उसी का सांग था। आखिरी क़र्ज़ा अप्रेंह १९०० में दिया गया। 
उस वक्त तक भारत की चीन सम्बंधी नीति से अमरीका की नाराज़गी शुद्ध 
नहीं हुईं थी । हम क्रो का सम्बंध अमरीकी सरकार क्री नीति से ज्वर्दस्ती 
नहीं बेठा रहे हैं । इसका सबूत चाहिये तो वेंक द्वारा आम तौर पर कर दिये 
जाने के ढंग पर एक नज़र डाल जाइये। पोर्लेड और चेकोस्लोवाकिया को 
क़ज्ा विल्कुल नहीं दिया गया। यूगोस्लाबिया को क्रज्ा मिला तो उस बक्त 
जब अमरीकी सरकार खुलेआम टीटो सरकार की तारीफ़ करने लगी भी । 
अन्तिम वात यह है कि विद्व चेक से करे लेनेवालों को कुछ गेर*« 
आर्थिक ह॒तें भी माननी पड़ती हेँ। क्र्जे की रक़म से जो सापभान खरीदा 
जायगा, उपकी वेक के लोग जाँच करेंगे । यही नहीं, वे सारे दिसाव-क्रिताय 
और, कागज्-पत्तर पर निगाह रखेंगे आर चाहेंगे तो उनकी नक्कल उतार लेंगे । 
जिसके लिये क़ज्ञों दिया गया. हो, उस पूरी योजना की भी बैंक के लोग देखरेख 
करेंगे। यहाँ तक कि इन शर्ती की वजह से ब्रिटिश कोलोनियल डेबलेपमेन्ट 
कार्पोरेशन ने विश्व बैंक से कजो लेने से ही इनकार कर दिया था। 
इसलिये, कोई आइचये नहीं यदि बेक की नीतियों से लोगों में असंतोष 
हुआ हो। भारतीय प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदालियर से १६ फरवरी 
१५७५० को संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक कार्डंसिल को बंठक में 
- विश्व बैक की शिक्रायत करते हुए यह कहा था 


९९ 


.... “ बेंक-माछिक्ों की आम विशेषता के म॒क़ाबले में मैंने इनसे ( यानी 
 विद्व वेंक के मालिकों से--अनु०) थोड़ी अधिक सहानुभूति की, थोड़ी 
अधिक उदारता की और थोड़ा कम तार्किक होने की आशा की थी।.? -- 


इंरान के प्रतिनिधि खोसरोवानी ने सीवे-सादे- शब्दों में संयुक्त राष्ट्र संघ 
की जेनरल असेम्बली के सामने २७ नवम्बर, १५०१ को कहा था :  - 


“ विश्व वक सही. माने में असीरों का बेक है, अमीरों द्वारा चलांया 
- जाता है, अतः स्वाभाविक रूप से अमीरों के हित में काम करता है।”? 


टदुयन कायक्रम के चार्थ सूत्र के मातहत सलन वाली. मदद 


भारत ने अमरीका के साथ चौथे सृत्र के समझोते पर २८ दिसम्बर 
१५०० को दरतखत किया और पाकिस्तान ने ९ .फरवरी, १९८१ को। इने 
संमझौतों के मावहत भारत की १४. छाख डालर की- मदद मिझी और. 
पाकिस्तान को-५ लाख डालर की। . . 5 22.0 0 उ 0 य 


: इन समझौतों में किसी विशेष योजना का जिक नहीं था; केवल मदद . 
पानेवाले देश के कतेव्य उनमें बताये गये थे । ... । 


भारत के साथ जो समझौता हुआ, उसमें कहा गया था कि चौथे सूत्र- 
के कार्यक्रम में जो खर्च होगा, उसका “ एक उचित साग ?” भारत- के जिम्मे 
रहेगा और वह कार्यक्रम के.“ विज्ञापन और अचार का पूरा अवध ” करेगा। 
“ उचित भाग ?” में अमरीकी -अधिक्रारियों के दफ़्तरों का खर्च और उनके 
भारत के अन्द्र आने-जाने का खर्च भी शामिल था । अमरीका से जो विशेषज्ञ 
इस कार्यक्रम के मातहत आवेंगे, उन्हें वे सब्र विशेषाधिकार और राजदूतों 
जेसी उविधाएँ मिलेंगी जो से. राष्ट्र संध के विशेषज्ञों की मिलती हैं । भारत यदि. _ 
और किसी देश से अथवा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से टेकनिक्रल मदद मांगेगा तो 
उसे इसकी पूरी इत्तिला अमरीका को देनी पड़ेंगी। जाहिर है क्विइंस झते से : 
भारत की स्वाधीनता को चोट पहुँचती है । - दे 

इसके बाद, अलग-अलग योजनाओं के वारे में समझौते हुए और : 
अमरीका के दजनों विशेषज्ञ भारत आने छूगे। पहले बारह विशेषज्ञों में. 
६ खेती के विशेषज्ञ थे, दो अमछी भूगमं-शात्र के, एक घिजलो कल खड़ी: 


छ्०्छ 


करने के, एक गंवक का तेज्ञाव बनाने के, एक जोव-जस्खु ( वायोलोजिकल 
प्रोडक्ट ) के और एक सामाजिक शिक्षा के। भूगभे-शाम्र के दो विशेषज्ञों में 
से एक, जॉन ए. स्व्राज्षक, इसके पहले क्यूवा में मेंगनीज्ञ की खोज कर चुके 
थे ।-इस सूची को देखने से ही पता चल जाता है कि अमरीकी मदद का 
उंद्योग-घंधों पर नहीं, वल्कि खेती पर आर सेनिक दृष्टि से आवश्यक खनिज 
पदार्थों पर है । 


०.) 


प्रघव है कि क्‍या कार्यकम के चौथे सूत्र की मदद ऐसी है कि इतना 
|. चु करें 
खर्च करके और ऐसी हरते माव कर भी हम उसे पाने की कोशिश करें? 
'इसमें वहुत सन्देह है। अमरीकी विश्येपज्नों को बडी ऊँची-ऊँची तनखाहें 
और मोटे भत्ते देने पड़ते हैं। और उनमें से अधिकतर भारतीय इंजीनियरों 
का ०3 | & 
या वैज्ञानिकों से अधिक योग्यता नहीं रखते । 


हाँ, अमरीका को इस कार्यक्रम से जहर बहुत लाभ है। थोड़ा सा पंसा 
ख़च करने के एचज्र में उसके विशेषज्ञ मारत आकर स्वतंत्रतापूवेक हमारे दे 
के आर्थिक साधनों की जॉँच-पड़ताल कर ले जायेंगे। भारत की आर्थिक व्यवस्था 
के कमजोर और मजबूत अंगों की पूरी-पूरी इत्तिछा अमरीका पहुँच जायगी। 
भारत यदि कोई योजना वनाता है तो वह बिना अमरीका की रक़्ामन्दी के 
अमल-में नहीं आ सकती । यदि भारत दूसरी सरकारों से या अन्तरराष्ट्रीय संगठनों 
से कुछ वातचीत करता है, तो उसकी सूचना तत्कारू अमरीका पहुँच जाती 
है। इसके अतिरिक्त यह शक्र निराधार नहीं है कि “चौथे सूत्र ” के विशेषज्ञ 
टठेकनिकल मदद के अछावा कुछ और काम भी करते हैँ; चरना इस 
कार्यक्रम के बजट (हिसाब ) को गुप्त रखने की क्या वजह हो सकती है १ यह 
वात भी काफ़ी शक पेदा करती है कि २४ जुलाई, १५०१ को दोरेस दोम्स 
ने.अमरीका की हांउस (प्रतिनिधि सभा ) की वेदेशिक सम्बंध समिति के 
सामने, भारत में इस “चौथे सूत्र ” के विशेषज्ञ के रूप में अपने क्राम की जो 
रिपोर्ट दी थी, उसका एक भाग गुप्त रखा गया है। 


संकट-कालीच अब सहायता 


युद्ध के वाद से ही भारत अमरीका से गेहूँ और दूसरा अनाज खरीदने प 
करोड़ों डालर खच कर चक्रा है। जब १५४९ में अन्न सम्बंधी ग्विति को 


४ ८ - ५ 
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बिगड़ी तो भारत सरकार ने अमरीका का मुँह जोहा। अगस्त में २८० लाखे 


मन अमरीकी गेहूँ के लिये वातचीत झुछू हो गयी। 


अक्तूबर में अपनी अमरीका यात्रा के दोरान में पं, नेहरू ने वार-वार 


इस वात का ज़िक्र किया- कि भारत को अमरीका से गेहूँ की शक्ल में. मदद 
मिलने की आशा है। २६ अक्तूबर को विदेश मंत्री एचीसन ने बताया कि 


कि अमरीकी विदेश विभाग ओर भारतीय सरकारी अफ़सर भारतीय मैंगनीज्ञ- 
और अवरक की अमरीकी गेहूँ से अदला-बद्डी करमे के बारे में बातचीत कर 


रहे हँँ। नवम्बर के अन्त-तक अमरीका का कमौडिटी क्रेडिट कार्पोरेशन 
भारतीय प्रतिनिधियों से सौदेवाज्ञी के बारे में खींचतांन ही कंरता रहा । २८ 


दिप्तम्बर को, मजबूर होऋर भारत को बातचीत तोड़ देनी पड़ी क्योंकि समझौते 


की कोई आशा नज़र नहीं आती थी । 


वातचीत क्यों टूट गयी-? क्या इसलिये - कि अमरीका में -गेहूँ की कमी . 


थी? नहीं. अमरीकी सरकार के गोदाम . गेहूँ से फटे पड़ रहे थे। अनाज 
को जमा करने और हछाने-डेजाने पर ही अमरीकी सरकार को २:३७,००० 


डालर प्रति दिन खचे करना पड़ रहा था। भारतीय समाचार पत्रों ने बताया - 
कि. बातचीत असल में इसलिये टूटी कि अमरीका कुछ ऐसी शर्तों पर - 
अड़ा हुआ था जिनका अनाज के सौदे से कोई सम्बंध न था। उधर पंडित. 


नेहरू यह अच्छी तरह समझते थे कि बहुत से भारत-वासियों के मन में 
उनकी अमेरीका यात्रा के उद्देश्य के वारे में काफ़ी शक है और वे कोई ऐसा 
समझौता नहीं करना चाहते थे जिससे इन सन्देहों को आधार मिलता द्वो । 


१९५० में अन्न की स्थिति और बिगड़ती गयी ओर जून तथा अक्तूबर 


में अमरीका के आर्थिक सहयोग व्यवस्था ( माशेछ योजना का संचालन करने 
वाला विभाग ) के जरिये भारत सरकार ने कुछ मोड अनाज खरीदा । 


नवम्बर में, भारत सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि उसके पास इतने 
ढालर नहीं हैं कि वह अपनी जरूरंत भर का अनाज अमरीका के बान्ारों में 
खरीद सकेगी । इसलिये, उसने ग्रेर-सरकारी तौर पर पता लगाया कि अमरीका 
से उसे के मिल सकेगा या नहीं । १५ दिसम्बर को श्रीमती पंडित ने सरकारी 
तौर पर अमरीकी वेदेशिक विभाग से ७ करोड़ ६० लाख सन -अनाज कछझ्े 
के रूप. में मांगा। इस वक्त अमरीका के पास ३८ करोड़ मन फ्राछ॒तू गेहूं था। 
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जनवरी यों ही बीत गयी और अमरीकी सरकार ने भारत के अनुरोध पर 
कोई कारवाई नहीं की । उल्टे, वैदेशिक विसाग से इस प्रकार के संकेत मिलने 
लगे आंर अमरीकी पालॉमेंट के कई ट्रमन-समर्थक सदस्य इस तरह के बयान 
देने लगे कि जब तक भारत अपनी वैदेशिक नीति नहीं बदलेगा, और चीन 
के खिलाफ़ अमरीका का समर्थन नहीं करेया, तब तक उसे गेहें भी नहीं 
मिलेगा । जब बहुत सी धार्मिक संस्थाओं ओर उदारवादी - संगठनों ने शोर 
मर्चाया और मानवता के नाम पर फ़ौरन गेहूँ देने की मांग की और इसके 
परिणामस्वरूप पालामेंट के चौबीस सदस्यों ने इस सम्बंध में एक बिल पेश 
करने का निरवय किया, तब कहीं जाकर अमरीकी सरकार ने अपने दाथ-पैर 
हिलाये। १९ फ़रवरी को ट्रमन ने पालमेंट को एक सन्देश भेज कर भारत को 
क़ज्ने देने का प्रस्ताव रखा। 


इसके वाद भी तरह-तरह की तिकड़मों और टालमदूल के द्वारा बिल 
लटका रहा और पालोमेंट दूसरे मामलों में लगी रही। पर्दे के पीछे भारत 
पर विभिन्न प्रकार की शर्ते मानने के लिये दवाव पड़ता रहा। हफ़्तों 
तक अमरीकी पालोमेंट भारत की नीति पर विचार करती रही, मानों यह 
देश उसके आधीन हो। भारत के अनुरोध करने के पूरे ६ महीने के वाद 
१५ जून को का मंजूर हुआ । और यदि इस बीच सोवियत रुस और चीन 
भारत को गेहूँ देना झुर्ू न कर देते तो शायद्‌ इसमें अभी और देर लगती । 
१५ जून को राष्ट्रपति दमन ने ऐलान किया कि क्षन्न सहायता का क़ानून 
४ जहरत के वक्त भारतीय जनता की सहायता करने की अमरीकी जनता की 
द्ार्दिक एवं स्वयंस्फृत इच्छा को प्रकट करता है |” कम से कम अमरीकी 
सरकार में ऐसी इच्छा कभी नहीं दिखाई पड़ी थी ! 


अमरीकी राजनीतिक नेताओं के द्वाथों भारत का जिस प्रकार बार-बार 
अपमान हुआ, जिस तरह उस पर तरह-तरह के दवाब डाले गये, उसके विस्तार 
में यहँ जाने की ज़दरत नहीं है । परन्तु गेह् के कर्मे के बारे में, अन्त में जो 
समझौता हुआ उस पर तफ़्सील से विचार करना बहुत जहरी है, क्योकि 
उसके बारे में कई ग़रुतफ्हमियाँ फेंली हुई हैं । 


पहले, यह साफ़ हो जाना चाहिये कि अमरीका से हमें सब गे नहीं 
मिला। वहाँ से आने वाले अनाज का काक्री बदा साग ज्वार का था अनाज की 


के ६०३ 


पहली क्रिस्त में (जो कुछ के आधे के वरावरं यानी २ करोंड ८० छाख 
मन थी ) गेहूँ १ करोड़ ८४ लाख ८० हज़ार सन था, ज्वार ७० लाख मन 
मक्का १९५ लाख ६० हज़ार मन और चावल ५ लाख ६० हज़ार मन । - 


दूसरे, अनाज का भाव महँगा था । ४ अक्तूबर, १९७१ को भारतीय 
पालामट में सर चिन्तामन देशप्रुख ने बताया -क्रि अमरीकी गेहूं का भाव 
भारत में आकर २३ रुपये सत पड़ा, जब कि राशनिंग वाले इलाक़ों में वहं 
१७ या १८ रुपय्रे सन के साव पर बेचा गया। खुद अमरीका में जिस भाव पर. 
गेहूं बिक रहा था, वह भी इससे बहुत कम था। १५५०-०१ में अमरीकी किसानों 
ने गेहूँ ७०३९२ डालर फ़ी टन के भाव पर और ज्वार ४२४० डाढर फ्री 
टन के साव पर बेचा था। सबसे अच्छे गेहेँ का बाजार भाव भी सिने. 
८८४८ डालर फ़ौ टय था। परन्तु भारत से क्‍या दाम बसूले गये £ गेहूं 
के लिये १०८ डालर फ्री टन, ज्वार के लिये ६१ डालर फ़ी टन, मक्का के 
लिय्रे ८० डालर फ्री टन और चावल के लिये २४० डालर फ़ी टन । ' 


तीसरे, यह अनाज हमें मुफ़्त मेंदद के रूप में या दान की तरह 
नहीं मिला था। भारत ने क़ज्ञों मांगा था, क़ज़ों ही उसे मिला । अवाज को 
यहां छाने का पूरा खबों सी भारत ने दिया । और क्र्ज की पूरी रक्तम को 
उसने २० साल के अन्द्र अदा कर देने का वायदां किया | ढाई फ्री सदी 
की दर पर सूद देना भी उसने स्वीकार क्रिया । 


ऐसी हालत में इसे मदद कैसे कहा जाता है, यह जरा.मुश्किल से 
समझ्न में आने वाली बात है । यह मदद नहीं, व्यापार का एक साधारण सौदा 
था। परन्तु दुनिया भर में प्रचार. किया गया कि दयाल्र अमरीका ने भूखे 
भारत की मदद के वास्ते अनाज दिया है और उसकी आड़ में हिन्दुस्तान 
ह। पर तरह-तरह की शर्तें थोप दी गयीं। झुछ में ये शर्ते उस वक्त पेश की गयी 
5 थीं जब टूमन ने कर्ज की जगह ,मेंट के रूप में अनाज देने का प्रस्ताव रखा 
४ था। भारत ने भेंट के रूप में गेह लेना स्वीकार न किया और अन्त में अनाज 
“” अरर्ज़ के रूप में ही मिला, पर शर्त ज्यों की त्यों क्रायम रहीं । 


अमरीकी पालामेंट ने. जो क़ानून इस सम्बंध में बनाया, उसकी दूसरी 

: धारा में कहां गया था कि क्र के एक हिस्से के एव में भारत सैनिक दृष्टि से 
हि यु 

आवश्यक कच्चा माल और खनिज पदार्थ अमरीका को देगा। इस छतते के 





विरुद्ध बहुत शोर मचने के बावजूद भारत सरकार ने इस झार्त को स्वीकार 


कर ही लिया। 


॥॒ अमरीकी कानून में इस बात का ज़िक नहीं था कि भारत के अन्दर 
अनाज का वितरंण अमरीकी देखरेख-में होगा। फिर भी इस काम करे 
लिये नयी दिल्ली में एक अमरीकी महकमा खुल गया और उसके अफसरों को 
राजदूतों जैसे अधिकार दे दिये गये । 


« झते थी क्रि कम से कम आधा अनाज अमरीकी जहाज्ों में लाद कर 
लाया जायगा । सान फ्रांसिस्क्रो के मछाहों की यूनियन के मुखपत्र “डिस्पैंचर ” 
नें जुलाई १९०१ में बताया कि जहाज कम्पनियों के मालिकों ने, यद्रपि ये 
सरकारी जहाज़ों का इस्तेसाल कर रहे थे, अनाज ढोने का क्रिराया साढ़े १० 


डालर फ्री टन से बढ़ा कर २५७ डालर फ्री टन कर दिया। इस प्रकार आधे 


अनाज के लिये किरागय्रे में १ करोड़ ४५ लाख डालर की बदती हो गयी। 
वास्तव में, भारत को इससे कहीं ज़्यादा रक्तम देनी पड़ी क्योंकि अधिकतर 
अनाज अमरीकी जहाज़्ों में ही लाया गया । 


पूरे क़ानून में एक ही शर्ते ऐसी थी जिसे मदद समझा जा सकता था। 


. ७वीं धारा के अनुसार अमरीकी वेदेशिक विभाग को 'इस बात की इजाजत दी 


गयी थी क्रि क़र्जे पर जो सुद आये उसमें से चह ५० छाख डालर तक भारत 
पे विद्यार्थियों, शिक्षकों और साहित्य की अदला-बदली पर खर्च कर सकता है । 
पर कोन से विद्यार्थी ओर शिक्षक इस अदलानदली में आयेंगे-जायेंगे, इसका 
फैसला करने में भारत का कोई हाथ नहीं रहेगा। 

भारत और अमरीका दोनों ही देशों के सरकारी अधिकारियों का कदना 
था कि इस क्रस के साथ कोई राजनीतिक इहर्ते नहीं जुडी थीं। परन्तु, सभी 
जानते हैं कि सितम्बर, १५०१ में जब भारत ने जापानी संधि के अमरीडी 
मसविदे पर दस्तखत करने से इनकार किया, तो अनाज का आना यक्रायक्र 
धीमा पड़ गया था; और वह फिर उसी समय झुद हुआ जब भाए्त ने 
तेल कम्पेनियों से उपरोक्त समझौते कर लिये थे और पारस्परिक सद्दायता 
कानून के मातदत मदद लेना मंजूर कर लिया था। और झावद यद बात मी 


“मतलब से खाली नहीं है कि भारत और अमरीका का पहला सैनिक समसीता 


माच १५७१ में हुआ था जब अनाज के क़र्ओे की बातचीत चल रही थी । 
श्ण्ज 


राजनीतिक छर्तों का और भी प्रत्यक्ष सबूत. अमरीकी पाछोामेंद- 
( प्रतिनिधि सभा.) की वेंदेशिक समिति के सामने दिये गये बयानों में मिलता है 
है। २४ जुलाई, १९०१ को उस समिति की बैठक में उसके अध्यक्ष . 
_ तथा वेंदेशिक विभाग के सहायक मंत्री मिं. जौजे मघी में नीचे लिखा 
चातालाप हुआ 


खेयरंमन 7रचडेस : “मि० सधी, इस सवाल का अभी तक की. 


' बातचीत से कोई सीधा सम्बंध नहीं हे, पर क्‍या आप बता सकते हैं 
हैं कि यह गेहूँ- वाला मामला होने के वाद से सि० नेहरू क्या-करते 
रहे हैं 


० सघी : “ चेयरसेन साहब, :हारू में मि० नेहरू ने कई ऐसे 


55. ०५ 


. बयान दिये हैं जिनकी यह समिति हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी संतोष-प्रद्‌ . 


के . पायेगा । की है > 


“ गत ८ जुलाई को मि० नेहरू ने एक भाषण दिया था। मैं अंपने 


साथ उसकी . नक़ल लेता आया. हूँ । ज्ञायर आप उसका एक हिस्स 
सुनना पसन्द करेंगे ? इसका सम्बंध कम्युनिज़्म से है ! 


चेयरमेस र्चिड्स + “क्या पूरा भाषण आप नहीं सुनाना 


चाहते हैं? हे 


में० मंघी : “ नहीं । सिफ्रे एक हिस्सा जिसमें उन्होंने कम्युनिजुंस 
के वारे में अपना रुख साफ़ किया है। में समझता हूँ आप उसे छनना - 


पसन्द करेंगे । हे 
चेयरमैन : “ अच्छा, सनाइये ! हे 
मि० मची : “ सि० नेहरू ने कहा है प् 
म्युनिज़्मं का बहुतों पर इसलिये प्रभाव पड़ता हैं कि वह 
' मनुष्य की सबसे जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने और 
उसकझी रक्षा करने का वायदा करता है। पर हम देन्न चुके हैं 
ः. क्रि कप्यनिज्म के साथं-साथ संघर्ष, हिंसा और तानाशाही आती 


पैर उसमें व्यक्ति को कुचल दिया जाता है | प्रश्न यह है कि . 
- क्या -.हम जंनवादी स्वतंत्रताओं की बलि दिये -विना आर्थिक 
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न 


सुरक्षा और उन्नति की व्यवस्था कर सकते हैँ? कोई कारण 
नहीं है कि हम ऐसा न कर सकें, यद्यपि सागे कठिन जहर हो 
सकता है । * 


“ इसी हिस्से का सबसे अधिक महत्व है । 


चेयरमेनल : “ और अभी तक वह कम्युनिज़्म के बारे में जो कुछ 
कहते आये हैँ, उसके यह बिल्कुल विपरीत है | है न? 


मि. मघी: “ बिल्कुल सही हुजूर । ”? ॥ 
अतः स्पष्ट है कि यह क़र्जा मदद नहीं था और उसके साथ अनैक् शर्ते 


. लगी हुई थीं। . 
ई 


. पारस्परिक सहायता क़ानून के मातहत मिलनेवाली मदद 


भारत को सबसे हाल में पारस्परिक सहायता क़ानून के मातहत मदद 
मिली है। इसकी इजाजत अमरीकी पालोमेन्ट ने अक्तूबर १९५१ में दी थी। 
५ जनवरी, १५०२ को इसके सम्बंध में दोनों देशों के बीच एक समझौता 
हुआ। उसके अनुसार भारत को ५ करोड़ डालर (था २७ करोड़ रुपये ) 
मिले । पाकिस्तान के साथ समझौता ९ फरवरी को हुआ, और उसे १ करोड़ 
डालर मिले। इसके अलावा, अमरीकी सरकार ने ठेकनिक्रल विशेषज्ञों का खचा 
बदाइत करना मंजूर किया। दोनों सरकारों ने कुछ समय पहले “ चौथे सूत्र 
के बारे में जो आम समझौता किया था, यह समझौता उसी के मातहृत था। 
पारस्परिक सहायता क्वानून के अन्तर्गत अमरीका जो रक्तम खचे करता हे 
उसका दसवां भाग क़र्ज़ा होता है और वाकी मदद्‌। 

मदद लेनेचाला देश जिम्मेदारी लेता हे कि अमरीका जितने ठलूर 
खर्चे करेगा, कम से कम उसके वरवार चह अपने देश की मुद्रा इस योजना 
पर खर्चेगा । दोनों देशों की रक्मों की मिला कर एक कोप क्रायम होगा, 
जिसकी व्यवस्था दोनों मुल्कों के प्रतिनिधि मिल छर करेंगे। आम समझौते 
के अलावा, प्रत्येक कार्यक्रम के लिये अलग-अलग समझौते करने पहँसे 

७ जनवरी को राजदूत चेस्टर बाऊल्स ने ऐलान किया कि इस सम्बंध 
में भारत के साथ जो आम समझौता हुआ है, उसमें कोई राजनीतिक 
शत जुड़ी हुई नरों है। पंडित नेहरू ने भी यही कहा। अस्त बाजार 
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है ० समझोते 8. ० 4 बी ६ हा 
पत्रिका ने इस समझीते को -“ अमरीका का एक दूरन्देशी का कार्म ” 


चताया | 


आकर्षित कियां था | इस छेख में उसने कहा-था : . 


“ दो वातों पर, जो राजनीतिक स्वहप रखती हैं, एतराज्ञ किया जा 


अप 


सकता हैँ। पहलो बात इस मसदद का उद्देत््य हे, जो कि समझोंते की 


री प्रन्त ऊछ हद ५: आठ हु रे जि | ः हर 
न्ठु सिक्के आठ द्विन पहले ही इस अंखबार ने इस समझौते की. 
आलोचना छी थी और उसकी राजनीतिक शर्तों की ओर. लोगों का- ध्यान : 


भूमिका में बताया गया है। दूसरी, यह कि (अमरीकी ) डायरेक्टर 


७ ७ 


और उसके कर्मचारियों-को राजदूतों जेते अधिकार और भारतीय कानूनों 
तथा अदालतों से छूट दे दी ययी है। भूमिका में इस-वोत पर जोर 


दिया गया हूं कि सांरत और अमरांका का सरकार अन्तरराष्ट्रीाय सहग्रीगे - : 


को बढ़ाने ओर विश्व शान्ति को क्रॉयम रखने के - लिये संयुक्त प्रयत्त 


करने के प्रइन पर -एकमत हैं, और इसलिए वादा कर रही है. कि 


ज्ड 


' वें अन्तरराष्ट्रीय तनाव के. कारणों को. दूर - करने के लिये ऐसे कार्य -.- 


करेंगी जो दोनों सरकारों को मंजूर हो। जहाँ तक भारत सरकार की. 
तरराष्ट्रीय सहयोग को - बढ़ाने और विद्वव जान्ति क्रायम रखने की 
उत्छुकता का ग्रस्त हैं, किसी को उसमें कोई सन्देंह नहीं हो सकता । : 


परन्तु जब इस शान्ति और सहयोग को बढ़ाने के उपायों का प्रइन 


उठता हैं, तव भारत सरकार और अमरीका सरकार म॑ काका सतसंद्‌ 


. दिखाई पंढता हैं । यह मतभेद अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर भी 


प्रकट हो चुका है, जहाँ विद्ध चानिति को कायम रखने के समान उदय - 


के वावजंद भारत और अमरीका . एक राय होकर कॉम नहीं कर सके 


अमरीकी इष्ठिक्रॉग सारतीय इश्चिकोण से अक्सर सिन्न रहा -- विशेय - 


कर छदूर-पूर्व और - दक्षिणी-पूर्वी एशिया से संम्बंधित राजनीतिक 
प्रदर्नों के बारे में | यदि उनका दृष्टिकोण अछय-अँंछन है, तो इस वात 


पर केसे एकर राय हो सकती. है कि अन्तरराष्ट्रीय 'तनाव के कारणों को - 


दूर करने के लिये कोन से कार्य किय्रे जायें? यदि समझौते को अमल में 


- लाते समय भी आर्थिक. मंदद की यह राजनीतिक पृष्ठभूमि वार-वार _ 
' आगे छायी ययी तो हर कदम पर मुझ्िकिलें पेंदा. होंगी । दूसरी बात, 


ल्‍ 


कमेचारियों 5 2 गये पद 
- “ आनी (अमरीकी ) डायरेक्टर और उसके कमचारियों को दिये यये 


रण्ट . के 


- विशेष अधिकार भी लोगों के दिलों में शक पैदा करेंगे । इन ऋष॑चारियों 
को राजनीतिक मामलों से कोई सम्बंध नहीं होगा और इसलिये उन्हें 
राजदूतों जैसे विशेष अधिकार देना उचित नहीं माछूम पहता । साधारण 
तौर पर, ऐसे लोगों की, जिनका सम्बंध केवल आर्थिक मामलों से हे 

हे ह देश के साधारण कानूनों से पूरी सुरक्षा हो जाती है। समझौते की 
| भूमिका की प्रष्टठभूमि मं जिसका हम ऊपर ज़िक्र कर चुके हैं, यद्द विशेष 

अधिकार विशेष महत्व घारण कर लेते हैँ । अतः समझौते को अन्तिम 
हूप से स्वीकार करने के पहले भारत सरकार को इन दो बातों के मतरूब 
पर अच्छी तरह ग्रौर कर लेना चाहिये। ” ( ८ जनवरी, १९ 
* पत्निका ने भारत-अमरीका समझौते के मसविदे को देख कर अपनी 
यह रिप्पणी लिखी थी। परन्तु पारस्परिक घरक्षा क़ानून की घाराओं का शायद 
# उसे विस्तृत ज्ञान नहीं था। धारा ५२५ में साफ़ साक् छिखा है 
“४. “ यदि राष्ट्रपति पाते हैँ कि किसी राष्ट्र को मदद देना 
(क) अमरीका के राष्ट्रीय हितों अबबा सुरक्षा के अनुकूल नहीं हू या 
इस क़ानून की नीति एवं उद्देश्यों से मेल नहीं खाता; या 
(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की मुरक्षा समिति ( सिक्योरिदी काउंसिल) 
के किसी फ़ेसले के खिलाफ़ जाता है; या 
॥ (ग) इस सिद्धान्त के खिलाफ़ जाता है कि जिस राष्ट्र के खिलाफ़ 
बा चक्षा समिति या जनरल अस्रेम्बडी ने आक्रमण करने या 
, शान्ति को संग करने था इसकी घमकी देने फे कारण कारवाई 
करने की सिक्कारिश की हो, उसकी सहायता संयुक्ता राष्ट्र संघ के 
सदस्यों को नहीं करनी चाद्िये 
तो बह इस क़ानून के मातहत दी जाने वाली मदद को पुरी तौर पर, 
या आंशिक रूप से बन्द कर देंगे । 
मतलब यह कि अगर भारत, मिसाल के लिये, चीन या किसी ऐसे देश 
८ की मदद करता है जिससे अमरीका खुश नहीं हू, तो अमरीके मदद चन्द 
हो जायगी । | 
अतः पं० नेहरू या राजदूत वाऊल्स की तरह जो छोग केवल भारत 
-अमरीका समझौते की शर्ता को देखते हें ओर पारस्परिक सुरक्षा कानून की 


२०९ 


जता का ज़िक्र तक नहीं करते, वे असंलियत पर पदों डालने- की कोशिश करते 


हैं। अमरीकी मदद का. वास्तविक रूप- समझने के लियें--इस क़ानून को 
समझना होगा ! । " । 


इस परस्पर छुरक्षा- कानून का जन्म जेनवरी १९०१ में हुआ था जब” रे 


. राष्ट्रपति, ट्रमंन ने एक सन्देश में अमरीका छी स॒रक्षा के दृष्टिकोण ऐे कार्यक्रमः . 
के चौथे सूत्र की व्याख्या की थी | इसका समर्थन करनेवाले न्यू रिप्लिक 


चामक एक पत्र ने इस सन्देश के बारे.में टिप्पणी- करते हुए राष्ट्रपति को. 
सम्बोधित करके यह लिखां था ह * 


«्यापके सलाहकारों ने आपको सलाह दी- कि आप कांग्रेस. 
( अमरीओ पालमेंट ) में घुसे हुए अपने विरोधियों को खुश करने के 


लिये कार्यक्रम के चौथे सूत्र को फ़ौजी वर्दी पहना दीजिये । आपने उनकी : 


सलाह मान ली । ” ( १० माचे, १९५२.) 


इसके परिणाम स्वरूप कार्यकम के चौथे- सूत्र को ट्रमन-सिद्धान्त, माशेल 
योजना और अटलान्टिक समझौते के साथ नत्थी कर दिया गया और सबको 
. मिला कर जो खिचड़ी तेयार हुईं उसका नाम पास्परिक सुरक्षा कार्यक्रम रखा 
गया । सेनिक और आर्थिक सहायता में अब तक जो भेद किया जाता था, वह 


ख़तम हो- गया। भारत जेसे देशों के लिये, आर्थिक सहायता का प्रस्ताव पेश : - 


करंते हुए राष्ट्रपति ग्रमन ने उसे सेनिक दृष्टि से आवश्यक वताया। *४ मई,. 


१९.०१ को, अमरीकी पालामेंट के नाम एक सन्देश में उन्होंने कहा $ -- 


“ एशिया; दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों में - के 
-सैनिक-देष्टि से ऐसे आवश्यक कच्चे माल और खनिज पदाथ मिलते हैं जो . 


स्वतंत्र संसार की सरक्षा और आर्थिक स्वास्थ के लिये अत्यन्त आवश्यक 


': हैँ। इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना चाहिये। उसके लिये कर्ज की : 


ओर विकास सम्बंधी सहायता की आवर्र्यकता है । 


एशियाई देशों के लिये आर्थिक सहायता का विशेष रूप से जिक्र करते 
हुए उन्होंने क नया ह 
: » स्वास्थ रक्षा की व्यवस्था, खेती, यातायात, और सूचना के 


साधनों को ठुघारने और प्राकृतिक-साथनों. के विकास में सहायता देने. - 


र१० : 


के लिये आवश्यक सामान तथा टेकनिक्रछ विशेषज्ञों को (इन देशों में ) 
भेजने के लिये इन रुपयों का इस्तेमाल किया जायगा। 


. आपने देखा, इसमें उद्योग-वंधों का कहीं जिक्र नहीं हँ। सारा बोर 
यातायात, सूचना विभाग, और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कच्चे माल तथा 
खनिज पदार्थों पर है। पारस्परिक सुरक्षा क्रानून के विपय में प्रतिनिधि सभा 
'की विदेश सम्बंधी समिति में जो गवाहियोँ हुई, उनमें इस बात पर 
आार-बार जोर दिया गया : 


विदेश मंत्री, डीन एचीसन : “ जापान से लेकर अफ़गा- 
निस्तान तक जो अधे-चन्द्राकार बृत्त बनता है, उसमें छणभग ७० करोड़ 
मनुष्य रहते हैं; यानी दुनिया के हर दस अदमियों में से करीब तीन 
सऋ्री-पुरुष इस इलाक़े में बसते हैं ।. . . 


: “ पन्तु स्वतंत्र संसार की सुरक्षा पर ग्रोर करते हुए इस इलाके का 
जो भारी महत्व हो जाता है, वह केवल उसकी वदी आबादी के कारण 
नहीं है । इस क्षेत्र में जो महत्वपूण कच्चा साल और खनिज पदार्थ 
चहुतायत से पाया जाता है वह स्वतंत्र संसार के उत्पादन को जारी रखने 
के लिये अत्यन्त आवश्यक है; जैसे टिन, रबर, जूट, पेट्रोल इत्यादि ॥? 


पोल होफ़मैस (माशलछ योजना के भूतपूर्व व्यवस्थापक ) : 
+* बतेमान परिस्थितियों में, सेनिक सहायता और आर्थिक सहायता को 
चुनियादी तौर पर एक समझना चाहिये . . ,। 


“ सहायता के दोनों प्रकार एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हें कि 
: उन्हें अलग नहीं किया जा सकृता। वास्तव में, दोनों का रुप तो 
आर्थिक है, परन्तु मुख्य उद्देश्य दोनों का सेनिक ह। एक प्रकार की 
सहायता में अधिकतर अमरीका में बना फ़ौजी सामान भेजा जाता है; 
दूसरे प्रकार की सहायता में ऐसी वस्तुएं भेजी जाती हँ जिनसे रवये 
सहायता पाने वाले देशों के अन्दर ज़्यादा फौजी सामान तेयार हो 
सके । ”? * 
सहायक विदेश मंत्री, जोर्ज मी: “ दक्षिणी एशिया के स्यि 


त्री 
हमारा कार्यक्रम, इस क्षेत्र की कुल आवश्यकताओं की देखते हुए कम 
श्श्१्‌ 
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हैं, परन्तु उससे लाभ बहुत होगा -और स्वतंत्र संसार. की ताक्रत बढ़ाने 
: तथा हमारी अपनी -उरक्षा को मजबूत करने -में:उससे बहुत - मदद 
' वसंलगा । .,.. है . है मै | 7 कर ड: हे 
दाक्षेणी एशिया के १०,००,००० वर्ग मील के इलाक़े में क़रीब ४५ 
करोड़ आदमी रहते हैं और काली-मिचे से छेकर मैंगनीज तक अनेक- 


सहत्वपूण वस्तुएं इस इलाके में पायी जाती हँ।... “०.7 


| “ दक्षिणी एशिया हें देशों में से तीव अमी हाल में आजाद हुए-हैं .. 
' ओर सभी देशों की सरकारें रे गैर-कम्थुनिस्ट हैं । एशियाई कम्युनिजुंम के... 
वंढ़ाव को रोकने के लिये गेर-कम्युनिस्ट राजनीतिक संस्थाओं को अवाधघ 
. * विकास अत्यन्त आवश्यक्र है। राजनीतिक दृष्टि से छंहंढ़ बनने के लिये 
ये देश स्वतंत्र संसार से सहायता पाने की आशा रखते हैं। अंन्दरुनी 
राजनीति में इन .देंशों ने कंम्युनिज़्म का खुछमखुला विरोध करके और 
' कम्युनिस्ट कारवाइयों के खिलाफ़ संख़्त कारवाई करके इस वाते का सबूत 
दे दिया. है कि वे कम्युनिज़्म के खतरे से भली भातिं परिचित हैं ..६. 


/ अमरीका के लिये उसके ( भारत के ) कच्चे मालों का क्यो महत्व 
है, यह इस. बात से प्रकट हो जाता है कि १९५७० में अमरीका में 
जितना .मंगनीज़ बाहर से आया था; उसका ३६७ ग्रतिशत भाव, 
अवरक का- ८७४ प्रतिशतं भाग, कायनाइट का ५५१३ प्रतिशत भास, 
और जूद का ८२० प्रतिशत माय सारत से आया था ।... -- 

“ भारत में दुल्म कच्चे सालों के उत्पादन और नियात को बढ़ाने 
के वास्ते भुगभ जाँच कराने के लिये टेक्निकल सहायता दी जे 
सकता ह -<« . ५ ॥॒ ४ श 

“ पाकिस्तान का अधिकतर क्रोमाइट अमरीका चला आता हैं [... 

“ पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के मातहत जो आंर्थक सहायता. : 
पाकिस्तान को दी जायगी, उसमें सबसे अधिक ज्ञोर खेती का ढंग 
चधारने पर दिया जायगा ।... ७७ ०7६ हे ह 

“ इस कार्यक्रम में तेज्ञी से सड़कें बनाने के आधुनिक उपायों को . 
प्रचलित करने का काम सी आ सकता है।.--भूयर्भी जांच से पाकिस्तान 
वो अपने साधनों का ज्ञान प्राप्त करने में वड़ी सहायता मिलेगी .-«“ 
कर ह 


रे पु री ्प 
... मीशेल योजना के व्यवस्थापक्, विलियम फ़ौस्टर ने कहा कि इस 
न्‍ ते कि ष्ठि वे , 
कार्यक्म का उद्देहय सेनिक दृष्टि से आवश्यक कच्चे मार्लों का उत्पादन 
बढ़ाना है और उसमें “ प्रत्येक कोशिश की जायगी कि प्राइवेट पूंजी और 


व्यक्तिगत उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा और प्रोत्साहन मिले |” 


हिन्दुस्तान और पाकिस्तान ने फ़ौजी सदद लेने से इनकार कर दिया, 
क्योंकि अमरीकी सरकार मदद की शबल में जो फ़ोंजी सामान उन्हें दे रही 
थी, वह उनके किसी काम का न था। इसलिये इन देशों की केवल आवधिंद 
मदद देने का निश्चय किया गया ॥ 

भारत-अमरीका समझोंते पर हस्ताक्षर होने के समय भारत के विदेश 
विभाग ने एक बयान में बताया कि अमरीका से आनेवाली मदद का अधिकतर 
भाग खेती की योजनाओं पर खच किया जायगा । 

इस सबसे, यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम 
का बुनियादी उद्देश्य सेनिक दृष्टि से आवश्यक कच्चे सालों का उत्पादन बढ़ाना 


' है, और इसलिये, भारत-अमरीका समझौते की भूमिका में “भारत के 


सुनियोजित आर्थिक विकास ” की जो वात कही गयी है, वह कोई अर्थ नहीं 
रखती । 
यही नहीं। २४ जुलाई, १५०१ को मि. मर्थी ने प्रतिनिधि सभा की 
विदेश विभाग समिति के सामने उन योजनाओं के बारे में एक वयान दिया 
था जो विदेश विभाग भारत में प्रारम्भ करना चाहता था। भारत की 
अन्दरूनी परिस्थिति पर खूब विस्तार से विचार प्रकंद करने के वाद उन्होंने 
पहले खेती, मछली मारने, और भूगर्भी जाँच की योजनाओं की तफ़सील बतायी 
और फिर कहा: 
“ इन योजनाओं के अलावा, जिनका मेने अभी वर्णन किया, छुछ 
और योजनाएँ भी हैं जिनके बारे में में आपको बताना पसन्द करूँगा। 
“ इसके आगे की वातचीत लिखी नहीं गयी । ?? 
( पारस्परिक सुरक्षा क़ानून: प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाय 
समिति के सामने दी गयी गवाहियों, छष्ट १००३ ) 
पाकिस्तान के सम्बंध में मि० सघी ने जो बयान दिया, उसके अन्त में 
भी यही नोट दिया हुआ है | 
८ श्श्३ 


प्रइव बहुत साधारण सा यह है कि यदि इस कार्यक्रम का सम्बंध केवल 


- आर्थिक सहायता से है, तो फिर मि० मघी की योजनाओं को इस तंरह छिपाने 
की क्या जहरत थी १ यह गुपचुप क्या वातचीत हो गयी £ उसे- लिखा क्यों न 
न गया? वे ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं जिन्हें अमरीकी सरकार अपने यहाँ की 


जनता तक से छिपा कर रखना चाहती है? और जिनके बल .पर मि. मधी को - 


सीचे लिखा यह दावा करने का साहस हआ ; - - 


४ हमारा-विचार है कि इस छोटे से कार्यक्रम से ... तटस्थता की उस 


भावना को दूर करने में मदद मिलेगी जो दुर्भाग्य से अभी तक : 


(भारत में ) फे है ।? 


१५, जनवरी, १९५२ को राजदूत वांऊल्स ने ऐलान किया कि भारत 
“ निस्वित रुप से स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ है ।” इसके ठीक दो सप्ताह पहलछे : 
भारत पारस्परिक-सरक्षा सहायता वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर जुका था.। 


] 


अजब 


सातवां अध्याय 
भारत की अर्थव्यवस्था से अमरीका को छाम्म 


भारत की मौजूदा अथनव्यवस्था में अमरीका को बड़ी दिलचस्पी दे 
क्योंकि उससे उसे भारी लाभ होता है। भारत के व्यापार में अमरीका ने 
प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है और भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी बई 
तेज़ी से बढ़ रही है। भारत सरकार अधिकाधिक अमरीकी मदद पर निभेर 
होती जा रही है और इसलिये उसकी आधिक नीति पर अमरीका गहरा प्रभाव 
डाल सकता है। 


अंग्रेजों ने भारत पर दौ सो घर्ष तक राज किया, परन्तु अमरीका सिफ़ 
, तीन साल की कोशिशों में उनकी बरावरी करने का दावा करने लगा हैं। मिसाल 
के लिये १५४८ में भारत और पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ी पूंजी लगी हुई थी 
उसका जोड़ ३१ करोड़ ५० लाख पौण्ड होता था। अमरीका ने कर्ण और मदद 
के रुप में तीन साल के अन्द्र कुल १९ करोड़ ५० लाख पौण्ड की पूंजी भारत 
और पाकिस्तान भेज दी है । 


ता मर 


भारत में रवर की दयूव ओर टायर बनाने बाली दो फ़ेक्टरियों हैँ 
उनमें से एक अमरीकी है । यहां तेल साफ़ करनेवाले तीन कारखाने खुलने घाछे 
हैं। उनमें से दो अमरीकी होंगे। इसके अलावा जूट, ठांसख, पुर्स भोद़ कर 
मोटर खड़ी करने, केसिक्रल, रेयॉन, मेंगनीज्ञ, रेडियो, दवाइयों आदि के 
उद्योगों और बैंको तथा बीमा कम्पनियों में भी अमरीकियों का हाथ हे । 
हिन्दुस्तान के प्रत्येक गांव में उनका आर्थिक प्रभाव महसूस शिया जा सकता है। 

अमरीका के साथ भारत के आजकल जेसे आर्थिक सम्बंध हैं, उनसे 
भारत के हितों को धक्का लगता हे और अमरीका को मोटे मुनाफे होते 

१९५४० में भारत, पाकिस्तान, बा ओर हलूंका में अमरीकी कम्पनियों की 
७ करोड़ डालर की पूंजी लगी हुईं थी । उम्र पर उन्होंने १ करोग ९०, लाख 


द्ण 


का मुनाफ़ा कमाया । इस रकम से अमरीकी वीमा कम्पनियों के मनाफ़ें शामिल 
नहीं हु और न उन भुनाफ़ों को इसमें जोड़ा गया है जो फिर से व्यवसाय में 
लगा वदर्य गय॑ । ह ४ 


१९४९ के वाद से भारत ओर पाकिस्तान में अमरीका ने बहुत सी. और 
पूंजी लगायी है । तेल साफ़ करनेवाले दो कारखानों में ही ७ करोड़ डालर - 
की पूंजी छगनेवाली है । ॥ ०. अर 


भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी का हिसाव .करते समय हमें उस 
पूंजी का भी ध्यान रखना होगा जो अप्रत्यक्ष ढंय से, त्रिटिश, और किसी कदर 
कनाडा की कम्पनियों के ज़रिये यहां छगी है | त्रिटेंन की वहुत सी कम्पनियों में 
अमरीकियों के हिस्से हँ--विश्येष कर उन बड़ी कम्पनियों में जो विदेशों में पूंजी 


' लगाने की सामथ्य रखती हैं। अतः ब्रिटिश. कम्पनियों को हिन्दुस्तान में छगी - 


; हुईं पूंजी से, भारतीय व्यापार से और सामान लाने-लेजाने वांले जहांज्ञों से 
: जो मुनाफ़ा होता है, उसका एक भाग अमरीका के हिसाव में ग्रिना- जाना 
: चाहिये । यदि ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था के इन अंगों पर अमरीका का. २०४८ 


नियंत्रण मान लिया जाय त्तो अंग्रेज कम्पनियों के ज़रिये अमरीका को होने 
वाला मुनाफ़ा ३० करोड़ रुपये साल का वेठता है । . को 


इसके अतिरिक्त भारत के साथ व्यापार करके भी अमरीका खूब कमाता 
है। आज पूंजीवादी दुनिया में अमरीका का बोलवाला है, । बहुत सी वस्तुओं 


का व्यापार तो पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है । इसलिये, अपनी विश्येप स्थिति से 


फ़ायदा उठा कर वह अपने यहाँ आने वाली चीज़ों के दाम कम और दूसरे 
देशों को जाने वाली चीज़ों के दाम ज़्यादा लया सकता है | संयुक्त राष्ट्र संव ने 
हाल में पिछड़े हुए देशों के आयात और नियांत के दामों का अध्ययन किया 
था। उससे पता चला किये देश अमरीका और. ब्रिटेन को जो-माल भेजते 
हैं, उनके एवज्ञ में उन्हें १५४७ में १५१३ की तुलना में बहुत कम दाम 
पैेले । अनुमान किया जाता है कि इस तरह इन देशों को २७. करोड़ से 
$कर्‌ ३० करोड़ डालर तक का वार्पिक नुक़सान हो रहा है । इस स्थिति 
ग़ भारत पर. क्या ग्रभांव पड़ता है, जरा अब यह देखिये- . 
१९६८८४५* में सारत ने अमरीका से ७३,७६,००० -पौण्ड कायज 
६० ७०४:डढॉलर में खरीदा, यानी हमने ११ डालर फ्री सौ पौण्ड के भाव 


श्श्द थ 


कक है % ४ 


पर दाम दिये। परन्तु १९७४८ में ही, न्यू यौके में अखवारी कागज का दाम 
४८८ डालर फ्री सौ पौण्ड था । 


१५४८-७९ सें भारत ने अमरीका से ७,२२०,००० पौण्द पेंकिंग करने 
का काग्ज्ष १,५२,००० डालर में खरीदा, यानी हमने २१ डालर फ्री १०० 
पौण्ड की दर से दाम दिये। १९४८ में न्यू यौर्क में पेक्िंग के कामज्ञ का भाव 
६७१ डालर फ्री सी पीण्ड था । 


१९४८-४९ में भारत ने २७,४७८ टन टीन ७३,३६,००० डालर 
में, यानी २०० डालर फ्री टन के भाव पर खरीदा । १५४८ में टीन का अमरीका 
में क्या भाव था, यह हमें ज्ञात नहीं है; परन्तु १५४७ में उसका भाव 
» ११५ डालर और १५४५ में १५८ डालर फ्री टन था । 


इसलिग्रे, बहुत कम करते हुए भी यदि हम यह अजुमान लगायें क्लि 
अमरीका ने भारत से आने वाली चीज़ों के एव में ३० प्रतिशत कम दाम 
दिये और भारत जाने वाली चीज़ों के एवच्र में ३० प्रतिशत ज्यादा दाम लिपि, 
तो १९५० के २०० करोड़ रुपये के भारत-अमर्रीका व्यापार पर फेबल 
इस मद से ही अमरीका को होनेवाला मुनाफा ६० करोड़ रुपये बैठता है. । 


इसके अलावा, अमरीका पश्चिमी जमेनी, जापान आदि देशों के 
- जरिये भी भारत से मुनाफा कमाता है, क्योंकि इन देशों की अर्थ-व्यवस्था 
पर उसका नियंत्रण है । फिर, भारत से आने वाढे माल पर और भारत 
को जाने वाले माल पर अमरीका में जो चुंगी लगती है, उससे भी काफ़ी 
कंमाई होती है। मिसाल के लिये, १५४६ में भारत ने अमरीका की जो माल 
भेजा, उस पर हमें १,३१,४६,००० डालर चुंगी के रूप में देने पढ़े थे । 


हमारे देश में छूगी हुईं अमरीकी पूंजी से होने बाड़े मुनाफ़े तथा 
व्यापार से होने वाले लाभ के अलावा दूसरे विभिन्न डंग से सी अमरीका 
काफ़ी कमाता है--जैसे वीमे की फ़ीस, जहाजों का क्रिराया, फ़िल्मों का क्विराया, 
रायल्टी, तनखाएँ, क्री का सूद इत्पादि । विदेशों की याभा, जहाओं का किराया 
और, वीमे की फ़ीस की मद में भारत को १९५४६ में २८३१ लाख सपये और 
१९४७ से ४०४ लाख रुपये अमरीका को देने पढ़े थे। ये रिज्षव॑ धंक के 
आंकड़े हैं । 

2२१७ 


इसलिये, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अमरीका को भारत 


- खे १ अरब रुपये का वार्षिक मुनाफ़ा होता है। ईंस शोपण: न कहा 
: जाय तो ओर क्या कहा जाय £ साम्राज्यवादी शोषण और केसा होता है? 


अतः यदि अमरीका को भारत में अपने स्वा्थों की रक्षा करने की इतनी - 

फ़िक्र है तो आइचये क्‍या है? परन्तु भारत को इस. सम्बंध से सरासर 

नुक़सान ही नुक़सान है। कारण कि भारत के अमरीका से दबने का कोंई-. 
- कारण नहीं है। यदि भारत को अमरीका के कारखानों के वने माल की ज़रूरत 

है, तो अमरीका को भी हमारे कच्चे मां की आवश्यक्ृता है। जैसा कि - 
उद्योग मंत्री डॉ० इ्यामाप्रसाद मुकर्जी ने ऊटी सम्मेलन में कहा था-: 


. “सौदा करने की ताक़त हम में भी है। यदि हमें उनसे मशीनें 

: चाहिये तो उन्हें हमारे जूट, हमारे रबर, हमारे टिने, हमारे टंगस्टेन, . 
और दूसरी-ऐसी अनेक वस्तुओं की सख़्त जरूरत है जिनके बिना उनके: - 

- कारखाने नहीं चले सकते। ” ( “ हिन्दू. ६ जून, परचडड) 


. परन्तु इस सौदा करने की ताक्रत-से भारत सरकार ने और भारतीय 
पूंजीपतियों ने कोई काम न लिया। इसके वावजूद उन्होंने अम्तरीका के आधीन - 
होकर रहना स्वीकार किया, और अब तो थे रोज़ नये बंधनों का स्वागत कर 
रहे हैं। ऐसा करते समंय, जब उन्हें और कोई तके नहीं मिलता है, तो वे कहते .. 
 हैँ.कि सोवियत संघ ने भी तो झुरू में विदेशी सहायंता स्वीकार की थी और _ 
चीन ने सोवियत से मदद छी है । थोड़ा सा विचार करने पर. तुरन्त पता.चले 
जायगा कि उन्होंने कितनी ग़लत मिसाल इंढी है । 


सोवियत रुस ने शुरू में कुछ विदेशी विद्येषज्ञ बुलाये ज़रूर थे, . परन्तु 
ब्राद में पता चला कि उनमें से बहुत से अपना काम करने के वजाय विदेशी 
परकारों की तरफ़ से जासूसी किया करते थे। सोवियत के अनुभव से यदि 
कुछ सिद्ध होता है तो तिफ़ यही कि साम्राज्यवांदी देशों से विशेषज्ञ बुलानां - 
जान-चूझ कर खतरा सोल लेना है। और सोवियत.ने विदेशी पूंजी कितनी : 
वुलायी थी ? १५२६-२७ में सोवियत में छुगी हुईं विदेशी पूंजी कुछ औद्योगिक 
रंजी का केवल ०७५ प्रतिशत होती थी। और -भारत सरकार पंच-वर्षीय - 
योजना के लिये ही लगभग ४० ग्रतिशत पूंजी विदेशों से मंगाना चाहती है । 

क्रणल - 


* अब चीन और सोवियत संघ के समझ्नौते को लीजिये, जिस पर १४ 
फरवरी, १९०० को हस्ताक्षर हुए थे। इसके मुताबिक सोवियत संघ, चीन 
' को ३० करोड़ डालर कज्ञ देगा। इस समझौते में तफ़्तीड के साथ छिसा 
' गया हैं कि सोवियत संघ क्या-क्या मशीनें और दूसरा सामान चीन को देगा 
और चीन उनके एवज् में क्या चीज़ें सप्लाई करेगा। उसमें न कोई राजनीतिक 
शर्ते है, और न “ देखरेख ” की किसी प्रकार की व्यवस्था का जिक्र दे । 
सूद की दर फेवल १ प्रतिशत है। 


२७ मार्च, १९५० को चीन और सोवियत संघ के बीच जो समझौता 
हुआ, उसके मातहत तीन संयुक्त कम्पनियों बनायी गयी हैं जो सिंकियांग में 
तेल और धातु के उत्पादन का प्रव॑ध करेंगी और हचाई यातायात का प्रबंध 
. करेंगी। इन कम्पनियों में दोनों देशों की वरावर-वरावर पूंजी लगी है, और 
व्यवस्था तथा मुनाफ़े में भी दोनों का वरावर का हिस्सा है। इन कम्पनियों 
- को कोई विशेप अधिकार नहीं दिये गये हैं। जो क़ानून और नियम चीनी 
कम्पनियों पर लागू हैं, वे ही इन्हें भी- मानने पड़ते हैँ । इन कम्पनियों के 
जीवन की एक” अवधि बांध दी गयी है; उसके समाप्त होने पर चीन को 
अधिकार होगा कि बिना मुआवज्ञा दिये कम्पनियों पर अधिकार कर छे । यानी, 
उनके जरिये चीन में कोई स्थायी विदेशी स्वार्थ नहीं पेंद्रा होता । 


इसलिये, जाहिर है क्रि इन समझौतों की भारत-अमरीका समझौतों से 
तुलना नहीं की. जा सकती। कुछ प्रभावशाली भारतीय फिर भी क्‍यों 
अमरीका के जाल को हमारे देश में फेलाना चाहते हैँ? इसका कारण जानने के 
लिये भारत-अमरीका सम्बंधों के करे पहलुओों पर विचार करना पट़ेगा। यहों 
हम सिफ़ एक पहल की तरफ इश्ञारा करेंगे । 
जनवरी, १९५४० की वात हैं।उस वक्त ही, पी, एस, लोकनाथन 
विड़छा के यहाँ नौकर थे। डॉ. लोकनाथन ने अमरीकी सरकार के सामने 
लड़ाई के बाद भारत को ३ अरब डालर क्रज़ देने का सुझाव रखा। बिद़लछा 
के पत्र इस्दचने इकोनोमिस्ट के झब्दों में, डाक्टर साहब को, 
“ पता चला कि “अमरीका से भारत को सीघे-सीघे यदि ऐसा ऋोई 
क़जे मिलेगा तो उसके साथ वहुत सी राजनीतिरछ दांत लगी हुई हो 


० 


उदाहरण के लिये, आश्वासन देना होगा #ि क्ज्ञा लेने 


श्‌० 





.._ राजनीतिक शांति रहेगी ओर क्जां ऐसे उद्योग बनाने में नहीं खचे 
' किया जायेगा जो. बाद में अमरीकी उद्योगों से. प्रतियोगिता करे। . 
दक्षिणी अमरीका के देशों में क्र्जों के ज़रिये राजनीतिक मतलूब साधा .. 
गया है; परन्तु यदि. हम इस खतरे को- अनंदेखा कर दें, तो सी ये 
शर्ते क्ज़ों को मखोल वना देती हैं । इसलिये, अमरीकी सरकार तथा 
अमरीकी व्यापारियों के प्रतिनिधियों से वहुत विस्तार के साथ व्यक्तिगत -- 
रूप से बातचीत करने के बांद डॉक्टर छोकनाथन इस नतीजे पर पहुँचे... 
हैं कि भारत सरकार के लिये यह उचित न होगा कि वह सीधे अमरीका. __ 
' से कज्जो साँगे । ” बा 989 


परन्तु; आज विड़ला अंमरीका से कज्ना लेने के कट्टर समथंक हैं और 
छेकनाथन, संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया तथा खछुदूर पूर्व के आर्थिक कमीशन 


*यूनेकाफ़ें ) के कायवाहक मंत्री की हैसियत से उसका समथन कर रहे हैं । . . यू 


श्रृह मत-परिवर्तन, वास्तव से, भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति... 
में कुछ बुनियादी परिवतनों का सूचक है १.३ रो 


भारत के अधिकतर पूंजीपति तथा व्यापारी आशा लगाये हुए घे कि. 
त्वतंत्रता मिलने के वाद उनके व्यवसाय -और व्यापार फले-फूलेंगे | इसीलिये 


उन्होंने राष्ट्रीय आंन्दोलन का साथ दिया था । परन्तु, दूसरे वर्गों के कुछ और 


हित थे । वे न फेवल साम्राज्यवादी शोषण का- अन्त करना चाहते थे, वल्कि 
पूंजीवादी शोषण की उच्रता को सी कम करना चाहते थे । राष्ट्रीय आन्दोलन 
के कार्यक्रम में कुछ हद तक यह वात शामिल सी थी । 


जैसे-जैसे अंग्रेज शासकों के प्रस्थान करने का समय नजदीक आता गया, - 
वेसे-वेसे राष्ट्रीय आन्दोलन का यह अन्दरूनी विरोध बढ़ता गया। भारतीय 
पूंजीपति चक्की के दो पार्टठों के बीच में फैंस गये। एक तरफ़, विदेशी . 
पूंजीपतियों का उन पर दवाव था। दूसरी तरफ़, देश .में समाजवादी .विचार 
फेल़ रहे थे और मजदूर आन्दोलन तथा वामपक्षी दल बढ़ रहें थे । इस हालत 
में पंजीपतियों के एक हिस्से ने अपने वर्ग-हितों को राष्ट्रीय हितों के रूपर रखा 
और विदेशी पूंजीपतियों से सुलह कर ली तथा इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन में. 
दरार डाल दी। उन्हें आशा थी कि विदेशी पूंजीपतियों का सहारा लेकर, उनकी 
ताक़त और असर के ज़रिए वे भारत सरकार पर दवाव डाल सकेंगे कि 
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कप 


पूंजीवाद के प्रति वह अधिक उदारता का बरताव करे और वामपत्षियों छे 


साथ सख्ती से पेश आये। 


परिणाम-स्वदप भारत में तीन पूंजीवादी गुटों का एक नया संयूक्त मोर्चा 
चन गया। इनमें सबसे तातक़वर भारत में व्यवसाय करने बाली अगर 
कम्पनियों थीं, जिनमें से कुछ का अमरीकी कम्पनियों से घनिष्ट सम्बंध था; 
उनके वाद भारतीय पूंजीपतियों का वह भाग आता था जो संख्या में कम पर 
प्रभाव में बहुत शक्तिशाली था और जिसने सदा अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन 
से दूर रखा था। तीसरा गुट राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थक पूंजीपतियों 
में से सबसे प्रभावशाली लोगों का था भिन्‍्होंने पिछले चन्द वर्षों में 


' विदेशी पूँजी से गठबंधन कर लिया था। ये लोग भी अब पहले दो यों के 


साथ मिल गये थे । इस निगुट्ध को सबधे बड़ा सहारा विदेशी पूँजी का था । 
बहुत से क्षेत्रों में उनके हित और विदेशी एकाथिकारियों के हित मिलकर 
एक हो गये थे । 


इस बिग्ुट की प्रवल शक्ति का अनुमान लगाने फे लिये इतना कह देना 
काफ़ी होगा कि भारत के सबसे बड्ढे पूंजीपति--घनद्याम दास बिड़ला, जे 
आर, डी, टाटा, रामक्षप्ण डालमिया, वालचन्द हीराचन्द, ढस्तरभाई छालभाई 
और अम्बालालू साराभाई--सव किसी न किसी रूप में विदेशी एक्राधिकारी 
पूंजीपतियों से बंधे हुए हैं । और जिन प्रमुख उद्योगों पर विदेक्षियों का सीधा 


: अ्भुत्व नहीं है, वे सब इन्हीं लोगों के हाथ में हैं । 


अतः इस त्रिग्रुट के दवाव ओर असर के ख़िलाफ़ वहीं सरकार सदी 
रह सकती है जिसके रहनुमा सच्चे साम्राज्य-विरोधी हों। कांग्रेसी सरकार 
में यह ताव न थी कि उनकी नाराजगी मोल लेने की द्विम्मत कर सक्के । बल्कि 
वह तो पूरी तरह उनकी मुद्ठी में थी। जैसा कि प्रसिद्ध अर्थ-शात्री एन, सी, 
सोवानी ने लिखा है: 

४ व्यापारी वंग और कारखनेदार, ज़ाहिर हे, पूरी तरह अमरीकियों 
के साथ हैं । अमरीकी पूंजी किस क्षेत्र में लगे -- जैसे कुछ प्रध्नों पर 
भले ही उनके कुछ मतभेद हों, पर ये तो आपसी बातब्ीत से हल हो 
जाने वाले सवाल हैं । भारत सरकार भी चूंकि अधिक्रतर टर्न्दों लं्गों फे 
असर भें है, इसलिये वह मी इसी पक्ष के साथ हे । 

१२१ 


भारत के बड़े पूंजीपति, विदेशी पूंजीपतियों की ओर झुक रहे हैं और 


उनका अपने देश को सरकार पर्‌ बढ़ा प्रसाव हे--यह अमरीका वाले भी 
भी अच्छी तरह जानते थे । फ़िलिप्स टेलवोट नामक एक अमरीकी लेखक ने - 


यह लिखा हे “ 


केंद्र दंक्षिणपंथी पठेल भरी पूंजीपतियों का मित्र हैे। एक वार एक 
अमरीकी कूटनीतिज्ञ को पठेल ने दावत पर बुलाया। वहाँ करोड़पति 
.- घनश्यास दास बिड़ला सी मौजूद थे । वह-इस विषय पर वातचीत करने 
* को बहुत उत्सुक माछूम पढ़ते थे कि अमरीका के साथ भारत के केसे 
आर्थिक सम्बंध हो सकंते हैँ । अमरीकी कृटनीतिज्ञ ने वाद में किसी से 
कहा :. उस वादचीत के दोरान में मेरी समझ में नहीं आता था कि 

( सारतीय ) सरकार की ओर से कान वोल रहा है, पटेल या विड्ला । 

.( “दि रिपोटर ?, न्यू योके, १८ जुलाई, १९५७० ) 


् 
श्र 
६) 


र्ज्् 


आठवां अध्याय 
: - अमरीका की वेदोशिक नीति और भारत 


७ दिसम्बर, १९४७ को राजदूत एक ग्रेड़ी ने कहा था : 


22६ 


“ भारत को विर्व संघर्ण में अपने साथ रखना हमारे लिये ना 
महत्व रखता है । ” ( न्यू यौर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ) 


अमरीकी सरकार के रक्षा विभाग की राय में दो बड़े कारण हैँ जिनकी 
जह से भारत ने हाल में अमरीकी नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है : 

“ हिन्दुस्तान का महत्व केवल इसी बात में नहीं है. कि पाकिस्तान 
को मिला कर उसका क्षेत्रफल योरप के बरावर हो जाता हैं और उसभी 
आबादी बहुत बडी है, वल्क्रि इस बात में भी हें कि अन्‍न्तरराष्ट्रीय 
मामलों में भारत जो रुख़ लेता है, उसका दूसरे एशियाई राष्ट्रों के रख 
'पर्‌ बड़ा प्रभाव पड़ता हैं।” ( अमरीकी रक्षा विभाग के प्रकाशन 
भारत-पूर्व की तीसरी शक्ति!” से। यह पुरितका सेनिकों 
की रिक्षा के लिये प्रकाशित की गयी है। ) 


भारत को अपनी तरफ़ करने की यह अमरीकी कोशिश कई घरस से 
बल रही है। १९५४० में, जब अमरीका जाने वाछे हिन्दुस्तानियों के सम्बंध 
$ एक बिल पर अमरीकी कांग्रेस ( पालामेंट ) में वहस चल रही थी, तो उद्धी 
ड्राल १० अक्तूबर को प्रतिनिधि सभा के सदस्य नोआ भेसन ने कहा था : 


“ अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, और यह सममत्ते हुए 
कि अमरीका ओर रूस के बीच रस्साकशी अब झुद् हो रही है, २ 
_कहता हूँ कि हम लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिये । 
( हिन्दू ”, १०% अक्तूबर, १९५४५ ) 


श्श्रे 


अतः भारत के प्रति अमरीका की नीतिं का- मुख्य आधार, सोवियत संघ - .. 


के खिलाफ़ लड़ने के वास्ते एक सोचो बनाने की उसकी संसारंव्यापी- नीति. 
है । परन्तु युद्ध समाप्त होने के वाद अमरीका की नज्ञरों में भारत का - महत्व 


ऋणओमिन्तांग चीन ओर जापान के वरावर नहीं था । 


अमरीका को भारत में बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पढ़ा । 
' भारतीय जनता की साम्राज्य-विरोधी - परम्परा वहुत पुरानी थी और वह 
. अमरीका को भी यदि साम्राज्यवादी नहीं तो कम से-कम साम्राज्यवादियों कां 
मित्र जहर समझती थी । - : - .. - 


. १४ जनवरी, १९५४७ को राजदूत आसफ़अली ने भारत सम्बंधी अमरीकी 
आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त - उनका -देश एक. “ उग्र 
राष्ट्रवादी-/ अवस्था से ग़ुंज़र रहा है। जहाँ कहीं से भी उसे सहानुभूति और .. 
सहायता मिलती . है, वंह. उसका स्वागत .करता है । इस प्रकार, आसफ़ : 
अली साहव, वास्तव में. इस वात-की सफ़ाई दे रहे थे कि दंक्षिणी अफ्रीका के " 
सवाल पर सोवियत संघ ने भारत का. ज़िस तरह साथ-दियां है, उसके कारण .7 


भारतवासी रुस के प्रति कृतज्ञ बनते दिखाई देते हैं। 


इसलिये,- इस जमाने में अमरीका की यह कोशिश थी कि आर्थिक 


और राजनीतिक दबाव डाल कर जल्द से जल्द इस “उग्र राष्ट्रवादी अवस्था 
का अन्त कर दिया जाय ताकि भारत वरावर अमरीका का: समर्थन करे । 


१९४५९ के शुरू में, अमरीका ने भारत-:पर दबाव डालां कि वह 


इंडोनीशिया तथा दूसरे औपनिवेशिक देशों की मदद करने में इतनी चुस्ती 


ने दिखाय॑ | 


जनवरी, १९४९ को इंडोनीशिया के सवाल पर एक अन्तरराष्ट्रीय: . 


सम्मेलन बुलाते हुए, पं. नेहरू ने पश्चिमी योर॒प की सरकारों तथा अमरीका की 


कड़ी आलोचना दी क्‍योंकि वे ड्च साम्राज्यवोदियों की मदद कर रंहे थे । - ' 


मु नेहरू सनक ! 
“ हमें दुख के साथ स्वीकार: करना पड़ता है कि कुछ देशों का 


रवैया इस ( डच ) आक्रमण का चुपचाप समर्थन करने का है। हालेण्ड: 
पश्चिमी संघ नामक संस्था का एक सदस्य है। इस संघ का क्या उद्देहय . 


है ? उसने हालेण्ड को वहुत सा धन दिया है। हाल में, डच-पूर्वी 
न श्य्ड् 2 


द्वीप समूह को जाने वाली माशल सहायता तो बन्द कर दी गयी है 
पर हालेण्ड को भी तक यह मदद दी जा रही है 


कर 


, पं, नेहरू ने मांग की कि डच सरकार फ़ौरन अपनी फ़ोज इंचोेनी: 
से हटा छे और दुनिया की दूसरी सरकारें हालैण्ड को मदद देना घन्द करें 


अमरीका में इस वयान से बड़ी चिन्ता पेदा हुईं। अमरीकी छेखद: 
लौरेंस के. रोजिंजर के शब्दों में : 


“,,, वाशिंग्टन और रुंदन को चिन्ता थी कि ( नयी दिल्ली में होने 
वाले सम्मेलन में ) बातचीत पता नहीं क्या रुख अख़्तियार कर छे। 
मिसाल के लिये, डर था कि कहीं यह सम्मेलन औपनिवेशिक शक्तियों 
के ख़िलाफ़ पुरव के लोगों की भावनाओं को उकसाने का काम न करे; 

हीं ऐसा न हो कि इस सम्मेलन में एक एशियाई सोर्चे की नींव पढ़ 

. जाय, ओर पता नहीं दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर डर 

,. था कि कहीं यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति पर दबाव 

'डाल कर उससे कोई ऐसा काम कराने में न सफल हो जाय जिसके 

लिये अमरीका और ब्रिटेन तेयार नहीं हैँ । यह भी खतरा था कि कहीं 

फिलस्तीन जैसे दूसरे नाजुक सवाल.भी न इस सम्मेलन में उठ आयें.। 

इन सब वातों- को ध्यान में रख कर अमरीका ने भारत पर काफ़ी 

«“»... कूटनीतिक दवाब डाला कि नयी दिल्ली का सम्मेलन जहाँ तक सम्भव हो, 

एक नरम रुख अपनाये और अधिक से अधिक सीमित क्षेत्र में काम 
करे।” (फॉर इस्टने सरचे, ५ अक्तूबर, १९४५; प्रष्ठ २३१ ) 


म्मेलन का प्रचार इस ढंग से क्रिया गया था जिससे भाल्‍ूम पढ़े कि 
बह पूरे एशिया का सम्मेलन है परन्तु, सोवियत प्रजात॑म्रों को या वियतनाम को 
निमंत्रण नहीं दिया गया था, यद्रपि नयी दिल्ली में होने वाले पहले एशियाई 
सम्मेलन में इन देशों ने भाग लिया था। दूसरी ओर अस्ट्रेलिया भौर 
न्यू ज्ञीलेण्ड की दावतनामा भेजा गया था। ८ जनवरी, १५४५० को लन्दन के 
इकोनोमिस्ट ने इस बात पर सनन्‍्तोष प्रकट किया कि “ पंडित नेहरू ने 
जिन देशों को निमंत्रण भेजा है, उस सूची में कई महत्वपूर्ण देशों के नाम 
गाययव हैं । ” 

श्श्ज 


९ जनवरी को . पंडित नेहरू ने एक और बयान दिया। उसमें पश्चिमी 

संघ ओर माशल योजना का कोई ज़िक्र न था और कहां गया था कि एशियाई 

_मोचों बनाने का किसी का कोई इरादा नहीं है। इसके दस रोज बाद, भारत 

सरकार के समाचार विभाग ने अपने ओठावा दफ़्तर से एक बयान निकाला। 
उसमें यह लिखा था : ५ 55 के अप 9 


“ पांचवीं वात :- व्रिटेन और अमरीका का रुख--शुरू में इन दोनों 
देशों को जो घवराहट हुईं, उसका कारण यह डर था कि कहीं एशियाई 
' देश इस पहले सम्मेलन के वाद समान हितों के लिये मिल कर काम 
करना न सीख लें और इस तरह.कहीं वे पश्चिमी शक्तियों की आंधीनता- 
से मुक्त न हो जायें। इन दोनों सरकारों से जो विचार-विनिमंय हुआ, . 
उससे अब उनकी सद्भावना प्रांप्त हो गयी है । 


न्यू यौके टाइम्स ने २९ जनवरी को लिखा 


“ बताया जाता हैं कि इस सम्मेलन में भारत -में अमरीकी राजदूत, 
लौय हेण्डरसन वहुत महत्वपूर्ण भांग ले रहे हैं। ब्रिटेन की राय से 
मि, हेण्डरसन बढ़ी होशियारी से भारतीय प्रधान मंत्री पं, जवाहरलाल 

नेहंढ को यह सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अमरीका और त्रिटेन की इस 
आज्ञा का ध्याव रखना चाहिये कि सम्मेलन नरम रुख अपनायेंगा और 
ऐसे फ़ैसले करेगा जिन पर सचमुच अमल किया जा सके । 


. इस दबाव का पहला परिणाम यह हुआ क्रि इस सम्मेलन में इंडोनीशिया्र 
के सिवा और किसी सवाल पर - विचार न हुआ। लोरेंस रोजिंजर ने अपनी . 
पुस्तक भारत और अमरीका में लिखा है । 


ड़ “ कोई मी प्रस्ताव इतना सख़्त न था जितने सख्त श्रस्तावों की पहले. 
उम्मीद की जाती थी। इंडोनीशिया वालों की यह उम्मीद पूरी न हुई 
कि सम्मेलन डच सरकार के खिलाफ़ कार्रवाई करने और इंडोनीशिया 
की मदद कंरने के लिये अपील “करेगा । विशेष रूप से उल्लेखनीय 
चात यह थी कि सम्मेलन के प्रस्ताव में कहीं इसका भी कोई ज़िक्र 
नथाक्रि यदि संयुक्त रोष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति ने तुरन्त कोई कारवाई 
नहीं की तो सम्मेलन में भाग लेने वाले देश दालेण्ड के ख़िलाफ़ 
आर्थिक कारवाई करेंगे । प्रस्ताव में अस्पष्ट सी केवल यह वात कहीं 


श्श्द्ट 


गयी थी कि सम्मेलन में भाग लेने वाले देश आगे फिर विचार-विनिमन 

करेंगे । यह वात भी महत्वपूर्ण थी क्लि किसी प्रस्ताव में यह सुझाव 

भी नहीं दिया गया था कि परिचिमी राष्ट्रों को हालेण्ड की मदद नहीं 

करनी चाहिये । 7 ( प्रप्ठ ५० ) 

ज़ाहिर था क्लिभारत ने अमरीका के दवाव के सामने सिर झुका दिया 
था। रोजिजर के ही शब्दों में : 

“ आने वाले महीनों में इंडोनीशिया के सवाल पर भारत ने 
खुलेआम बहुत कम दवाव डाला ।...इस प्रइन पर जो सार्वजनिक 
चबाद-विवाद चल रहा था, उसमें भारत अब अधिकाधिक प्रष्टभूमि में 
ही रहना चाहता था। वास्तव में, नयी दिल्‍ली और वाशिंग्टन ने अर्थ 
जान लिया था कि (पूर्वी ) द्वीप समूह के बारे में उनके सोचने के 

> तरीकों में बहुत कुछ साम्य है ।” ( पृष्ठ १०० ) 
विचारों का साम्य इंडोनीशिया के प्रन्‍न तक ही सीमित न था। यहू उस 
समय प्रकट हुआ जब भारत ने मई १५४८ में ब्रिटिश कौमनवेल्थ में रहने 
का फ़ैसछा कर लिया । जैसा कि इस्टने इकोनोमिस्ट् ने लिखा था : 


“ कौमनवेल्थ सोवियत एस के मुक़ावले में अधरीका के ज्यादा नजदीक 
है | इसलिये क्रोमेनवेल्थ में शामिल रहने का मतलबत्र असल में यद 
होता है कि हम अमरीका की ओर झुक्क रहे हैं । इस राजनीतिक सचाई 

जे का परिणाम क्‍या होगा, यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये। छोटे सवाल 
को छोड़ कर, हम राष्ट्र संघ में, या और कहीं, कोई ऐसी नीति नहीं 
अपना सकते जो कौमनवेल्थ और अमरीका की नीति के विपरीत हो ।” 
(३१ दिसम्बर, १५४८ ) 


ेक्‍ 


यूं, नेहरू की अमरीका यात्रा 


अमरीकी कठपुतली च्यांग काई-शेक की चीन में द्वार दोने के बाद 
/ अमरीका की नजरों में भारत का महत्व एक्राएक बढ़ गया। प्रसिद्ध पत्नझार 
” च्ाल्टर लिपमेन ने जनवरी, १५४५ में ही लिखा था : 
“ ज्ञाहिर हे कि राष्ट्रवादी चीन, हालैणड और फ्रांस में लब सामध्ट 
नहीं कि थे एशिया में वह भूमिका पूरी ऋर सके सिसकी हम उनसे 
१२७ 


- १९४५ को युनाइटेड ग्रेस ऑफ अमरीका नें यह समाचार भेजा था 


आशा करते थे। तो अब हमारे मददगार कहों से आयेंगे? एशिया में - 


: अमरीकी नीति निश्चित करने के लिये हमें पहले इस बुनियादी समस्या 
को हल करना होगा... | | 
“ मेरी राय में, बहुत उचित होगा यदि चीन- और इंडोनीशिया' में 
अपनी पूरी नीति ते करने के लिये हम नेहरू से बातचीत शुरू करें। 
( न्यू योके हेराल्ड ट्रेब्यून, १० जनवरी, -१५४९ ) 
इसके कुछ सप्ताह वाद पं० नेहरू को अमरीका बुलाया गया और ११% 


अक्तूबर से ७ नव॑म्बर १९४५ तक उनका अमरीका में'खूब स्वायत हुआ | चीन 


में अमरीका की हार के वाद सारत का. महत्व क्‍यों इतना वढ़ गया था, 


अमरीकी समाचार पत्रों की टिप्पंणियों से स्पष्ट हो गया। ३० अगस्त, 


“ ऐसे कूटनीतिज्ञों की संख्या वढ़ रही है जो समझते हैं कि एशिया 
में अमरीका. की सफल वेदेंशिक नीति की कुंजीः भारत... है। 


2५ सितम्बर को ओवरसीज न्यूज़ एंजेंसी के संवाददांता मेल्क्रौल्म हौब्स- 
' ने यह लिखा: ै 


“ अमरीछी वेदेशिक नीति के विकास का अगला क्षेत्र भारत होगा + 
ब्रिटेन के विदेश मंत्री वेविनं और अमरीका के विदेश मंत्री एचीसन की 
बातचीत में यह निरचय किया गया... हे 


“ भारत को यहाँ एक ऐसा अपूर्व.- अवसर समझा जाता- है जिससे 


लाभ उठाकर अमरीका एशिया में अपनी हार-को जीत में बदल सकता 


है ।” ( डेली कम्पास, २६ लितम्वर, १५४० ) 
अक्तूबर के छुह में, छदूर पूर्व की समस्याओं के अमरीकी विशेषज्ञ 
: क्षेबेन लेटीमूर ने लिखा और जो ५ अक्तूबर १५४५ को प्रकाशित हुआ : 
ह - “ चीनी कम्युनिस्टों ने सारे चीन की एक नयीं सरकार बनाकर 
अपना काम छुरू कर दिया हैं ।..- 29775 8 
“ इस घटना का मुक़कावला करने के लिये अमरीका ने भी अपनी 


“| 


हे 32 ५० ऑशडर र्ज्ज्‌ 


'._ काखिाई झुरू कर दी है। वह प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। बढ़े 


है 54 श्ध 


जोरों से यह कोशिश होनेवाली है कि भारत--पाकिस्तान नहीं--अमरीका 
की विश्व नीति का एक मुख्य अंग वन जाय । यह कोशिश या तो 
प्रधान मंत्री पं, जवाहरलाऊल नेहरु की अमरीका यात्रा के समय या 
उसके वाद आरम्भ होगी ।”? ( सन्‍्डे कम्पास, न्यू यौके ) 
६ अक्तूबर, १५४५ को न्यू योक टाइम्स ने यह लिखा : 

हीनों से, चीन में कम्युनिस्ट फ़ौलें बढ़ती आ रही हैं और 
वाशिंग्टन की आशाएँ एशिया के दूसरे सबसे बढ़े राष्ट्र, भारत पर और 
उस व्यक्ति--प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरह--पर लगी हुई हैँ जो 
उसकी नीति निधारित करता हे । अमरीका को आशा है कि भारत 
एशिया में प्रजातांत्रिक तत्वों का केन्द्र-विन्दु वन सकेगा। .., 


“ अमरीका फिर से पश्चिमी प्रभाव को शक्तिशाली बनाने और इस 
प्रकार सुदूर पूर्व में कम्युनिज़्म को फेलने से रोकने की कोशिश कर रहा 
है। इस उद्देश्य को सामने रख कर वाशिग्टन दक्षिग पूर्वी एशिया के 
अधिक्रतर देशों के गेर-सरकारी प्रतिनिधि, प्रधान मंत्री नेहह का सहयोग 
प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है।” 


२० अक्तूबर को सेनेटर ( अब अमरीका फे विदेश मंत्री ) डलेस 
जौन फ़ौस्टर ने न्यू यौके में एक महत्वगूण भाषण दिया जिसकी रिपोट अग 
रोज़ के न्यू योक टाइस्‍्स में इन शब्दो-में प्रकाशित हुईं 
“ अह सोचते हुए कि कहीं चीन में कम्युनिज़्म के खिलाफ़ अमरीका 
की कोशिशों का गछढत मतलब न लगाया जाय, ( सेनेटर डलेस ने ) 
सुझाव दिया हि झुदूर पूर्व में कम्युनिस्टों के बढ़ाव वो रोकने की लड़ाई 
का नेतृत्व इस क्षेत्र के उन लोगों को करना चाहिये जिनके द्वित इस 
लड़ाई में दोँव पर लगे हुए हैं । 
“ पि, डलेस ने (इस लड़ाई के ) नेतृत्व का काम करने के लिये 
भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहह का नाम उसाया 
पं, नेहह आजकल न्यू यौक आये हुए हैँ 
२९ अक्तूबर को न्यू यौऊके की आर्थिक पत्रिका विज्ञनेस धीक 
ने लिखा : 
बु ह १२९ 





/ पं, लेहरू गत सप्ताह ठीक उस समय वार्िस्टन पहुँचे. जब चीनी 
क्म्युनिस्ट कैन्टन फ़तह करने की तैयारी कर रहे थे । यह कोई. 
आकरिमिक घटना नहीं थी। चीन में राष्ट्रवादियों की अवश्यम्भावी 
पराजय. ..और उससे पेंदा होने वाली; भारत के साथ अमंरीकां के 
घनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की आवश्यकता ने हसारे विदेश विभाग 
को प॑, नेहरू की अमरीका यात्रा की व्यवस्था करने के लिये प्रेरित 
किया था 2! शक | 
आगे इसी पत्रिक्रा ने लिखा था कि नयी दिल्ली के कुछ हल्कों का 

“ कहना है कि यूरेशिया के किनारे वाले देशों को--जिनमें ब्रिटेन से लेकर 
इंडोनीशिया तक के सभी देश शामिल हँ--इस भूमि-खण्ड के “ हृदयस्थरू- के 
यानी सोवियत संघ के इद-गरिद वाले देशों के ख़िलाफ़ मिलकर काम करना 
चाहिये । इन क्षेत्रों की राय में भारत का काम हिन्द महा सागर की रक्षा करना 
है ।” इस समाचार पर इस पंत्रिका ने शीर्षक दिया था: “ अमरीका चाहता 
है कि सोवियत संघ और चीन वाले हृदय-स्थल के खिलाक़ चारों ओर समुद्री 
देशों की घेरेवन्दी में भारत को शामिल करने के लिये नेहरू की मदद 
ली जाय । ” ता ह ह 
२३ अक्तूबर को न्यू योके दाइस्स ने समाचार छापा : 

“ अमरीका के कूटनीतिक क्षेत्रों का विचार है कि अन्त में भारत . 
एक ऐसी अवस्था में पहुँच जायगा ,क्रि पूर्व और पश्चिम के संघर्ष में 
तटस्थ रहना उसके लिये असम्भव हो जायगा । और ऐसी अवस्था, में 
भारत पश्चिमी जनतांत्रिक देशों का समर्थन करने का निश्चय करेगा। 
अतः वाशिंग्टन में भारत के साथ काफ़ी राजनीतिक सहानुभूति और 
सि० नेहरू की अपने देश की समस्याओं को हल करने में मदद करने 
की इच्छा पायी जाती है। 

. २७ अक्तूबर वो मार्गेरेट पार्टन ने छेराल्ड द्िव्यून में लिखा : 

“ जैसे-जैसे कायुनिज़्म चीन में जमता जाता है और दक्षिण पूर्वी , 
एशिया के लिय्रे उसका खतरा बढ़ता जाता है, वैसे-वेंसे पूर्वे में भारत 
जनतंत्र के सबसे दृढ़ स्तम्भ के रुप में सामने आता जाता है ।:.. ह 

“८ जनतांत्रिक देशों के वास्ते एशिया में अब जितने फ्रौजी भड्टे 
बचे हैं, उनमें सबसे बड़ा अज्टा बनने की झक्ति भारत में है । उसकी 





के 
ओर अमरीका की व्यापार एवं उद्योग समिति” के 


जन-शक्ति अपार है| उसके पास कोयला, मेंगनीज्, लोहा, सबरक 
और कुछ पेट्रोल सी हैं । उसके पास दुनिया का एक सबसे बढ़ा इस्पात 
का कारखाना है। ” 


कफ 


फोरचून नामक पत्रिक्रा के दिसम्बर, १५४९ के ३ / छुदृर पृ 


क्र 
कार्यवाहक उपाध्यक्ष 


मिल्डरेड हथून ने लिखा : 


उसमें 


' / अधिकाधिक्र अमरीकी छोग सारत को एशिया सें बहती हुई 
कम्युनिज़्म की लहर को रोकने के सबसे मज़बूत केन्द्र के रूप में देखने 
लगे हैं। मिसाल के लिये, स्वय॑ मेरा विचार दे कि अब से पॉँच साल के 
बाद या तो झुदूर पूर्व में अमरीका के हितों का कोई शक्तिशाली रक्षक 
नहीं रहेगा, या रहेगा तो वह भारत होगा।” 


दिसम्बर १५४९ में नयी दिल्ली में जो भारत-अमर्रीका सम्मेलन हुआ, 
अमरीका के वेदेशिक नीति संव (क्रौरेन पौलिसी एसोसियेशन) की सदस्या 


वीरा मिचेल्स डीन ने अमरीका के नये दृष्टिकोण की इस प्रकार व्याख्या की : 


४ एक्र वार चीन से निराश हो जाने के बाद अमरीका भारत छी ओर 
बढ़ती हुईं दिलचस्पी के साथ देखने छगा। ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त 
करने के बाद से भारत में चूंक्रे तुलनात्मक इष्टि से राजनीतिक शान्ति 
रही है, इसलिये अमरीका की नत्नरों में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी 
है । पं. जवाहरलाल नेहरू और दूसरे भारतीय नेताओं की आधाज्ञ को 
अमरीका में बहुत ध्यान से सुना जाता हैं क्‍योंकि वहाँ वह ने केबल 
भारत के प्रतिनिधि समझे जाते हैँ, बल्कि लोगों का खयाल है कि उनमें 
एक दिन सारे एशिया के प्रतिनिधि बनने की क्षमता छू । अमरीक 
के लिये आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह 
लाख, जूट, अबरक, मेंगनीज और ऐसी अनेक बस्वुएँ पंद्ा करता हे 
जो सेनिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक &ैं। उधर, भारत बिजली पैदा 
करने और औद्योगीक्रण की एक्र बढ़ी भारी योजना तंयार कर रहा 
है जिसके लिये उसे अमरीका से टेकनिकल और आर्थिक्र मदद छेनी 
पड़ेगी । कुछ अमरीकी लोगों को पहले यह दर था कह भारत अमरीक 
और सोवियत संघ के बीच तटठस्वता का दख अपनाग्रैगा । परन्तु जब 


१३६ 






लेने के सम्बंध में वातचीत करेगा । 


१९४९ में भारत ने उस ब्रिटिश राष्ट्र समूह ( कौमनवेल्थ ) में रहने का 
निश्चय किया, जिसके साथ अमरीका का १५४० से ही पूर्ण 
राजनीतिक, आर्थिक ओर सेनिक सहयोग चल रहा है, तो यह भय - 
किसी कदर दूर हो गया।” ( “ युद्धोत्तर कालीन अमरीकी वेदेशिक 
नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ ? श्ञीवक साइकलोस्टाइल लेख जो नयी 
दिल्ली के सम्मेलन में पढ़ा गया ) 

८ दिसम्बर, १५४५९ के मेसचेस्टेर गांजयत में ठेफ्टिनेंट जनरल 


सर फ्रांसिस टुकर ने दिखा 


“ बताया जाता है कि मि०> नेहरू को वार्शिंग्टय आने का निमैत्रण 
देने में अमरीकी सरकार करा उद्देश्य यह था कि उनके साथ दक्षिण-पूर्वी 
एशिया की सेनिक तथा आर्थिक समस्याओं पर वातचीत कर सके | ” 
९ फ़रवरी, १९०० को लन्दन के पत्र डेली ग्राफिक ने लिखा : 

“ अमरीका पं. नेहरू से हिन्दुस्तान में हवाई थड्डे छीज्ञ ( पड़े ) पर 
विजनेस वीक ने २९ अक्तूबर, १९४५ को वताया : द 

० विदेश विभाग नेहरू को अमरीका इसलिये बुलाना चाहता था 
कि उसे इस प्रकार उनकी “ तटस्थता ? को दूर कर देने की आशा थी । 
इसी उम्मीद से मंत्री एचीसन संयुक्त राष्ट्र संघ की उरक्षा समिति में 
कनाडा की सीट को प्राप्त करने में भारत-छी कोशिश का समर्थन करेंगे। 

“ एचीसन सोचते हैं कि एक वार उ॒रक्षा समिति का सदस्य हो 
जाने पर भारत ( १ ) मास्क्रो के तौर-तरीक़ों से परिचित हो जायगा 
और ( +२ ) खुलेआम मास्को का विरोध करने रंगेगा । ” 


नेहरू एक समाजवादी के हप में भी मशहूर हैं, इस वात को अमरीकी 


* नीति के लिये बहुत उपयोगी समझा गया। जैसा कि अमरीका की इंडिया 
लीग के अध्यक्ष जे. जे, सिंह ने १३ साचें, १५४५९ में ही कहा था 


“ दक्षिणी-पूर्वी एशिया की करोड़ों-करोड़ भूखी जनता के वीच 
कम्युनिस्ट नारों और कम्युनिस्ट कार्यक्रमों का मुकाबला केवल गरम 
नारों और गरम कार्यक्रमों के द्वारा ही किया जा सकता है। 
्‌ न्यू योके ठाइस्स में अकाशित सम्पादक के नाम पत्र ) 


इसलिये पं. नेहरू की समाजवादी शब्दावली और थता ? के दावों 
से अधिक्रत्र अमरीकी अक़सरों को कोई खास परेशानी नहीं होती धी। +८ 
नवम्बर, १५४५ को भारतीय पालोमेंट में पं, नेहह ने बताया कि “ अमरीद्ध 
के जिम्मेदार लोग भारत की क्रिसी भी गुट का साथ न देने डी मौजदा नीति 
को समझते हें--और उनमें से कुछ तो उसको पसन्द भी करते हैँ । ? 


अमरीका में पं. नेहरू का जो ज़ोरदार स्वागत हुआ, उसके जवाय सें 
उन्होंने अमरीका के साथ मित्रता प्रकट करते हुए कई बयान दिये । और जब, 
२६ अक्तृवर, १५४५ को शिकरागो में बोलते हुए उन्होंने खुलेआम “ सोवियत 
व्यवस्था ” की निनदा भी कर दी तो अमरीकी अधिकारियों के मन की कछी 
खिल उठी । 


9 पं० नेहरू की अमरीका यात्रा के समय भारतीय अक्स्तों ने अमरीकी 
अफ़सरों से महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की | परन्तु प॑ं० नेहरु जानते थे कि 
- उनके देश में लोगों को उनकी अमरीका यात्रा के वारे काफ़ी सन्देह है और 
अमरीडी गुट भारतीय जनता को अधिक पसन्द नहीं है। इसलिये, उन्होंने 
कोई साफ़ वायदा करना उचित नद्दीं समझ।ा। उधर भारतीय सन्देहाँ को दूर 
करने के लिये राजदूत लीय हेण्डरसन ने भी यह जहरी समझा कि एक्र बयान 
निकाल कर यह बात साफ़ कर दे कि अमरीका ने पं० नेहरू से कोई खुफ़िया 
. या गुप्त वायदा करने की मांग नहीं की हैं । 
<ं हुहू के भारत लौट आने के थोड़े दिन बाद लौरेंस रोशिजर ने 
अपनी किताव में लिखा कि अभी भारत-अमरीका के सम्बंधों मे “ ठोस रूप ”! 
वारण नहीं किया है। परन्तु सहायक विदेश मंत्री जौज मी ने १३ दिसम्बर 
१९४५०, को ऐलान क्रिया कि अमरीका पं० नेहरू की यात्रा को ” हमारे भावी 
सम्बंधों के लिये एक बहुत महस्वयुण बात समझ्षता दै। ” 


2९५०-५१ में भारत ओर अमराका के मतभेद 

मि० मधी का मत निराधार नहीं था । यह जून और जुलाई १५०० में 
सिद्ध हो गया जब भारत ने कोरिया के बारे में मरक्षा समिति के प्रस्तावों का 
पूरी तरह समर्थन किया। पं० नेहरू ने स्तालिन और एचीसन को जो खत 
लिखे थे, उनते अमरीकी अधिकारी कुछ नाराज्ञ तो हुए, परन्तु बाद में का 


ड्र्३े 


९, 


गया कि नेहरू वास्तव में इन पत्रों को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे वह तो 
सोवियत रूप ने उन्हें छाप दिया। पं. नेहरू ने शिकायंत की कि पश्चिमी 
ताक्रत ” एशिया की असली जरूरतों और उसके लोगों के दिमान को समझे 
विना ही ” एशिया के सवालों पर फ्रेंसले कर लेती हैं। भमरीकावाले इस बयान 


पर भी नाराज़ नहीं हुए। न्यू योक टाइम्स ने ७ अगस्त, १९०० को 
अपने सम्पादकीय सें लिखा: ० 


डे 


“ नेहरू चूँकि एशिया के भ्रमुख राजनीतिज्न हैं और सारत चूँकि , 
उस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण ग्ेर-कम्युनिस्ट देश है, इसलिये 
हम नेहरू के दृष्टिकोण से सहमत हों या नहीं, उसे समझना हमारे 
लिये अत्यन्त आवश्यक है 7? 
नेहरू की वेदेशिक नीति का मूल्यांकन करते हुए उसने आगे छिखा : 

“ चीन में वह हूस के वाद कम्युनिस्ट सरकार के सव से बड़े 
समर्थक हैँ। चीन के प्रति भारत का यह रुख समझ में आने वाली | 
चीज़ है । परन्तु हमारा कहना है क्लि चीन के सवाल को कोरिया के 
सवाल के साथ नहीं उलझाना चाहिये। नेहरू ने दोनों सवालों को 
उलझा कर, और चीन के सवाल का रुतियों फो छुश करने के लिये 
रिश्वत के रूप में इस्तेमाल करके पश्चिम के लिये मुश्किल पेंदा कर दी 
है और उसे कमजोर बनाया है।यह एक ऐसा मामला था जिसमें 
एशियाई दिमाग ने पश्चिमी दिमाय को नहीं समझा, अन्यथा यह तो 

पहले से ही स्पष्ट था कि पस्चिमी ताक़तें नेहरू के प्रस्ताव को स्व्रीकार 
नहीं कर सकती थीं । 


४ फिर सी, पं, नेहरू ने कोरियाई हमले की निन्‍दा को है। जेसा 
उन्होंने कछ कहा कि वह और भारत कमी तब्स्थ नहीं रहे।वे तो - 
जनतंत्र के पक्ष में हैं, जिसका सतलूव यह होना चाहिये कि जब कमी 
कम्पुनिस्टों और पश्चिमी देशों के बीच चुनने का समय आयेगा, 
जैसा कोरिया के सवल पर आया था, तब भारत हमारा साथ देया। 
जब तक हम स्वतंत्रता और जनतंत्र के लिये लड़ते रहेंगे, तव तक 
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व- में चलने वाली कोई सरकार हमारा 
विरोध चहीं करेगी.। ” 





अगस्त के अन्त में, अमरीका को पं. नेहद से बड़ी जाशाएँ थीं । 
२५ अगस्त, १९०० को न्यू योके टाइम्स ने लिखा : 


“ एशिया का संघर्ष सम्भवतः एक आदमी के दिसाग्न के अन्दर हारा 
या जीता ज्ञायगा--चह है जवाहरलाल नेहरू। चाहे आप उनके 
विचारों से सहमत हों या नहीं--और हम में से अधिकतर उनके कुछ 
विचारों से किसी क़द्र दुखी रहे हैं---फिर भी कोई इससे इनकार नहीं 
कर सकता कि एशिया की सत्रसे महत्वपूर्ण ग़ेर-कम्युनिस्ट आवाज नेहर 
की है। एक मानी में वह ऋम्युनिस्ट पक्ष के माओ से-तुंग के मुकाबले 
में जनतंत्न के पक्ष का पलड़ा वरावर करनेवाले हैं। एशिया का समर्थन 
प्राप्त करने फे संघर्ष में नेहह को अपने साथ ले आना कई डिवीज्ञन 
फ्रोज़ को अपने साथ ले आने के वराबर है। और उनको अपना 
विरोधी या आलोचक बना लेना सारे एशिया में पश्चिमी जनतंत्र दी 
स्थिति को संकट में डाल देना है...। 


परन्तु चन्द सप्ताह के अन्दर भारत में नयी शक्तियों ने जोर पक 
लिया। कोरिया में अमरीका जिस निर्मम ढंग से युद्ध चला रहा था, उसका . 
भारतीय जनमत पर बहुत घुरा प्रभाव पड़ रहा था। भारत के लोग इस 
नतीजे पर पहुँचने लगे कि एशिया में अमरीका की नीति अकूग-अरूग आकस्मिक 
ग़रूतियों का तौँता नहीं है, वल्क्रि एक सुनिश्चित नीति हे । उसका मुख्य आधार 
शिया के इन्सानों की ज़िन्दगियों को दो कीड़ी का समझना दे । बुद्धिज्वीवियों के 
ठे परन्तु प्रभावशाली क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से यह विचार फल गया। उदाहरण 
के लिये, प्रशान्त क्षेत्र के सम्बंधों की संस्था (इंस्टीस्यूट ओफि पेसिफ्िक 
रिलेशन्स ) के लखनऊ सम्मेलन में, जो अक्तूबर १९७० में हुआ, यह भावना 
जोरों से प्रकट हुई। सम्मेलन की रिपोट में कहा गया दे कि: 


“ कई प्रतिनिधियों ने यह बात स्पष्ट कर दी कि आझाजकल 
एशिया में पश्चिम-विरोधी भावना ब्रिटेन के ख़िलाफ़ इतर्न 

जितनी अमरीका के खिलाफ़ काम करती दे। एशिया के लोगों ई 
नीचे लिखे विचार पाग्रे जाते हैँ : अमरीका एशिया में बहुत् 
दूर तक अपने फ़ौजी भट्ट फेला रहा है; अमरीका हस से एशिया की 
भूमि पर लड़ना चाहता है, जिसकी मिसाल कोरिया हैं। अमरीका योरप 


०] 
श्रेण 


में तो नहीं पर एशिया में एटम वम का इस्तेमाल करने को तैयार है; 
अमरीका एशियाई छोगों की ज़िन्दगी की कतई परवा नहीं करता--चाहे 
जितनी भी एशियाई जानें लड़ाई में कुरवान हो जायें, उसकी बला से 
अमरीका ने कोरिया में संयुक्त राष्ट्र संघ को इतनी चुस्ती से. काम करने 
दिया क्योंकि वहाँ उसके सेनिक हितों का सवाल था । 7? 


भारतीय प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में जो राय ज्ञाहिर की, उससे 

' पं, नेहरू ने अपने को अछग कर लिया; परन्तु आसानी से समझा जा सकता 

है कि उसका भारत सरकार पर असर पड़ा और कुछ दिन बाद उससे एशिया 
के संघर्ष को शान्तिपूर्वक घलझाने का प्रस्ताव पेश किया । 


अमरीकावाले तो उससे एकदम वौखला -उठे। उन्हें सबसे ज़्यादा 
गुस्सा इस वात पर था कि नेहरू सरकार ने भारतीय जनमत को “सही * 
दिशा में मोइने की कोशिश करने के बजाय, खुद भी उसके सामने सिर 
झुका दिया। भारत के रवेये का-एशिया के दूसरे देझों के रवेंये और स्वयं 
अमरीका के जनमत पर असर पढ़- रहा था | इस गुस्से को ज्ञाहिर करते हुए 
१९ अक्तूबर, १५५० को न्यू यो टठाइस्स ने एक सम्पादकीय छेख 
में लिखा 

“ इंस्टीच्यूट ऑफ़ पेंतिफ़िक रिलेशन्स के लखनऊ सम्मेलन में 
भारतीय और पाकिस्दानी प्रतिनिधियों ने अमरीका पर जो हमले किये 
हैँ, उन्हें सहन करना ऋठिन है--विद्येष कर ऐसे समय जब एशिया 
की रक्षा के लिग्रे और उसका जीवन स्तर ऊँचा उठाने के -वास्ते 
अमरीकी खून बहाया जा रहा है और अमरीका के सभी कर देने वालों 
का रुपया पानी की तरह खर्च किया जा रहा है । 

“ अदि ऐसा होता क्रि केवछ अपने अज्ञान और उससे उत्पन्न 
है श्रांत धारणाओं के कारण कुछ व्यक्तियों ने यह आरोप छगाया था क्रि 
3... आर्थिक सहायता का उद्देश्य साम्राज्यवादी है, तो कहना पड़ेगा कि दोष 

नयी दिल्‍ली और कराची की सरकारों, वाशिग्टन में उनके राजदूतावार्सो 
और भारत तथा. पारिस्तान के अखबारों का है । विश्वास नहीं होता 
कि इन सरकारों के अफसरों में इतनी भी बुद्धि नहीं कि उन्हें. अपने 
बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को इस भ्रम में नहीं रहने देना चाहिये था कि 





४ न 


अमरीका एशिया को आर्थिक सहायता केवल इसलिये भेज रहा है ताकि 
एशिया वाले चॉल स्ट्री के गुलाम बन जायें । 


कप 


“ भारत से मित्रता रखने वाले एक समाचार पत्र की टेसिय 
हम अपने कतेव्य की अवहेलना करेंगे यदि हम यह स्पष्ट न कर रे 
कोरिया के सम्बंध में प्रधान मंत्री नेहहः जिन नीतियों पर चल रहे हैं, 
उनसे अभरीकियों को सी घोर निराशा हुई हे 


ह |! ८ ध हु ? 


“ पं, नेहरू एशिया की ओर से वोलने का दावा करते है, परन्तु 
यह तो सन्यास-बृत्ति की आवाज्ञ है। वह आलोचना छरते हैं दो 
विनाशकारी । वह नीति निधारित करते हैं तो शत्रु को खुद करनेव ली । 
सब से बुरी वात यह है कि उनके रुख से यह भी नहीं साहम होता दि. 
चह किस नेतिक सिद्धान्त के आधार पर अपना मत निश्चित करते 
हैँ। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि नेहरः की नीति पर 
इतिहास का निर्णय यही होगा कि उसका उद्देश्य अच्छा था, परन्तु वह 

, एक कमज्ञोर, ढीली, अदुरदर्शी ओर ग्र-ज़िम्मेदार नीति थी। 
स्वतंत्रता, एशियाई राष्ट्रवाद ओर न्याय तथा राल के पक्ष को नेह 
हानि पहुँचा रहे 


न 
प्म 
६4 


इसी बीच में भारत ने अमरीका से कर्ज पर गहेँ मांगा तो यालियों 
साथ-साथ दवाव भी इस्तेमाल किया जाने लगा। दिसम्बर, १९५० में परिदेश 
मंत्री एचीसन ने श्रीमती पंडित को बताया कि बह ऐसा कोई प्रस्ताव अमरी 
कांग्रेस के सामने लेकर गये तो उसका अच्छा स्वागत नहीं होगा । थे. एस्ल. 
न्यूज़. एण्ड बहडे रिपोर्े पत्रिका ने १५ जनवरी, १९५०१ को लिछा : 


| 


८ सेहरू बीस छाख टन अमरीकी अनाज भेंठ के रुप में चाहते हैं । 
उसे पाने के लिये उन्हें सम्मबत्तः बहुत दिन इन्तेज़ार करना पट़ेसा 
कोरिया में चीन के आक्रमण के प्रति भारत ने जो रुख अपनाया है 
या सुरक्षा की व्यवस्था में उसने जितना सहयोग दिया हे, उसका इस 
देश के अधिकारियों पर अच्छा असर नहीं पद दे । 


दो दिन वाद एसोसिग्रेटेड प्रेस ऑफ़ अमरी यहू समाचार 
प्रकाशित किया : 


2 से 


पेश क्रिया कि जब तक भारत “ क्रेमलिन का उल्ड सीमा करता दे ” तब तक 
अमरीका को उसे किसी तरह की मदद नहीं देनी चाहिये । रिक्रिप 
गुट के अखबारों में नियमित रूप से लिखने बाडे प्रकार छुथ्ये 


ञ्ु 
शीर्ष 


के से एक सम्पादकीय लेख से यह लिखा: 


जवाहरलाल नेहरू बहुत तेज़ी से युद्धोत्तर-कादीन युग की एक 
परम निराशाजनक धठना बनते जा रहे हैं ।...( वये हुए 
पश्चिम समझता था कि लाजिमी तोर पर बह एक स्वतंग, जनवारी, 
कम्युनिस्ट-विरोधी एशिया का समथन करेंगे और उनके नेतृत्व में 
भारत एशिया का नेतृत्व करेगा ।... 

“एशिया के भछे के लिय्रे उसका नेतृत्व अपने हाथ में लेने के 
बजाय नेहरू अपनी ज़िम्मेदारियों से हट गये; उन्होंने भारत की 
उदासीनता की घोषणा की और एक “स्वतंत्र ” तीसरी शक्ति बाला 
भारत बनाने की चेष्टा की जो हमारे युग के दो निर्गीयक्र आन्दोठनों 
--कम्युनिज़्म जिसका नेता हुस है, और जनतंभ जिसका मुख्य समथक 
अमरीका है--के बीच हवा में रूटका रहेगा। 

/ परिणाम यह हुआ कि नेहरू और भारत दोनों झत्व में मसन 
हो गये । उन्होंने मद्दानता को ठुकराया हे--और इतिद्दास इसके लिये 
उन्हें क्षमा नहीं करेगा । ” 

२५ अगस्त को प्रतिनिधि सभा के सदस्य वेसछी डेवाट ने उम्षाव 


ध्प्च्स्म 


द् 


पा 
८६ 

8: 
ख्त्ा 


नेहरु को “ अन्दर से तोइ-फोड करने वाला ” कहा । 


नेदवह की वनियों जंसी मनोद्त्ति हे और “ कम्युनिज़्म के साथ उनका कम से 
कम १६२९ से सम्बंध है ।” यू. एस. न्यूज़ एण्ड बदड रिपोटट अैसे एक 
ज़िम्मेदार समझे जानेबाले पत्र ने १७ अगस्त और ३१ अगस्त को लिखा 7: 
प॑, नेहरू लेडी मार्डट्वेंटन के असर में आकर अमरीका का विरोध करने लगे टू 


सितम्बर को, पत्रकार जौज सोकोल्स्की ने यहाँ तक कह टठाला दि 


पुनामिलन 


धमकियों और गालियों से काम नहीं चलेगा, वरिक्र उल्ठे उनसे 


से एशिया 
इभिय 


#ड 
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अमरीका की स्थिति के विगड़ जाने का खतरा है। वाशिंग्टन में कुओमिंतांग 
समथेंक अमरीकियों ने सारत के साथ अमरीका के सम्बंध विगाड़ने के लिये 
कुछ उठा न रखा था। परन्तु १९०१ के मध्य से एक उल्टा आन्दोलन वहाँ 
झुरू हुमा | भारत पर दबाव तो जारी रहा, पर साथ ही कुछ मित्रता का 
प्रदशोन भी होने छगा । अमरीकी अधिकारी मतभेदों पर कम और समान वातों 
पर ज़्यादा जोर देने लगे । 


: उप-सहायक विदेश मंत्री वर्टन बेरी ने २८ फ़रवरी, १५०१ को कहा : 

“ पाकिस्तान और भारत...दोनों हमारी ओर मित्रता का भाव 
रखते हैं । हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है । 

“ भारत, ..जिसकी आवादी ३५ करोड़ है, बुनियादी तौर पर हमसे 
दोस्ती रखता है | मि. नेहरू ने ज़रूर कुछ ऐसी बातें कही हैं और कुछ 
ऐसे काय किये हैँ जिनको हम उचित नहीं समझते; परन्तु ऐसी चीज़ों की 
वजह से हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि भारत को जनतांब्िक 
देशों के परिवार का सदस्य बनाये रखना हमारे लिये कितना आवश्यक 
है । है $ 

सहायक विदेश मंत्री मी ने भी २४ जुलाई, १५७१-को भारत 

को नीति का कुछ इसी तरह का मुल्यांकन किया : 


“ गोकि सारत की सरकार और उसके अधिकतर लोग धरेद्ध 
मामलों में तानाशाही और कम्युनिज्म के कश्र विरोधी हैं, किन्तु सोवियत 
संघ और उसके आधीन देशों के खिलाफ़ पश्चिमी... देशों का 
भारत ने दृढ़ता से साथ नहीं दिया है | दूसरी ओर, भारत स्वेच्छा से 
व्रिटिश राष्ट्र समृह कासदस्य है, संयुक्त राष्ट्र सेघ का सक्रिय सदस्य है, और 
उसकी स्थापना के समय से ही, एक चीन के सवाल की छोड़ कर, प्राय 
सभी प्रहनों पर गेर-कम्युनिस्ट देशों के साथ बोट करता आया हैं ।... 
क्रम्युनिस्टों के साथ, जो भारत की वर्तमान सरकार के सब से कट्टर 
आलोचक हैं, भारत. सरकार और प्रदेशों की सरकारें बहुत सख्ती से 
पेश आती हैं । ”! | 
भारत के वारे में इतनी “ समझदारी ” भव क्‍यों वरती जा रही थी ; 

भई-जून १९०१ में, वेंदेशिक सम्बंधों के विषय में एक ग्रुप्त और बहुत ही 
१४० ह 


महत्वपूण कनाडा-भमरीका सम्मेलन हुआ था। उसकी कार्स्वाई की रिपोर्ट 
में इस प्रइन का उत्तर मिल जाता है : 

/ एक कनाडा-वासी ने कहा कि सारत अपनी सीमाओं के क्षन्दर 
तो कम्युनिज़्म' का विशेष रूप से विरोधी हे, परन्तु बाहर वह उसकी 
ओर से एक अजीव ढंग से उदासीन रहता है| उसकी राय में इसके 

: दो कारण हो सकते हैं । एक तो भारत-वासी चीन में * जनता की जीत ! 
को पश्चिम की हार समझते हैं । दूसरे, भारत योरप में कम्युनिज़्म 
के बढ़ाव पर और कम्युनिस्टों के आयीन देशों पर उसके बुरे प्रभाव 

_ की ओर उचित ध्यान नहीं देता। कोई बडुत जोरदार धक्का ठगने 
पर ही भारत के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर पद्र सकता है--ऐसा धक्का 
उसे लग सकता था यदि पश्चिस वाले तिव्यत में कम्युनिस्टों के घुसमे 
का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर पाते । 

. “ सम्मेलन की राय थी कि “साम्राज्यवादी ” अमरीका के विशेष 

“ की भाषना का गढ़ भारत हैं ...। 

: “ कनाडा-वासियों का खयाल था कि एशिया में अपने लिये सहानुभूति 
पेदा करने और कम्युनिज़्म का मुक़ावछा करने की पश्चिम की बोशिओों दी 
सफलता या असफलता बहुत कुछ भारत पर निर्भर करेंगी। भारत न 


| 


०१ 


सिफ़ एशिया का प्रमुख जनतांब्रिक देश है, बल्कि उसने चूँकि अंग्रेजों 
के राजनीतिक तरीकों और शामन प्रणालियों की विरासत में पाया 


है, इसलिग्रे वह एशिया का सबसे दढ़ और मजबूत भाग सी है ।... 

“ कनाडावासियों का कहना है कि अमरीका को मिं० नेदेद की 
कठिनाइयों को समझना चाहिये, और उनसे यह आशा नहीं करनी 
चाहिये कि चह एक अमरीछकी राजनीतिन्ष की तरह काम करने लगेंगे । 
नेहरू के सुझावों क्रा इस प्रकार स्वागत नहीं वरना चाहिये जसे “शक 
तीसरे दर्ज के दोस्त की दूसरे दर्जे की सलाह ” का स्वायन किया जाता 
है। इससे वह हम लोगों के विरोधी वन जायेंगे। एशिया में एड जनयादी 
नेतृत्व फे विकास के लिये आवश्यक दे कि परिचमी साकतें एशियाई 
नेताओं के साथ बराबरी का व्यवद्यार करें; उनकी राय से आर 
यदाकदा उनकी सलाह पर चलना भी स्व्रीकार कर । 
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“ कम से कम एक अमरीकी भी ऐसा था जो इन तक से स 
था। उसने कहा कि मि. नेहरू सौ प्रतिशत तो. सही नहीं हैं, पर 
काश चीन में सी हमारे पास एक नेहरू होता, यदि कोरिया में आधा 
नेहरू होता, और इंडोनीशिया सें चौथाई नेहरू ही. होता ” तो क्लितना 
अच्छा होता !” ( टनेर रोबट की क्रिताव, पृष्ठ ५५-६० ) 


संक्षेप में, मतलव यह था कि भारत जैसे महत्वपूण देश को 
जल्दवाज़ी में छोड़ा नहीं जा सकता । भारत सरकार, बुनियादी तौर पर 
अमरीका की समर्थक है, और यदि कभी उस अपने देश के लोकमत का 
खयाल करके- कुछ कहना पड़ता है तो हमें उसे पर नाराज़ नहीं होना 
चाहिये। माशेल योजना के भूतपूर्व व्यवस्थापक पौल हौफमैन ने सी यही 
राय प्रकट की। उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मामर्ों में बिलकुल अधकचरे . 
अमरीकी यह चाहेंगे कि भारत को जो गेहूँ दिया गया है, उसके बढ़े में. 
भारत के स्कूली वच्चे हर रोज्ञ अमरीकी झ्षण्डे को सलामी दिया करें । 

भारत के प्रति यह नया, ' ज़्यादा समझदारी का ” रुख कुछ सरकारी 
अधिकारियों और प्रोफेसरों तक ही सीमित नहीं था । रिपव्लिकन पार्टी के नेता, . 
हैरोल्ड स्टैसेन ने ५ अक्तूबर, १९०१ को सेनेट की विदेश विभाग समिति 
के सामने कहा कि “ भारत के साथ उठने वाले खास-खास सवालों पर हमने 
इस प्रकार का व्यवहार किया है कि उसके साथ हमारे सम्बंध और बिगड़ 
गये हैं। ” स्टेंसेन ने विदेश विभाग पर आरोप छगाया कि -वह ऐसी नीतियों 
पर चल रहा है जिनसे भारत में कांग्रेस पार्टी और पं० मेहरू की जड़ कमजोर 
दो रही है और भारत कम्युनिज़्म की गोद में जा रहा है। मतलब यह था कि 
भारत पर इतना अधिक द्वाव न डालो कि उसका उल्टा असर पढ़े । 
कुओमिन्तांग के समर्थक अमरीकी राजनीतिज्नों के नेता, विलियम घुलिठ 
५ | ने छाइफ़ पमिका के १ अक्तूबर, १९०५१ के अंकमें लिखा कि मारत को 
: « अंग्रेज़ों के साथ और हमारे साथ सैनिक वातचीत करके पारस्परिक सुरक्षा 
का इन्तज्ञाम करने की कोशिश करनी चाहिये। ” 

इस नयी नीति का तुरन्त अच्छा फल मिलछा। २५ दिसम्बर, १९५५१ 
को न्यू याकी टाइम्स ने भारतीय आमे चुनाव के बारे में समाचार 
भेजते हुए लिखा : 

१8० 


“अन्दनी जानकारी रखने वाले हल्की से सूचना प्राप्त हुई दे कि जीघ्र 
ही भारत ( सरकार ) और भी स्पष्ट रूप से स्वतंत्र जनतांनिक्र देशों का 
साथ देने लगेगा, क्योंकि अच ऐसी नीति का देश फे अन्दर बुरे 
राजनीतिक परिणाम्त होने का डर नहीं रहेगा । ? 

०» जनवरी, १५०२ को भारत और अमरीका के बीच पारस्परिक 
सुरक्षा समझौता हो गया, जिससे प्रकट हुआ कि दोनों सरकारें अब फिर 
एक-दूसरे से सहयोग करने लगी हैं। २६ जनवरी को न्यू यौर्के टाइम्स 
ने इस बात पर संतोप प्रकट क्ियां कि 
- “ आज हमारे दोनों देशों के सम्बंध ६ महीने या साल भर पहले 

की तुलना में बेहतर और मित्नतापूर्ण हैं.... 

“ जब हमारा भारत से कोई झगड़ा होता है, या भारत का हमसे, 
तो बह तफ़्सील की बातों को छेऋर होता है, बुनियादी बातों 
पर नहीं... । ”” 

२० फ़रवरी १५५२ को राजदूत चेस्टर वाऊल्स ने ऐलान किया : 

“ पुराना वातावरण अब छेँट रहा हे और भारत की सफलताओं 
की (अमरीका के ) लोग अधिकाधिक तारीफ़ कर रहे हैं?! 
इस प्रकार, चन्द महीने के बाद, भारत ने अमरीकी योजनाओं में फिर 

वही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। फिर अमरीकी झासक चीन का काम 
. भारत से लेने की सोचने लगे। हाल के कई बयानों में तो मौजूदा हिन्दुस्तान 
की चीन से तुलना भी की गयी है। 

१४ जनवरी, १९५२ को न्यू योक पोस्ट ने लिखा : 

“ जीन से. तो हम असफल रहे, पर भारत में असफल रहने का 
दुस्साहस हम नहीं कर सकते। च्यांग की हत्ती नाव में तो हम दीखत 
डालते जा रहे हैं, पर भारत की मदद करना. ..उ्यादा भर्व रखता हू ।”! 
राजदूत चेस्टर वाऊल्स ने १५ जनवरी, १९५५६ को ऐलान किया : 

“यदि भारत में प्रजातांत्रिक सरकार असकल रही, तो सम्पूण स्वत 
सेसार वो एशिया भर में भारी धक्का लगेगा। जब कम्युनिस्टों ने चीन 
को जीता था, तब स्व॒र्तत्र संसार को घक्ा लगा था, उससे यह ज़्यादा 
बड़ा घक्का होगा... 


हध३ 


चीन के सबक से हमें चेतावनी मिली थी कि भारत में क्या हो 
सकता है । यदि हम इस सबक से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते तो 
निश्चय ही भविष्य अंघकारसय है |” | 


“४ हमें इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा कि हमें भारत की 
० 2 हु 45. है 
और अधिक मदद करनी है । ” (“अमृत वाजार पत्रिका,” २० जनवरी) 


योके टाइम्स के कूटनीतिक सम्बाददाता जेम्स रेस्टन ने-२४ 
जनवरी, १९०२ को समाचार भेजा 


४ ट्रमन सरकार भारत ओर जापान को केन्द्र बना कर एशिया में 
अपनी नीति का फिर से निमाण कर रही है। 


० 


स्यू रिपष्छिक के ४ फ़रवरी, १५५२ के अंक में उसके वाशिंग्टल 
सम्बाददाता टी, आर. वी. ने लिखा ह | 
“ पिछले दो सप्ताह से राजदूत चेस्टर वाऊल्स- कोहरे की तरह 
वाहिंग्टन पर छाये हुए हैं। चाहे किसी कमिटी की बेठक हो, चाहे. 
समाचार पत्र वालों की दावते हो, या कोई प्राइवेट सभा हो -कहीं भी 
जाइये तो कोई ऐसी जगह न मिलेगी जहाँ वाऊल्स आपको बोलते नज्जरः 
न आयें ।... उनका सन्देश वहुत सरल ओर बहुत महान है ।-वह 
यह कि जनतंत्र के लिये भारत ओर एशिया को बचाने के वास्ते हर 
मशीनगन से कहीं अधिक महत्ववरण है ,, .। 
“ सच्ची वात यह है कि आज १९६०२ में भारत, १९४५ के चीन. 
की अवस्था में है। कम्युनिज्मस अपनी पूरी मोहिनी डाल कर भारत 
था छुदर पूर्व को सायाजाल में फँसाने की कोशिश कर रहा है । यह 
क्रेमलिन और “चौथे सूत्र ' की टक्कर है और दोव पर आधी दुनिया 
लगी हुई है ।... अमरीका ने च्यांय की सेनाओं को ढाई अरब डालर 
घोल कर पिला दिया, पर चीन उसके हाथ से निकल ही गया । सवाल 
यह है कि क्या अमरीकी छांग्रेस के रिपव्लिकन सदस्यों ने सचमुच इस 
अनुभव से कुछ सीखा है--ओर क्या वे मत चीन की ओर से अपनी 
'आँखें हटा कर जीवित भारत की ओर निगाह डाल सकते हैं। ” 


््ह्स्का 


+ः कर, 


१४४ 


नोवां अध्याय 
अमरीका के प्रति भारत की नीति 


अमरीका से घनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की इच्छा भारत की वेंदेशिक 
नीति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ४ दिसम्बर, १५४७ को 
विधान परिपद में वेदेशिक्र मामलों पर पहली बहस चल रही थी, तो पं० नेहरू 
ने पुलान किया था; 


“ हम अमरीका के साथ सहयोग करना चाहते हैँ और सदा 
उसके मित्र रहेंगे।*” 
अमरीका के सरकारी तथा व्यापारी क्षेत्रों में सहानुभूति प्राप्त करने की 
भारत सरकार ने अनथक कोशिश की है। १५४५ में पं० नेहरू मे अमरीका 
की यात्रा की तो इसी प्रयत्न के एक अंग के रूप में । सरकार के बढ़े अधिकारियों 
से भेंट करने तथा व्यापारिक संगठनों के सामने भमापण करने फे अलावा उन्होंने 
नेशनल सिटी बैंक के उपाध्यक्ष के साथ रात का खाना खाया और चेजञ्ज 
नेशनल चेंक के डायरेक्टरों के बोडे के अध्यक्ष के साथ दोपहर का भोजन 
किया। ये दोनों अमरीका के सबसे बड़े वंक हैं । 
भारतीय अधिकारी इस बात से अच्छी त्तरद्द परिचित रे हैँ कि 
अमरीकी सरकार को सबसे ज्यादा दिलचस्पी कम्युनिज्म से लड़ने में हे । 
वाशिग्टन में भारतीय राजदूत के दफ़्तर से भारतीय अफसरों के कम्थुनिसट- 
विरोधी वयान और यहाँ तक कि सन्देहास्पद समाचार भी अक्सर प्रकाधित 
होते रहते हैँ | उदाहरण के लिये, १० मई, १५४८ को भारतीय राजदूतावास 
से एक विशेष समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें हिन्दू के नयी दिल्ली 
सम्बाददाता की भेजी हुई एके रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था हि 
“४ हेदरावाद का शासक कम्युनिस्टों को अपना मिन्र बनाने की बोधिय्न में 
लगा है ।” यह भी शायद आफकरिसक् घटना न थी कि पंडित नेहरू के 


१० रू ष्टज 





अमराका पहुँचने के ठीक बारह दिन पहले भारत सरकार के यृह विभाग ने 
भारत में कम्युनिस्ट हिंसा ” नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और 
उसे भारतीय दूतावास ने वाशिग्टन में खूब वाँटा था । 


भारत के जो दूत अमरीका की सरकार से कोई मदद या क़ज्ों मांगने 
जात है, वे भारत में कम्युनिज़्म के “खतरे ” का ज़िक्र करना कभी नहीं 
भूछते। २० अक्तूबर, १९४८ को राजदूत सर वी. रामा राव ने अमरीका से 
कज्ो मांगा तो कहा: 


पूर्व में कम्युनिज़्म के मुक्काबल्े में संतुलन क्रायम रखनेवाढी .- 


एकमात्र शक्ति, . भारत है ।7 


२४ दिसम्बर, १५५० को श्रीमती पंडित ने एक प्रेस कान्मेंस में कर्ज 
पर गेहूँ पाने की भारत की इच्छा को समझाते हुए कहा 


४“, ,,जिस हद तक भारत अपना पेट भर सक्केया और अपना 
जीवन स्तर ऊपर उठा सकेगा, उसी हद तक वह वर्तमान संकटठ--- 
कम्युनिज्म--का सुक्कावला करने में भी सद॒द दे सकेगा ।” . 


हा 


अमरीका की दोस्ती पाने के लिये भारत सरकार ने कुछ और भी . 
असाधारण उपाय काम में छाये हैं | प्रचार करने के लिये उसने छः महीने के. 
लिये एक अमरीकी विशेषज्ञ को नौकर रखा और उसके ऊपर ५७० हज़ार डालर 
खर्च किये । माहवारी तनखा के रूप में यह ४० हज़ार रुपया मासिक्र वेंठता है। 
जैसे सिगरेट या किसी और वस्तु का वाज़्ार में विज्ञापन होता है, वेसे ही इस 
विश्येपज्ञ को भारत का अमरीक्ना में विज्ञापन करने कहा गया था। 


असलियत तो यह हैं कि अमरीका की मित्रता प्राप्त करने की प्रवल 
इच्छा का भारत की पूरी वेदेशिक नीति पर प्रभाव पड़ा है । 


भारत की वेदोशिक नीति के पिद्धान्त 


सरक्वार की ओर से कहा गया हैं कि भारत की वेदेशिक नीति एक 
स्वतंत्र नीति है । परन्तु इस मोटी परिभाषा का कोई विशेष अथे नहीं होता । 
जैसा कि स्वय॑ पंडित नेहरू ने कहा है 





“ संसार में बहुत से देश हैँ ... जो कहने को सौ फीसदी स्वतंत्र 
और व्यवहार में सौ फीसदी परतंत्र हैं, क्योंकि उनमें इतनी दाक्ति नहीं 
कि अपनी इच्छा के अनुसार काय कर सकें; क्योंकि राजनीतिक, 
आर्थिक, अथवा क्रिसी और दृष्टि से वे किसी दूसरे देश फी दृच्छा पर 
निर्भर करते हैँ ।” (सत्ता और उसके वाद, छू. १३४ ) 


भारत की वेंदेशिक नीति की एक और व्याख्या इस प्रकार की गयी 
कि वह शान्ति और स्व॒तंत्रता का समथथन करने वाली नीति है । परन्तु इसका 
भी कोई विशेष अथ नहीं दोता क्योंकि पुनः पंडित ने शब्दों में 


“ यह बढ़ी सुन्दर बात है जब हम कद्दते हैँ कि हम शान्ति और 
स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं; फिर भी उससे एक कोरी सदिच्छा से 
अधिक कुछ विशेष मतलब नहीं निकलता । 


“,,,अस्पष्ट ढंग से यह कहना कि हम शान्ति और स्वतंत्रता के 
समर्थक हैं. कुछ माने नहीं रखता क्योंकि यह तो हर देश कह सकता 
है, चाहे उसका असली उद्देश्य कुछ भी क्यों न दो । ” ( बही पुस्तक, 

छ २०१) 
इन दो हवाई बातों के अलावा यह कहा जाता है कि भारत की 
बैदेशिक नीति तीन बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित है। 
पहला सिद्धान्त यह कि भारत किसी “गुट ” में शामिल नहीं होगा। 
' पं० नेहरू ने कहा है कि हम “इस बढ़ी शक्ति या उस बड़ी शाक्ति के साथ 
मिल कर इस आशा से उसके पिछल्ग्गू नहीं बनाना चाहते कि उसकी थाठी फ्रे 
चन्द्‌ बचे हुये ठुकड़े हर्में भी मिल जायें।” परन्तु भारत को ब्रिटिश 
कौमनवेल्थ का भेम्बर बनाये रखने के फ़ेंसले के समधन में उन्हंनि कहा था : 

८“ यदि हम कौमनवेल्य से अपने को व्रिल्कुठ अलग कर छं तो दम 
दुनिया में एकदम अकेले पड़ जायेंगे। हम एकदम अकेले नहीं रह 
सकते और इसलिये हमें किसी न किसी दिखा में झुछना दही पढदेंगा। 
और यह किसी दिशा में झुक्तना आदान-प्रदान के आधार पर ही 
होगा ,..। दूसरे शब्दों में, उसकी वनद्द से हो सकता हू झि दम 
आज की तुलना में कहीं ज्यादा ज़िम्मेदारियोँ अपने ऊपर लेनी पे । 
€ वही पुस्तक, एृष्ठ २७५ ) 

६४७ 


अतः भारत सरकार ने व्रिटिश कौमनवेल्थ की ओर झकने का निश्चय 
किया जिसके दो सदस्य अटलान्टिक समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं और . 
दो प्रशान्त समझौते पर । अथात , सारत सरकार एक ऐसे गुट की ओर झुक्दी 
है जिसका अमरीका से घनिष्ठ सम्बंध है । 


दूसरा बुनियादी सिद्धान्त औपनिवेशिक देशों की मदद करना बताया 
जाता है । २६ सितम्बर, १५४६ को पं. नेहरू ने एक प्रेस कास्फेंस में कंहा 
था कि “भारत पराधीन देझों की स्वतंत्रता के सिद्धान्त का दढ़ता से समर्थन 
करेगा ।” १९ दिसम्बर, १९४८ को उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के 
अधिवेशन में कहा : “ हमारी वेंदेशिक नीति यह है कि किसी विदेशी शक्ति 
को किसी एशियाई देश पर राज नहीं करना चाहिये । ” इसका मतलब है कि 
अमरीका के गुलाम पुअरटो रिकों, -आदि देश पं. नेहरू के इस सिद्धान्त की 
सीमा के बाहर पड़ते हैँ। स्वयं एशिया में, मलाया पर अंग्रेज़ों का राज है . 
और हिन्द चीन में फ्रांस एक खूनी युद्ध चला रहा है और पं० नेहरू ने अमी . 
तक. इन दोनों देशों के स्वतंत्रता संग्रामों की मदद के लिये कुछ भी नहीं 
किया है। अतः भारत की नीति की कुछ इस प्रकार व्याख्या की गयी है 
और उस्ते इस तरह कार्यान्वत किया जाता है जिससे अमरीका को कोई 
परेशानी न हो । 


तीसरा तिद्धान्त रंगमेंद का विरोध करना है । परन्तु हम शायद यह 
भूल जाते हूँ कि रंगभेद दक्षिणी अफ्रीका में ही नहीं, अमरीका, अस्ट्रेलिया 
और कई अन्य देशों में भी है। परन्तु इन देशों का तो पं० नेहरू इस सम्बंध 
में असी ज़िक तक नहीं करते । ः 


आर्थिक और ब्ध स्थिति 
आधिक ओर सेनिक स्थिति 
४ व्सिम्बर, १९४७ को पं० नेहरू ने विधान परिषद के सामने भाषण 
करते हुए कहा था : 
“ अन्तिम रुप में, वेंदेशिक नीति आर्थिक नीति से निकलती है; 
हक ६8 १ + ६ «व ॥०- 0, श्र 
और जब तक भारत अपनी आर्थिक नीति को पूर्ण रूप से निधारित नहीं 
. कर लेता, तब तक उसकी वैदेशिक नीति किसी कदर धुंघली, अस्पष्ट, 
+ 5 [| पड़ेगी दख च्जै ही धन अभी 
और राह खोजती हुई सी मालूम पड़ेगी। मुझे दुख है कि हमने अभी 
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तक कोई रचनात्मक आर्थिक योजना या आर्थिक नीति नहीं निश्चित की 
हे...जब हम यह काम कर छेंगे तव हमारी वैदेशिक नीति इस सभा के 
सामने दिये गये तमाम भाषणों से उतनी निधोरित नहीं होगी, जितनी 
वह हमारी आर्थिक नीति से होगी ।” ( वही पुस्तक, पृष्ठ २०१) 


तब से, सारत की आर्थिक नीति सी स्पष्ट हो गयी है। हमारा व्यापार 
अधिकतर ब्रिटिश कौमनवेल्थ और अमरीका से होता है। हमारी आर्थिक 
विकास की योजनाएँ विदेशी, विशेष कर, अमरीकी पूंजी पर निर्भर करती हैं । 
अंग्रेज आर अमरीकी पूंजी भारत की आर्थिक व्यवस्था के निगायक्र अयों 
पर छायी हुई है। भारत सरकार की आर्थिक नीति अमरीकी ज्हरतों के भनुसार 
बनायी जाती है । ७ जुलाई, १९५० को स्वयं पंडित नेहरु ने स्वीकार क्रिया 
था कि “ हमारी आर्थिक व्यवस्था, ज़ाहिर है कि इंगलेण्ड और दूसरी पश्चिचमी 
ताकतों से वंधी हुई है ।” इसके बाद उन्होंने जल्दी से यह भी कह डाला 
था कि “ राजनीतिक नीति में यह बात नहीं है। ” लेकिन उन्होंने यह नहीं 
बताया कि १५४७ में उन्होंने जो यह सिद्धान्त स्थापित किया था कि पेदेशिक 


नीति आर्थिक नीति से निकलती है, वह १९०० भें कंसे झठा हो गया ! 


इसलिये, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक प्रश्नों पर, भारत प्रायः अमरीका के साथ 
रहता है। कभमी-कमी तो इससे बड़ी अजीब स्थिति पेंदा हो जाती है। १२% 
सितम्बर, १५०१ को संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक समित्ति में 


- भारतीय प्रतिनिधि टी० टी० क्रष्णमाचारी ने “व्यापार को रोकने चाले 


नियमों ” पर बोलते हुए पहले यह कहा कि “ उनके मन में अमरीकी परस्तावों 
से कोई उत्साह नहीं पेंदरा होता, ” और*“चाद में बोले कि भारत सरकार के 
आदेश के अनुसार वह उसका समर्थन करेंगे। अमरीकी प्रस्ताव में कद्दा गया या कि 
किसी सरकार को बाहर से आने वाले माल पर चुंगी.या टंव्स आदि लगा कर 
स्वतंत्र होड़ को नहीं रोकना चाहिये। पिछटे हुए और ऋमजओोर दर्गो का 
कहना था कि उन्हें अपने उद्योगों को विदेशी, विशेष कर, अमरीडी- 
होड़ से बचाने के लिये इस तरह के टैक्स लगाने ही परेंगे । 

जहाँ तक सामरिक प्रन्‍नों का सम्बंध हे, पूे, पश्चिम और दक्षिय 
में भारत के पड़ेसी अमरीक्षा या ब्रिटन से घनिष्ठ हप से सम्बंधित हों। 
द्ोंगकींग, मलाया, अदन, और फ़ारस की साडी की झेखों को रियासतें अंग्रर्जो 
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की गुलाम हैं। लंका, ईराक़, और जौडंन, मिश्र से ब्रिटेन के फ्रौजी- समझौते 
हैं जो इन देशों की पराधीनता का दूसरा नाम हैः। दक्षिणी कोरिया और 
प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीप अमरीकछी फौजों के कब्जे में हैं । जापान, 
फ़ार्मोसा, फ़िलीपाइन और सऊदी अरब में अमरीका के फ़ौजी थड़डे हैं। 
एक भारतीय लेखक विद्या प्रकाश दत्त के शब्दों में 


अतः पश्चिमी और “ पूर्वी ? ताकतों के बीच. यदि युद्ध छिढ्मा तो 
एशिया के, विश्येप कर प्रशान्त महासागर क्षेत्र के अधिकतर देश पार्येंगे 
कि वे पहले से ही एक पक्ष के साथ बंधे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पस्चिमी 
योरप के देशों के साथ फ़ौजी समझौते कर रखे हैं । 
अतः हमने भी अगर पहले से ही यह ते नहीं कर लिया है कि हम - 
हर हालत में अंग्रेज-अमरीकी गुट का ही साथ देंगे, तो भारत सरकार को इन 
फ़ौजी समझौतों को देख कर गहरी चिन्ता में पड़ जाना चाहिये । 


परन्तु, असल्यित तो यह है कि स्वरय॑ भारत अपनी फ्ौज के लिये 
हथियार और सामान और ट्रेनिंग देने वाले अफ़सर ब्रिटिश कौमनवेल्थ या 
अमरीका से मंगाता है । भारत की सेनाओं की शिक्षा-दीक्षा, व्यवस्था व 
संगठन सब अंग्रेज अफ़सरों की सलाह से होता है । भारतीय सेना अंग्रेज सेना 
के साथ पिल-जुल कर सोचेंवन्दी का अभ्यास करती है। जेसा कि अमरीकी 
कूटनीतिज्ञ विलियम घुलिट ने हाल में कहा था 


४ दूसरे महायुद्ध में भारतीय सेना बीस छाख पिपाहियों की एक 
शानदार फ़ौज थी । परन्तु उनके हथियार सब ब्रिठेन या अमरीका के 
बने हुए थे । भारत खुद एक जीप तक नहीं तैयार कर सकता था। ” 
और तब से अमरीका के साथ हमारे देश का फ्ौज़ी सहयोग और 

बढ़ता ही गया है । 


सितम्बर, १९४८ में अमरीका के समुद्री बेंड़े का एक सदुभावन।-मण्डल 
एक कज़र और दो डिस्टोयर जहाजों के साथ वम्बई में आया । एडमिरल रिच्ड 
ऋनोली इस मण्डल का नेता था। बम्बई के प्रधान मंत्री वालासाहव खेर ने 
उसका स्वायत करते हुए कहा : 
“ शक शक्तिशाली समुद्री बेढ़ा बनाने के काम में हमें आपके जैसे 
. देशों की मदद की आवश्यकता है...।* 
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१६ जनवरी, १९४९ को न्यू योके टाइम्स के सामरिक आालोचक 
हेन्सन धाल्डविन ने समाचार दिया कि भारतीय और पाकिस्तानी फ्रौ्जों के 
अक्सर लीवेनवर्थ के अमरीकी फ्रौजी कालिज में शिक्षा पा रहे हैं । 


अप्रैल, १५४५ में एक भारतीय फ़ौजी मिशन अमरीका गया । इसमें सेना 

तथा समुद्री बेढ़े के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ भी शामिल थे । उसका उद्देश्य अमरीका 

: में फौजी सामान खरीदना भौर वहाँ बड़े भारतीय अफ़परों की शिक्ष। का प्रबंध 
करना था । जुलाई में भारतीय सेना के कनेल के, एस, काठोच और कनेल 


एस. पंडित को अमरीका में ऊँची फ़ोजी शिक्षा पाने के लिये भेजा गया। 


१९४९ के अन्त में एक और भारतीय फ़ौजी मिशन अमरीका गया । 

इसमें रक्षा विभाग के मंत्री एच, एम. पटेल, फ़ौन के चीक़ जेंफ़ि स्टाफ़ भेजर 

.. जनरल कल्वन्त सिंह और समुद्री चेढ़े के सेनापति बायस-एटमिरल पेरी 
. भी शामिल थे। 


३० जून, १००० को लीवेनवर्थ कालिज्ञ ( अमरीका ) के दीक्षान्त 
समारोह में कुछ सारतीय और पाकिस्तानी अफ़सरों ने भी भाग लिया । 


१९०१ के शुरू में, दक्षिण भारत में वेल्िंटन के संयुक्त सेनिक स्टाफ 
क्रालिज में कुछ अमरीकी अफ़सरों ने भी भाग लिया। 
लेकिन, अमरीका में फ़ौजी सामान खरीदने में काफ़ी कठिनाई पड़ी । 
.... २७ मार्च, १५४५ को न्यू योके टाइम्स ने समाचार प्रकाशित किया : 

“ भारत और पाकिस्तान दोनों अमरीका में हथियार खरीदना 
चाहते हैं और इसके लिये डालर खर्च करने को सी तैयार हैँ । परन्तु, 
अमरीकी विदेश विभाग इसकी इजाज्ञत नहीं देता। और यह रोह 
उस समय तक लगी रहेगी जब तक्क दोनों टोमीनियन्ों के बीच 
मौजूदा तनाव क़ायम रहेगा । 

“ परन्तु, सदर पूर्व में तैनात अमरीकी अकसर, ..चौन के बिखर जाने 
के कारण, भारत और अमरीका के बीच अधिक से अधिक घनिष्ठ 
सम्बंध स्थापित करने को तैयार हैँ। ” 


क्र 


इसके ऊरूगभग एक साल वाद अमरीका के न्यूजर्सी प्र सीए 
एम्बौय नामक स्थान में एक बढ़ा भारी विस्फोट हुआ। उससे प्रकट एला दि 


श्र 


] / 


दक्षिणी 


दशा मे द्‌ 


पाकिस्तान को अपरीका जहा भर-भर कर गोला-बाहद, वम और दूसरा 
फौजी सामान भेज रहा था, जब कि हिन्दुस्तान को उसने फ़ौजी सामान बेचने 
से इनकार कर दिया था। १५ जून, १९०० को श्रीमती पंडित ने विदेश ;ल्‍ 
विभाग के अधिकारियों से मि्ठ कर इस घटना घर अपनी “ चिन्ता ?? प्रगठ 

की और कुछ योला-बाहद और शेमन टेंक मारत के लिये मांगा। ह 


साचे १९०१ में भारत सरकार ने अमरीका से फ्रोजी सामान खरीदने 
के सम्बंध में एक समझोता किया और उसमें अमरीका के पारस्पिक सुरक्षा 
सहायता क़ानून ( १५४९ ) की शंते मान ली। सगर इस समझौते की खबर 
प्रकाशित नहीं की गयी--शज्ायंद इस खबाल से -क्वि कोई वह न समझे कि 
अमरीका से नेहूं क़ज्-पर लेने के एवज में भारत को इस समन्नौते पर दस्तखत 
करना पढ़ा है 
अमरीका में भारतीय अफ़सरों की शिक्षा होना और अमरीकी सामान 
भारतीय सेना का निभर रहना--वे दो ऐसी बातें हैं जिनके कारण भारत 
पूरी तरह स्वतंत्र नीति पर नहीं चल सकता । भारत और अमरीका - 
लौरेंस के रोजिंजर नें लिखा है 
“जब कोई कमजोर सरकार किसी बढ़ी ताक़त से फ़ौजी मदद 
पाने की कोशिश करती है, तव उसका कम से कम इतना मतलब तो 
होता ही हैं कि यह मदद ऐसे ढंग से इस्तेमाल नहीं की जायगी जो 
बढ़ी ताक़त के बुनियादी सामरिक दृष्टिकोण से टकराता दो । और एक 


की 
2923 
भा 


वार ऐसा सम्बंध क्रायम हो जाने पर दोनों पक्ष जानते हैं कि यदि - ॑ 


उनके वीच कसी कोई तीत्र राजनीतिक या आव्थिक मतमेद पेंदा हुआ, 
तो उनका यह सहयोग ज्ञारी न रह पायेगा। यदि विदेशी .सलाहकारों 
को बढ़ी ताकत ने कापित बुला लिया, या फ्रीजी साम्राव भेजना बन्द 
अथवा कम कर दिया तो कमजोर देश की सेना और सरकार संकट में 
पढ़ जायगी। इसलिये, एंकर वार ऐसा समझीता करने पर, कमजोर 
सरकार को बड़ी ताकत से राजनीतिक सम्बंध बनाये रखने के लिये एक 
फ्रौजी कारण भी मिल जाता है। ” ( पृष्ठ १३१-३२ ) 


सुदृर पूर्व के सम्बंध से अमरराका से मतमेद 


इन आर्थिक और सैनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए किसी को इस 
वात पर आस्वये नहीं होना चाहिये कि वेदेशिक मामलों में अक्सर भारत की 


श्ण्र 


राय अमरीका से मिलती रही है। भारत सरकार ने माशल योजना की खूब 
प्रशंसा की है। भारत सरकार ने मलाया और इंडोनीशिया फे कम्युनिस्टों की 
निन्‍्दा करके और वर्मा सरकार को कर्जा देकर अमरीकी सरकार का मतऊूव 
साथने में मदद की है । अक्तूबर १९५४८ की कौमनवेल्थ कार्र्नेस में भारत 
सरकार ने फिर से हथियारवन्दी करने और पश्चिमी योरप की ताकतों का गुद 
बनाने का समर्थन किया था। रोजिजर ने १५०० के झुहू गें ही अपनी पुस्तक 
में यह लिखा था : 


“ निस्सन्देह, कुछ अन्‍न्तरराष्ट्रीय सवालों पर नयी दिल्ली ने 
अधिकतर कमजोर शाक्तियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र रंख अपनाया है । 
परन्तु, यह स्वतंत्रता समय बीतने के साथ क्रम होती गयी है । जसे-जंसे 
बढ़ी शक्तियों के बीच और भारत के अन्दर विरोधी तत्वों के बीच तनाव 
बढ़ता गया है, वेसे-वैसे भारत सरकार धीरे-धीरे व्रिदेन और अमरीका 
की ओर बढ़ती गयी है, यद्यपि स्वत॑त्न वेदेशिक नीति की शब्दावली 
को उसने अमी नहीं छोड़ा है ।” (“ भारत और अमरीका, पृष्ठ ३० ) 


लेकिन, १९५०-५१ में चीन, कोरिया, और जापान के सवालों को लेकर 
भारत और अमरीका की सरकारों के बीच तीम मतभेद उठ खड़े हुए । 


ब्रिटिश सरकार से परामश करने के बाद, ३० दिसम्पर, १५४५, को 
भारत सरकार ने चीन की जनवादी सरकार को मानता दे दी । उस समय 
अमरीका ने उसकी इस कारवाई का कोई उग्न विरोध नहीं किया था। 
परन्तु, ब्रिटेन की तरह भारत केवल कागज़ी तौर पर मानता देकर ही संतृष्ट 
हीं हो गया । उसने चीन के साथ पूण कृटनीतिजश्ञ सम्बंध स्थापित दिया 
और वह खुलेआम इस बात का समर्थन करने रूमा कि घन्तरराष्ट्रीय 
संस्थाओं में चीन को जनवादी सरक्तार को स्थान मिलना चाहिये। यगपि 
भारत सरकार चीन की अनुपस्थिति में भी संयुक्त राष्ट्र संध की सुरक्षा समिति 
के फ़ैसलों को मानती रही, फिर भी वाशिंगटन के अ्यांग-परस्त अमरीडी 
राजनीतिज्ञों ने कस-कस कर भारत पर चोट करना झुद्ध कर दिया । 
आम तौर पर कोरिया के सवाल पर मारद की नीति अक्तवर १५८० 
तक, अमरीका के साथ रही। संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस अस्थायी कोरिया हमीमन 
मे १५४८ में दक्षिणी कोरिया में अलग से चुनाव कराने की इजाजत दी थी, 


ह र्ण३ 


उस कमीशन के अध्यक्ष एक भारतीय अफ़सर श्री के. पी, एस. मेनन थे । 
उसके वाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया के वारे में जो कमीशन बनाया, उसमें 
भारत की ओर से ढा० अनूप सिंह शामिल थे । 

२७ जून, १५४० को अमरीका ने सुरक्षा समिति से शिकायत की # 
उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया है। इसके बारह घंटे 
के अन्दर भारतीय प्रतिनिधि ने, जो उस समय सरक्षा समिति का अध्यक्ष था, 
अमरीका की शिकायत पर विचार करने को वेठक बुला भेजी । बैठक के अन्दर 
उसने अमरीका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि दक्षिणी कोरिया के 
प्रतिनिधि की वात उनी जाय, पर उत्तरी कोरिया के प्रतिनिधि को बुलाया न 
जाय। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि ने अमरीका के उस प्रस्ताव का समर्थन . 
किया जिसमें उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया गया था और 
उससे १८वें अक्षांश के पीछे अपनी फौज हटा छे जाने के लिये कहा गया 
था। उसने उत्तरी कोरिया के इस कथन को अनसुना कर दिया कि हमला 
वास्तव में दक्षिणी कोरिया ने किया था। उसने अखवारों में प्रकाशित इस 
समाचार की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि दक्षिणी कोरिया की फ़ौजें कुछ 
इलाकों में उत्तरी कोरिया के अन्दर घुत ययी हैं । और जिम तेजी के साथ 
सरक्षा समिति के अन्दर एक के वाद दूसरा सवाल उठ रहा था, उसे देखते 
हुए यह सम्भव नहीं दिखता था कि भारवीय प्रतिनिधि हर सवाल पर नयी 
दिल्ली से सलाह ले रहा था। लगता है कि उसे एक आम हिदायत दे दी 
गयी थी कि कोरिया के मामले में असरीका का समर्थन करो और बढ उच्ची 
पर अमल कर रहा था । 


२७ जून को, उत्तरी कोरिया का जवाब आने के पहले ही और कोरिया में 
सैनिक हस्तक्षेप करने के अमरीकी फैसले के चन्द घंटे बाद ही स॒रक्षा समिति 
मे वह अमरीडछी प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें सभी देझ्यों से दक्षिणी कोरिया 
दी मदद करने को कहा गया था । नयी दिल्ली से हिदायत आने में देर हो 
जाने के कारण मारतीय प्रतिनिधि इस प्रस्ताव पर समिति की बैठक में चोट 
न दे सका | छेकिन, वाद में भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि बह इस 
प्रस्ताव का समर्थन करती है और उसने ३०० आदमियों की एक डाक्टरी 
उकड़ी भी दक्षिणी कोरिया में भेज दी । 


२५०७४ 
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७ जुलाई को च॒रक्षा समिति ने अमरीका से कहा कि वह दक्षिणी 
कोरिया में लड़ने वाली सभी विदेशी फ़्ौजों की एक संयुक्त कमान बनाये । 
भारत ने इस प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया। लेकिन, बाद में भारत सरकार 
ने इस प्रस्ताव के मानने का भी ऐलान कर दिया । 


रत 


र्‌ + 
फी साधारण वेठक ( जनरल असेम्बी ) के सामने रखी। उसमें विशेष रुप से 
कोरिया में अमरीकी नीति का समर्थन किया गया था । इसके कुछ दिन पहले 


४ सितम्बर को कोरिया कमीशन मे अपनी वार्पिक रिपोर्ट संयु 
प 


आलोचना कर चुकी थी, पर भारतीय प्रतिनिधि ने बिना किसी भी तर 
चूँ चपर किये रिपोर्ट पर दरुतखत कर दिया। 


७ सितम्बर को भारत ने सुरक्षा समिति में स्रोवियत के उस प्रस्ताव 
का विरोध किया जिसमें युद्ध के कानूनों को तोड कर गेर-फ़ौजी आबादी पर 
अंधा-धृंघध वम वरसाने की निन्‍्दा की गयी थी। प्रस्ताव पर बोलते हुए सर 
वी. एन. राव ने क 


“४ मुझे मानना पड़ेगा कि कोरिया में बढ़े पेमाने पर बमवारी की 
खबरें भारत में काफ़ी फैली हुई हैँ और उनसे भारतीय जनता को 
भारी धक्का लगा है । ” 


अमरीकी फ़ोजी कमान के बयानों में भी यह तसलछीम किया गया था 
कि कोरिया के शहरों, गाँवों, और कारखानों पर अंधा-घुध बमवारी की जा 
रही है। पर भारतीय प्रतिनिधि ने इस आधार पर सोषियत प्रस्ताव का 
विरोध किया क्रि अमी इस आरोप की जोंच न है। किन्तु उसने स्वयं 
भी यह सुझाव नहीं रखा कि इसकी जांच होनी चाहिये 


अक्तूबर १५०० तक भारत ने कोरिया के सवाल पर कमी अमरीका के 


« खिलाफ़ वोट नहीं दिया । इस वात का महत्व कम नहीं समसना चाहिये । 


जैसा कि अमरीकी रक्षा विभाग ने हाल में कद्दा था : 
»»» एक ऐसी घड़ी में, जिसे युद्धोत्तर संसार के इतिद्वास की सबसे 
नाजुक घड़ी कहा जायया, भारत अमरीका के साथ था। 
श्ण्ण 


ह ७ अक्तूबर, १९५५० को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण बैठक ने एक 
प्रस्ताव पास किया जिसमें एक तरह से जेनरल मैकार्थर को उत्तरी कोरिया पर 
हमला करने की इजाजत दे दी गयी थी। भारत इस बिना पर तठस्थ रह 
गया कि ऐसा करने पर चीन के लड़ाई में आ जाने का अन्देशा है । यहीं से - 
अमरीका और भारत में मतभेद आरम्भ हुआ। इसी समय से भारत सदा 7 
बातचीत के द्वारा कोरिया के झगड़ें को झलझाने का प्रयत्न करने लगा -और 
अमरीका किसी शान्तिमय हल के रास्ते में अडंगे गाने लगा । अमरीका नें 
प्रस्ताव रखा कि चीन को आक्रमणकारी घोषित कर दिया जाय और. उसके 
साथ किसी ग्रकार का व्यापार न किया जाय । भारत ने इसका विरोध क्रिया । 
ये मतभेद मई १९५१ तक इसी तरह क्लायम रहे । जब मई में कोरिया में 
सुलह की बातचीत शुरू हुईं तो इस. मतमेद पर थोड़ा पर्दा पड़ा गया । 


जापानी शान्ति संधि के अमरीकी मसविदे पर भांरत ने दस्तखत करने. - 
से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें जापान में अमरीकी फ़ौज रखने और पास 
के द्वीपों पर अमरीकी अधिकार रखने की बात - कही गयी थी । बसे भारत इन 
बातों के खिलाफ़ नहीं था, पर उसका कहना था कि उनके वारे में अमरीकां 
को जापान के साथ अलग से कोई समझौता करना चाहिये। इस आशय का भारत 
सरकार ने एक नोट सी अमरीकी सरकार को लिखा, पर उसकी यह हिम्मत 
नहीं हुईं कि वह खुलमखुछा अमरीका का विरोध करे । इसीलिये, उसने सान 
फ्रांसिस्को के शान्ति सम्मेलन में -भाग नहीं लिया, यद्यपि वहाँ उसे इस बात 
का अवसर मिल सकता था कि अमरीकी मसविदे में संशोधन करने पर भारत 
जोर दे सके । 


छुदर पूर्व की समस्याओं पर भारत और , अमरीका के मतसेद, वास्तव 

में, चीन के प्रति उनके भिन्न दृष्टिकोण से उत्पन्न हुए हैं। चीन के श्रति भारत 

५ की भावना शताब्दियों से गहरी सहानुभूति की भावना रही है और एक समान 

2 झत्रु के रूप में साम्राज्यवादी शोषण का मुक़्ावला करने के कारण आधुनिक 

27 कोल में इस भावना ने दृढ़ श्रातृत्व का रूप धारण कर लिया है । दूसरी 
ओर अमरीका का दृष्टिकोण प्रधानतः इस वात से बना है कि एक सौ वरस 

से वह चीन का हिस्सा-त्रॉंट करके शोषण करने में माय लेता रहा है । अत 

जहाँ भारत के लोग मानते हैं कि चीनियों को अधिकार है कि वे जेसी 

सरकार पसन्द करें, अपने यहाँ बनायें, वहाँ अमरीकी शासक उनका यह 


श्णप्‌ 








#क 4 


अधिकार मानने को तेयार नहीं हैं--विशेषकर तत्र जब कि चीनियों दी पसन्द 
उनको नापसन्द हो । 


सरकारी तौर पर भारत और अमरीका के बीच जो भी मतभेद पैदा 
हुए, वे क्षणिक और कुछ विशेष प्रदनों पर थे। थे प्रायः उन्हीं सवालों पर 
और उसी समय उठते थे जिन सवालों पर और जब कभी ब्रिडेन और अमरीका 
के बीच मतभेद पंदा होते थे। यद्यपि यह भी सच है कि भारत की तरह ब्रिटेन, 
चीन के प्रति एक छढ़ नीति पर न चल सका, कोरिया के सवाल पर वहू 
आत्मसमर्पण कर चैठा और उसने जापानी संधि पर भी दस्तसत कर दिया। ' 

भारत-अमरीकी मतमभेदों की ओर संसार का ध्यान १९७०-०१ में 
तब आकर्षित हुआ जब कि उनकी वजह से चीन के लिलाफ़ अमरीका एक संयु 
मोर्चा न बना सका । अख़बार पढ़ने वाले भारत के लोग जानते हैँ कि भारत 
सरकार ने यह नीति प्रधानतः जनमत के प्रभाव के कारण ह्वी अपनायी 


भारत का जनमत 


भारतीय जनमत सदा अमरीकी गुट में शामिल होने का दद घिरोधी 
और चीन से मित्रता रखने का प्रवल समर्थक रहा है । एशिया में विदेशी 


: शक्तियों के हस्तक्षेप की उसने हर कदम पर निन्‍्दा की हे । जब अमरीडछा ने 


कोरिया में हस्तक्षेप किया तो भारतीय जनमत और समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया 
उग्र विरोध की थी ? भारत सरकार द्वारा अमरीका का समर्थन किये जाने के 
बाद कुछ समाचार पत्र ढीले पड़ गये, पर जब एचीसन ने पं० नेहरू के सुझाव 
को मानने से इनकार कर दिया और सोवियत प्रतिनिधि सरक्षा समित्ति में 
लौट आये तो समी भारतीय समाचार पत्र फिर बे जोरों से अमरीका छी 
आलोचना करने लगे । 

रोवट टम्बल ने इस वियय में नयी दिल्‍ली से एक समाचार भेजा था जो 
न्यू याक्त दाश्म्स के उ जुलाई, १५०७० के अक मे छपा था 

“ क्ृटनीतिज्ञों और यहों के दूसरे पयवेक्षकों की राय 
जनमत की नाजुक दशा को देखते हुए प्रधान मंत्री पं, 
भेहरू के लिये यह एक बहुत हिम्मत छा काम था कि उन्होंने स॒स्खा 


समिति का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिनमें उत्तरी ढॉरियाई 


न 


णज्ड 
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आक्रमण की निन्‍्दा की गयी थी और उसका मुकाबला करने के उपाय 
निश्चित किये गये थे 


«इस मामले में पं. नेहरू ने. ..यह खतरा मोल लिया था कि 
हिन्दुस्तान के लोगों का एक बड़ा हिस्सा उनसे नाराज हो जाय । यह 
हिस्सा वह है जो पूर्व और पहर्चिम के प्रइ्न से बहुत जल्दी प्रभावित हो 
जाता है। यही कारण है कि नेहरू के काये की प्रशंसा बहुत साहस 
का काये कह कर को जाती है । 

“कोरिया में युद्ध झुरू होने पर बहुत से प्रभावशाली हिन्दुस्तानी 
अखतवारों ने कहा था कि वहाँ का संधर्ष एक अन्दरुनी मामला है जो 
अपने-आप सुलझ जायगा और जिसमें किसी बाहरवाले को हाथ नहीं - 
डालना चाहिये । राष्ट्रपति ट्रमन के ऐलान और कोरिया में तत्काल 
अमरीकी फ़रौजों के कूद पड़ने की सख़्त शब्दों में निन्‍्दा की गयी थी 
और कहा गया था कि: देखो, फिर परिचिम वाले एक शुद्ध एशियाई 
सामले में हस्तक्षेप कर रहे 

“ प्रधान मंत्री ने वहुत ध्यान पूर्वक प्रइन का अध्ययन और विचार 
“विनिमय करने के वाद कोरिया पर अपना मत स्थिर किया । अपने 
संत्रिमण्डल की बैठक बुलाने के पहले वे जिन छोगों से मिले, उनमें 
अमरीका के राजदूत छौय हेण्डरसन भी थे जिन्होंने प्रधान मंत्री को 
अमरीका का इष्टिकोण समझाया ।... 

४ प्र, हेण्डरसन ने प॑, नेहरू के सामने अमरीकी दृष्टिकोण का साफ़ 
शब्दों में और पूरा स्पष्टीकरण किया जिसे नेहरू ने बढ़ी उत्सुकता और 
दिलूचस्पी के साथ छुना ।..« 

“ परन्तु, ठीक मंत्रिमण्डल की वेठक के दिन मि. हेण्डरसन से 
नेहरू की बातचीत हुई--इस वात को छेकर भारतीय अखबारों में ऐसा 
प्रचार हुआ कि राजदूत तथा भारत सरकार दोनों को वयान देकर यह 
स्पष्ट करना पड़ा कि संत्रिमण्डल ने जो निश्चय किया है, उसमें अमरीकी 

दबाव * का कोई हाथ नहीं है । 


२० अगस्त, १५५० के स्यू योक ठाइस्स' में रौबट टूम्बल ने 


फिर लिखा 


जा 


श्ण्ट 


“ यद्यपि सारतीय पालामेंट प्रस्ताव पास करके कोरिया के सम्बंध 
में नेहह की कारवाईयों का समर्थन कर चुही है, परन्तु असलियत 
कुछ और है । पाल्मेंट को नज्ञदीक से देखने वाले महसूस करते हैं 
कि यदि कांग्रेस पार्टी अनुशासन का प्रयोग न करती और सदस्यों 

क्र को सचमुच इच्छानुसार वोट करने की स्वतंत्रता होती तो नेहरू के 
जीतने की सम्भावना पचास प्रतिशत से अधिक न रद्द जाती |?! 


गे आने वाले महीनों भें भारत सरकार की नीति पर इस स्िथा 
का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था । 


जैसा कि पं. नेहरू ने २२ मार्च, १५४५ को ' इंडियन ऋाडसिल जा 
था 
चल्ड अफेयर्स ” के सामने भाषण करते हुए कहा था : 


2: | 


फ- “ यदि हमारी तरफ़ से, यानी सरकार की तरफ़ से, किसी 
विशेष दिशा में बहुत ज्यादा बढ़ जाने की कोशिश होगी तो सख्ये 
हमारे देश के अन्दर कठिनाइयों पेंद्रा हो जायेंगी। उसका विरे 
होगा और हमारे अपने देश के अन्दर ऐसे झगड़े उठ खड़े होगे 


जिनसे न हमारा फ़ायदा होगा, न किसी और देश का। ”! 


यह किसको सफ़ाई दे रहे थे १ उन्हें व कहने की क्यों 
जरूरत पड़ी ? ज़ाहिर हे कि इन शब्दों के द्वारा पं. नेहुर उन विदेणी शक्तियों 
की सफ़ाई दे रहे थे जिनका कहना भारतीय लोकमत के कारण भारत सरकार 
कु पूरा-पूरा नहीं मान पा रही थी । 


ष्ख् 


ज्र 


लन्दन के इकोनोमिस्ट ने प॑. नेहरू की समस्याओं का इस प्रदार 
चणन किया था : 


८४ इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि पं, नेहरू अच्छी तरह यह जानते 
हैं कि अंग्रेज और अमरीका वालों का भारत की समद्धि ओर स्र्तमता 
में अपना हित है; उनकी सहानुभूति भी जनतांभिक देशों के साथ है 

र और वह समझते हैं कि भारत का भाग्य जनतांत्रिक देशों के साथ 
चंधा हुआ है। परन्तु, इस बात को भारतीय जनता दो साफ़साशझ 
समझी देना उनक्ने लिये उतना ही मुदिकल काम हे, जितना सु 
काम अंग्रेज पाठकों की नेहरू की इस कठिनाई की समयाना हू । 


श्षरु 


“ समाजवाद की ओर बढ़ना बन्द करके पं, नेहरू ने जिस तरह 
अपनी सरकार के क़द्मों को एकदम पलट दिया और प्राइवेट पूँजी और . 
यवसाय के हित में वातावरण तेयार करना शुरू क्रिया, उससे कांग्रेस 
के काययक्रताओं में बढ़ी चेचेनी और अचम्भा फेंला हुआ है । इस स्थिति 
में यदि नेहरू उन नीतियों की सूची में वेदेशिक नीति को और नहीं 
जोड़ना चाहते जिनके वारे में उन्होंने और सरदार पटेल ने पिछले तीस 
वर्षों तक अपने समर्थकों के चीच प्रचार किया है, और जिनमें से 
प्रत्येक नीति को अब थे उल्टी दिऔ्या में घ॒ुमा रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य 
की कौन सी वात है। ”? । “४ 

अमरीकी लेखक लोरेंस रोजिजर ने भी कहा है: 

“,..यदि भारत सरकार ने अन्‍न्तरराष्ट्रीय सवालों पर जरूरतं से 
ज़्यादा साफ़ रुख़ अपनाया तो उप्तके लिये मुश्किलें पेदा हो सकती हैं ।”” 
.. पं. नेहरू ने खुद अपनी अमरीका यात्रा के दौरान में एक जगह कहा. 
था; “ मुझे अपनी जनता को भी अपने साथ रखना है।” 

इस प्रकार, आर्थिक एवं सेनिक्र दृष्टियों से जहाँ भारत ब्रिटेन और 

अमरीका के साथ बंधा हुआ है, वहाँ जनमत भारत सरकार को खुद नेहरू 
के शब्दों में “ एक्र दिशा में बहुत अधिक नहीं ” बढ़ने देता । इस स्थिति में 
स्वभावतः पश्चिमी देशों की ओर छकने की, किन्तु छुठेआम उनके साथ न 
मिलने की नीति सामने आती है । े 


भारतीय वेदोशिक् नीति की हाल की अवुत्तियाँ 


परन्तु इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि बुनियादी तौर पर भारत 
की वेदेशिक नीति अंग्रेज-अमरीकी गुट का पक्ष लेने की है । जब आलोचना- 
किय्रे बिना काम नहीं चरूता, तब बहुत ही नम्र वाच्दों से, हज्ञार माफ़ी मांगते 
हुए, अमरीका की थोड़ी-बहुत आलोचना भी कर दी जाती हैं । 

३० अगस्त, १९८१ को भारत सरक्वार ने जापानी संधि के बारे में 
अपने नोट में कहा था 

- « भारत सरकार भाशा करती है कि ऊपर के पेराओं में जो भावना 
जाहिर की गयी है, और जिसका एशिया के लोगों और पूरी मानवता के 


१६० 


कप 
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भविष्य पर प्रभाव पढ़ेया, उस सम्बंध में हमारे और अमरीकी सरकार 
के दश्कोण की एकता ज़ाहिर होती है। जो मतभेद दोनों के बीच में 
हैं, वे तरीक़ों और उपायों के अन्तर को लेकर हैं। ”” 
१९ सितम्बर, १५०१ को श्रीमती पंडित ने कहा था : 
“ जहाँ तक चीन को मानता देने का सम्बंध है, हमारा विचार 
है कि हमारे ऐसा करने से “ स्वतंत्र राष्ट्रों ” की सेवा होगी। हम मानते 
हँ कि इस मामले में कुछ मतभेद माढ्म दो सकता हे; परन्तु वास्तव 
में, एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये हम केवछ एक अन्य उपाय 
का प्रयोग कर रहे हैं ।...” ( ' दी स्टेट्समेन ', २० सितम्बर, १९:०१) 
6 इंडियन काउंसिल ऑफ बल अप्लेबस ? के ध 
अप्पाडोराई ने सुझाव रखा था कवि यदि भारत केवल चेदेशिझ नीति सम्बंध 
बयान देना कुछ कम कर दे, तो भारत और अमरीका के सम्बंधों में भारी 
_सुधार हो जायगा । 

कुछ लोग मतभेदों को कम करके दिखाने हैँ, तो कुछ दोनों देशों के 
समान हितों की चातें करते दूं । वंदेशिक विभाग के सेक्रेटरी जनरछ सर 
गिरिजाशकर वाजपेयी ने कोरिया का युद्ध श॒द द्वोने के कुछ दिन पहले न्यू 
योक टाइम्स के मि. सी, एल. सुल्जवगर से कहा था कि / हमारी अपनी 
समस्याएँ इतनी 6 ” कि दम किसी गुट में शामिल नहीं दो सकते, परन्तु : 

८“ यदि तनाव कम नहीं हआ और दूमरे युद्ध का खतरा पदाटों 
गया तो हम यह अच्छी तरह जानते हैँ कि अपनी आश्यार्थों के बावज: 
युद्ध से अलग रहना हमारे छिये मुझ्किल दो जायगा । हम क्षमी कहना 
हीं चाहते कि तव हम किस पक्ष का साथ दंगे, पर मेरा खामाल है 

कि आप खुद समझ्न सकते हैं क्लि इस प्रदन का क्या उत्तर है । 
और जैसे कुछ ग्रलतक्हमी रह गयी हो, इसलिये उन्होंने आगे सह 
भी फ़रमा ही दिया कि ६ 
“सोवियत संघ की तुलना में पश्चिम और हमारे दीच कहीं 
अधिक आर्थिक और अन्य ईंग के सहयोग छा क्षेत्र खुदा हुआ दै । 


५ ॥| 
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अक्तूबर, १५५० में लखनऊ में इंस्टीच्यूड शेड पंसिफ्रिक रिख्ेशन्स 
का जो सम्मेलन हुआ था, उसके प्रतिनिधि इस राय पर पहुंचे थे कि: 


११ श्प्रू 








“,..भारत और पाकिस्तान और हंका अपने को पहले से इस 
बात के लिये वांध देना नहीं चाहते कि हर हालत में वे अमरीका का 
ही साथ देंगे। यहाँ तक कि फ़रार्मोसा जैसे सवालों पर भी वे ऐसा 
करने को तैयार नहीं हैं । परन्तु मुख्य सवालों के बारे में, ऐसे सवालों 
के वारे में, जिन पर स्वतंत्र संसार का भविष्य निर्भर है, इन देझ्ञों 
की समान परम्परा इस वात की गारन्टी है और पिछले तीन वर्ष का 
अनुभव इस वात का सबूत है कि अन्त में दक्षिणी एशिया और 
अमरीका एक ही पक्ष में दिखायी देंगे।?” 


५ $ सितम्बर, १९७१ को श्रीमती पंडित ने न्यू यौक्क में एक 
महत्वपूर्ण बयान दिया था और उसमें साफ़ ऐलान किया था कि भारत की 
नीति “ संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने और स्वतंत्र राष्ट्रों का समर्थन करने ” 
की नीति है। आधुनिक अमरीकी शब्दावडी में स्वतंत्र राष्ट्रों का मतलब 
होता है वे देश जो अमरीका के साथ हैं, भले ही: वे स्वतंत्र हों या गुलाम, 
साम्राज्यवादी हों या सामन्तवादी । श्रीमत्ती पंडित ने कहा था : 


« संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल की साधारण बैठकों में हमने ३८ वार 
आप लोगों के साथ वोट दिया,-११ बार हम तटस्थ रहे और केवल दो 
चार आप से हमारा मतभेद रहा।” उनने यह भी जोड़ दिया था कि 


“ पिछले वर्षों के हमारे अनुभव ने कम्युनिस्ट आक्रमण के श्रति 
हमारे विरोध को और भी उद्र वना दिया है। ” 
लेकिन, यह कौन सा अनुभव था, यह दुभोग्य से मालूम न हो सका 


है. अतः भारत की पूरी वेदेशिक नीति को यदि लिया जाय तो कहना 
5 पड़ेगा कि फौजी तथा आर्थिक कारणों से हमारी नीति धीरे-घीरे अमरीका 
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रन 


“भारत की बैदेशिक नीति की सबसे प्रवल ग्रत्ृत्ति पहले त्रिठेन का 

साथ देने की थी, परन्तु अब वह क्षीण पड़ गयी है। उसका सबूत यह 

. हैं कि आज अमरीका में अभूतपू्वे संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी 
: डाक्टर, इंजीनियर और विंद्रार्थी दिखाई देते हैं।?” 


१६२ -. 


न 


दसवां अध्याय 


पाकिस्तान की वेदेशिक नीति पर एक नोट 


ऊपर हमने अमरीका के प्रति भारत की नीति और भारत फे प्रति 
अमरीका की नीति के बारे में जो कुछ कहा, वह मोटे तौर पर पकिस्तान पर 
भी लागू होता है । 


भारत की तरह पाकिस्तान की भी सरकार यद्दी दावा करती हद कि बह 
एक स्वतंत्र नीति पर चलती है और किसी गुट के साथ मिलना नहीं चाहती । 
१७ अगस्त, १९४७ को प्रधान मंत्री लियाक्त अली सर ने ऐलान झिया था 
कि पाकिस्तान ने अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में बिना किसी पूर्व-दवेप के प्रव्नेश किया हू 
और वह राष्ट्रों के बीच विचारधारा के संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लेगा। 
परन्तु, अमल में पाकिस्तान भी ब्रिटिश कौमनवेल्थ का मेम्बर बना हुआ 
ओर आम तौर पर, अंग्रेज-अमरीकी नीति का वह समर्थन करता है । बल्कि 
सच तो यह है कि अन्तरराष्ट्रीय मामलों में पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान से 
अधिक दढ़ता से अमरीका का साथ दिया है । 


पाकिस्तान की अथ-व्यवस्था पश्चिमी गुट, और विद्येष ऋर पस्रिट्ेन, 


अमरीका तथा अमरीका द्वारा नियंत्रित जापान के साथ यंधी हुई हू । 
सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान, अंग्रेज-अमरीकी शक्तियों पर निर्भर करता 


ला 


है। उसकी सेना में अंग्रेज अफ़सरों की एक बड़ी संख्या दे । पाकिस्तान में 


. हथियार और दूसरा सामान और शिक्षक सी पश्चिम से ही भाते हूँ । 


एक सरकारी प्रकाइ्न में बताया गया था कि १९४० में पाकिरतान 
के कई सेनिक अफ़म्तरों को अमरीका में शिक्षा मिल रही थी । 


हा कक. ् 
न 


१९०४८ और १५०० में अमरीका के समुद्री बे 
संदभावना प्रकट करने के लिये करोंच्री आये। रक्षा मंत्री हस्मन्दर मि्या 


१६३ 


जून १५४९५ में अमरीका गये। उद्देश्य यह वताया गया था कि “ सविष्य 
में और घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने की दृष्टि से वह अमरीकी सेना से 
सम्पर्क क्लायम करने के लिये वहां गये. हैं |”? अपना -क्राम खतम करते पर 
उन्होंने एक वयान सें कहा था : ह 


“४ हम पाकिस्तानी, दुनिया में शान्ति की आशा करते हैं और वह 
क्रायम रहेगी यदि अमरीकी सेना सदा तेयारी की हालत 
जाय ॥ 


पाक्रिस्तान को चहुत बड़ी तादाद में फ़रोजी सामान अमरीका से मिला 
है | यह, असल में १५ मई, १५०० को ग्रक्रट हुआ जब दक्षिणी एम्बॉय में 
फौजी सामान से भरे. एक जदहाज्ञ में अक़त्मात विस्फोट हो गया। 
८ मई, १९४० को प्रधान मंत्री लियाक्त अली ऊँ मे वाहिस्टन में नेशनल 
प्रेस कब के सामने भापण करते हुए वताया कि ' उनहछी अमरीछा यात्रा का 
एक उद्देश्य “ अपनी सेना के छिये आधुनिक सामान हासिल करना ” है । 
: दिसम्बर, १०५० में- पाकिस्तान ने पारस्परिक छरक्षा सहायता क़ानून के मा 
हथियार और फ़ौजी सामान खरीदने का वाक़ायदा एक समझौता अमरीका के 
साथ कर लिया । | 

१९५० से ही अखवारों में वार-बार ऐसे समाचार निकल रहे हैं कि 
पाकिस्तान ने उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त और कश्मीर में अमरीका को फौजी 

थ्ठे बनाने देने का प्रस्ताव किया है.। . 


कप 


इसलिये, स्वभावतः पाकिस्तान की वेदेशिक नीति पर्चिमी गुट की 

नीति के साथ चलती है । भारत से कहीं आये बढ़ कर पाकिस्तान ने अमरीका 

को खुश करने की कोशिश की ।. १६ अग्रेंड, १९७० को प्रधान मंत्री लियराक़त 

अली खो ने उच्मनाव रखा कि अमरीका को कोशिश यह करनी चाहिये कि 

- ब्रिटेन, भारत और पाकिस्ताव की भौगोलिक उुरक्षाक्री गारन्टी दे दे। 
अक्तूबर, १९५० में पाकिस्तान के प्रतिनिधि-संडल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 

इस आशय का एक श्रस्ताव पेश किया कि मैकाथ्थर को उत्तरी कोरिया के 

इलाके में घुसने की इजाजत दी जाय। भारत ने कोरिया कमीशन में 

शामिल होने से इनकार कर दिया था। छेकिन, पाकिस्तान ने उसमें 

. सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया । जनवरी, १९७५१ में श्रवाच मंत्री लियाक्रत. 


द्र्द्छ 


धाांााआआआआ* आआआआ 


अली जो ने विदेशी सेनाओं को कश्मीर में आने का निर्मेमण दिया । सितम्बर, 
१९५७१ में पाकिस्तान ने जापानी संधि के अमरीकी ससबिद्दे पर दस्तखत कर 
दिया | जून, १५०२ में पाकिस्तान ने वियतनाम में ऋठपुतदी बाओं दाई की 
सरकार को मानता इसे का फ्रेसला किया । 

पाकिस्तान तेजी के साथ अंग्रेजों के अपर से निकल कर अमरीका थे 
असर में जा रहा है | इसका सबृत यह हैं कि बाहर से आने वाली वस्तुओं 
पर चुगी लगाने के मामले में ब्रिटिश कोौमनवेल्थ को जो सुविधाएँ मिली हुई 
थीं, बहुत सी वस्तुओं के लिये वे रद कर दी गयी हैं । १९७० में लियाक़त 
अली खाँ की अमरीका यात्रा, पाकिस्तान-अमरीका के सम्बंधों में एक विशेष 
परिवर्तन की सूचक थी । उसी वर्ष एक अंग्रेज छेखक ने लिसा था : 

“ ब्रिटेन से कुछ दूर हो जाने के कारण पाहिस्तान दोस्ती और 
मदद के लिये अमरीका की ओर देखने लगा टे | एठमिएल निमित्य 
के कद्मीर में मतगणना संचालक के झूप में नियुक्त किये जाने का 
बड़ा स्वागत हुआ और डॉन ने लिखा है ऊक्रि अंग्रेजों फी जगदह 
अमरीकी टेकनीशियन भरती किये जाने चाहिये । ” ( रिचद सिमण्एस 


५ 


की पुस्तक “ पाकिस्तान की रचना ” से, पृष्ठ १७३ ) 
अमरीक्रियों ने इन नीतियों को पसन्द क्िया। सदायक्ष विदेश मंती 
त्रीज 
जौज मधी ने २४ जुलाई, १५०१ को ऐलान किया : 
“थे लोग (पाकिस्तान फे रहने वाले )...वहुत ख़ता के साथ 
पश्चिम की ओर, ओर विशेष कर क्षमरीक्ना की ओर- सके हुए ६... 
“पाकिस्तान सरकार ने घरेलू कम्बनिस्ट कारवाई को छुललने के 
लिग्रे सक्रिय ऋदम उठाया दे । पाकिस्तान सरदार ने चीन 
रकार को तो मानता दे दी हू, परन्तु वह कम्युनिउ्म के आकमणकारी 
उद्देश्यों को अच्छी तरह समझती है और अमरीका तथा गरिन्‍क्म्पनिस्ट 
देशों से दोस्ती रखना चाहती टू । ” 
न्यू यौके टाइम्स ने सितम्बर, १५५१ में दिया था: 
“ कस्युनिज़्म और जनतंत्र के संघर्ष से भारत भय 
सा रखता है, परन्तु पाकिस्तान तो पर्चिगी ताझतों का नेतिद्ा समर्धन 
-. करने के मामले मे मानो लड़ाकू रख अपनाये हुए ४ 
; त्द््ज 


पाकिस्तान सरकार को अमरीकी अपना एक दृढ़ समर्थक सानते हैं; 
वे समझते हैं कि पाकिस्तान में आगे चल कर दूसरी “ मुस्लिम ? सरकारों : 
का नेता बनने की सामथ्य है। परन्तु पाकिस्तान का जनमत भारतीय जनमत 
जैसा ही है । उसने चीन और कोरिया के सवालों पर अपनी सरकार को 
मजदूर कर दिया कि वह भारत सरकार जैसा ही रुख अपनाये । प्रधान मंत्री 
लियाक़त अछी खो और उनका .संत्रिमण्डल पाकिस्तानी फ़ौजों को कोरिया 
भेजने को तेयार था। परन्तु प्रवल जनमत के विरोध के कारण उनके लिये 
ऐसा कर सकना सम्भव न हुआ । 


परन्ठु, पाकिस्तान और अमरीका के बीच यद्ा-कदा जो मतभेद उठ 
खड़े होते हैं, उनकी बहुत महत्व देना सी.ग्रठत होगा । 

१९४८ के वसन्त में, पाकिस्तान ने सोवियत संघ के साथ राजदूतों 
की अदला-बदली करने का फ्रेंसला क्रिया। ऐसा करके वह “ करमीर के 
चारे में सुक्षा समिति के फ़ेसलों के ख़िलाफ़ अपना क्रोध ” जाहिर करना 
चाहता था । एक वर्ष बाद, जब प॑, नेहरू को अमरीका से निमंत्रण मिला तो 
प्रधान मंत्री लियाक्त अली खाँ ने ऐलान कर दिया कि वह सोवियत संघ 
जाने वाले हैँ । परन्ठु, फिर उन्होंने वह यात्रा स्थगित कर दी और अन्त में तो 
इरादा ही त्याग दिया और उल्टे वह अमरीका तशरीफ़ ले गये । पाकिस्तान 
सरकार ने इसकी ज़िम्मेदारी सोवियत सरकार पर डालते के लिये अजीव-अजीव 
क्रिस्से अख़वारों में छपवाये । पर अन्तरराष्ट्रीय मामर्ों के पाकिस्तानी विशेषज्ञ 
के, सरवर हसन ने हाल में उनका परदाफ़ाश कर दिया। उसने लिखा 

“ बह ( लियाक़त अली खाँ ) यथाथवादी थे । उनका उद्देश्य अपनी 
ग़रीव जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाना था। यदह्द केवल बड़े पेमाने 
पर आर्थिक विकास के द्वारा ही सम्भव था, जिसके लिये पाकिस्तान के 
पास न पूंजी थी, न मशीनें और न तकनीकी दक्षता । ये चीजें सिफ़े 
पश्चिम से ही आ सकती थीं। इसलिये, वास्तव में, वह देश की 
बुनियादी आर्थिक आवश्यकताओं के लिये भी पश्चिम पर उसी प्रकार 
निर्भर करते थ्रे--जैसे वह कर्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ के 
जरिये सुलझाने के लिये उस पर निर्भर करते-थे ।... 

“पमसि, लियाक़त अली खाँ की प्रस्तावित रुस यात्रा के लिये पाकिस्तान 
में वढ़ा उत्साह था । उसे स्थगित करके---वल्कि कहना चाहिये कि 
अप .. रद्द 


उसका इरादा छोड़ कर यदि उल्टे उन्हें अमरीका जाना पड़ा, तो सिर्फ 

ऊपर लिखी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के कारण ही । ” ( पाकिस्तान 

होराइज़न के दिसम्बर, १५०१ के अंक में “मि० दियाक़त 

अली ख की वेंदेशिक नीति ” शीपेक लेख से ) 

सच वात यह है कि पाकिस्तान सरकार को सदा यद्‌ डर लगा रहता है 
कि अमरीका कह्ठीं मारत को एशिया में अपना प्रधान अन्न न बनाना ते कर छे 
और उस कारण कहीं भारत को पादिस्तान से ज़्यादा “छुकवे ” न मिलने लगें; 
और अमरीकी सरकार पर दबाव डालने के लिये उसे देशी जनमत और 
अन्तरराष्ट्रीय पेंतरेबाजी का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचक नहीं होती हे । 

न्यू योके टाइम्स ने १० सितम्बर, १९०१ को लिखा था + 


०७ 


“ पाकिस्तानी अब अपने से सवाल करने लगे हूँ कि संयुक्त राष्ट्र 


है . संघ में ओर अन्यत्रन, अमरीका तथा ब्रिटन की नीति का लगातार छता 
से समर्थन करके उन्हें कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं ? और क्‍या 
भारत की तरह तट्स्थता का खेल खेलना ही पाकिस्तान के लिये 
अधिक लाभदायक न होगा... 

“बे कहने लगे हूँ कि भविष्य में पाकिस्तान की अन्तरराष्ट्रीय 
झगड़ों पर अपना रुख ते करते हुए इसका ज़्यादा सयाल रखना चाहिये 
कि इसमें मेरे लिये क्या है |”? 

भा 


इस तरह के दवाव के साथ-साथ पहले से अधिक सहयोग ? के 
वायदे भी किये जाते हैं । प्रधान मंत्री स्वाजा नाजिमुद्दीन ने २२ अवतृबर, 
१९०१ को कहा था : 
“ कदमौर की समस्या सुन्दरता के साथ दल हो जाय तो दमारी फ़ौर्जे 
खाली हो जायेगी, और तब कोरिया को फ्रीज़ भेजने के सवाल पर दम 
गम्मीरता के साथ विचार कर सकेंगे । /* 


>> 
न 
५ 


- .. ग्यारहवां अध्याय 
दक्षिण अफ्रीका, कश्मीर और हैदराबाद 


हयोग और पराधीनता में क्या अन्तर है? यही कि सहयोग में दोनों 
पक्षों को लाभ होता है और_ पराधीनता में केवल एक पक्ष को । भारत और 
पाकिस्तान ने अपनी वेदेशिक नीति के द्वारा ग्रायः अमरीकी हितों को मेजबूत -: 
किया है | अमरीकी हितों पर उन्होंने चोट कभी नहीं की । इसलिये, आशा की _ 
जा सकती थी कि भारत या पाकिस्तान के बुनियादी. हितों का सवाल 
पंर अमरीका भी यही रुज़ अपनायेगा । इस अध्याय में हम ऐसे तीन सवालों 


पर अमरीका का रुख देखेंगे । 


दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी 


१९४६ में अविभाजित हिन्दुरुतान की अन्तरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र 
संघ से अपील की थी कि दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के साथ वर 
व्यवहार वन्द हो | अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के .रंगमेद्‌ की भावना में अंधे 
बने शासकों का साथ दिया और भारत का विरोध किया । 


अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासकों का साथ देना पसन्द 
किया क्‍योंकि उसे इन लोगों की कट्टर प्रतिक्रियावादी नीति में, भारत की 
त्टस्थता की नीति से अधिक विश्वास था। रंगमेद की नीति का अमरीका 
समर्थन करता है क्योंकि उसे डर है कि हन्शियों और एशियाइयों के साथ 
वह खुद जो मेदमाव_ वरतता:है, कहीं उसके वारे में भी किसी अन्तरराष्ट्रीय 
संच से सवाल न उठा दिया जाय । इस प्रक्तार अमरीकी सरकार ने भारतीय 
तथा अफ्रीकी जनता के झत्रु का पक्ष लिया है और सारत की वैदेशिक नीति 


के एक बुनियादी सिद्धान्त का सख्त विरोध किया है । 
रद 


* करेंमीर 

दूसरा सवाल जो भारत और पाकिस्तान दोनों से सम्बंधित है और जो 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने पेश है, वह कश्मीर का मसला है । इस सवार पर 
-संयुक्त राष्ट्र संघ की वहसों में अमरीका सबसे आगे बढ़ कर हिस्सा छेता रहा 
है। संयुक्त राष्ट्र संध की ओर से फ्रेंक ग्रेहम को -कश्मीर के मामले में मध्यस्थ 
और एडमिरल चेस्टर निमित्ञ को मतगणना संचालक नियुक्त किया गया है । 
ये दोनों सज्जन अमरीकी हैँ और उनके जरिये अमरीका इस मामले में बहुत 
कारगर ढंग से हस्तक्षेप कर सकता है । 

परन्तु, यह समझना गलत होगा. कि अमरीका ने कश्मीर में फेवल' 
जनवरी, १५४८ से, यानी सिर्फ़ तभी से दिलूचस्पी छेना झुदू किया, जब क्रि 

श्मीर का मामला सुरक्षा समिति के सामने आया। २७. अक्तूबर, १९४७ 

को रौवर्ट ट्रम्बल ने नयी दिल्ली से समाचार भेंजा था : 

“ सि्खों (फ़ौजियों) को श्रीनगर छे जाने के लिये जो हवाई 
जहाज किराये पर लिये गये थे, उनमें से एक पर दो अमरीकी अन्वेषक 
नयी दिल्‍ली आये--१५० सेण्ट्रल पाक साउथ, न्यू यौके का रहने घाला 
लेखक और भाषणक्रतों निकल स्मिथ; और शिकागो का फ़ोटोग्राफ़र 
लेरेन ट्ूटेल 

“पम्ि० स्मिथ और मि० ट्ूटेल अपने साथ १८,००० फ़ीट लम्बी 
एक चलती-फिरती फ़िल्म, जिस पर उन्होंने कग्मीर और पश्चिमी 
तिब्बत के चित्र खींचे थे, तो बचा कर ले आये, पर ६,००० डालर के 

मूल्य का कैमरा आदि उन्हें वहीं छोड़ देना पड़ा 
४ “४ पम्रि० स्मिथ हाल- के उपद्रव काल में बहुत दूर-दूर तक कश्मीर में 
धूमे । उन्हें पत्ता चला कि यदि कोई बडा उपद्रव शुढू हुआ तो स्थानीय 
शासक उससे फ़ायदा उठा कर महाराजा के ख़िलाफ़ बगावत का झण्डा 
बुलन्द कर सकते हैं) लदाख में ... मि० स्मिथ ने देखा कि स्वतंत्रता 
की भावना आम तौर पर छोमों में फेली हुई है । ” 
: दूसरे दिन टम्बल ने फिर लिखा 

“ ज्यू यौर्क के लेखक और भाषणकता निकल स्मिथ, जो कल 

श्रीनगर से छोटे, खबर लाये हैं क्नि लदाख प्रान्त की राजधानी लेह 


१६९, 


3 दो अनरीकी कौन थे और ऋद्मीर में क्या ऋर रहे थे 











नज़र ह्र्देल ने पिछले महादुृद्ध में पाँचदी लड़ाकू कमरा ड्कड़ी के कर्मांडर 
की हेसियत से प्रशान्त के बद्ध क्षेत्र में काम किया था। निक्रलू स्मिथ खुक्निया- 


#क 


विभाय का भुगो था और विदेशों में जाती का संचालन करने वाले अमरीकी 
सरकार के विभाग ( ओवरचीज स्ट्रेंटेश्रिक सर्विसेत्र) की ओर से फ्रांस, स्थाम 
भारत, लका और जीन मे काम कर चुका था। द्वाल में प्रकाशित खपनी - 
एक किताब तिवछवत का सुनहरा द्वार में उसने कश्मीर यात्रा का उद्देहय 

चदाद हुए कहा 


“...मेरे मन में एक विचार चक्कर लगा रहा था। दूसरे महायुद्ध 
“में में अक्ष्सर पूर्वी तिव्वत के पहाड़ों के ऊपर ची-४७ हवाई जहाज में 


बैठ कर उड़ा हे और हर वार मरे अत डरावना ् डराता 

वठ कर उड़ा हू आर दर तर र॑ मत मे यह उरावचना पिचार मडरात 
रहा हैं क्लि हमारे मारे नीचे हज़ारों मील तक समदल ज्ममान का एक सी 
इकइ ऐसा नहीं हे, जिस पर हवाई जहाज्ञ उतर सके | सवार यह था' 


उत्तर के लय इतना दा 
खराब € £ मे करता तरह इस सवाल के पता लयाया चाहता 


अर िक याक च्क्ञा भी *-&- 
झाल की इलाका नाच 


| | 
2 
कि 2! 
ते 


परन्तु, बीमार पड़ जाने क्े कारण स्मिथ पेंगोंग झील की यात्रा न कर 


सका ओऔर चले हैं गया 
सका अरे टूटंल अच्चड हा वहा गया 





“ लॉरेन ने जो कुछ देखा, उससे मुझे यह विद्यास हो गया द्वि 
झील का उत्तरी साय दीश मील की रूम्बाई तक कम से कम दो साल 
मर जब 4 4 8०2-क भी उसकी गहराई वहत कआऋाफ़ी हक च् 
चौड़ा हैं और किनारे के पास भी उसकी नहराई वहुत काका छू । 


“ ल्ोरेन ने अपनी जेब -से डायरी निकाली और उसने सुझे 


कण 


प्र कि झील के इस छोर पर हवाई जहाओं के उतरने के लिये कई 
दिखाया कि झील के इस छोर पर हवाई जद्दाज्ा। के उतरने के दव दाद 











प्रिल सकता हम ल्क्रि, उसका था कि 

साल लम्बा स्थाव म्रल सकता हू । बालक, उद्धक तो कहना थीं के 
जट >> सिर सकते #, उत्तर-पस्चिम ओर पहाड़ 
यहाँ ऐसे कई स्थान मिल सकते हैं। उत्तर-परस्चिस की ओर पहाई 


5 


भी इतने नीचे हैं कि झील से उड़ने वाला कोई भी हवाई जहाज्ष 
आसानी से उन्हें पार कर सकता है। 


“ हम खामोश खड़े-खड़े एक-द्सरे को देखते रह गये...। ” 
( वही पुस्तक, पष्ट २४८ ) 


अमरीकी अखबारों ने फ़रवरी १९४८ में समाचार छापा कि हेट नामक 
एक अमरीकी ने आज़ाद कश्मीर फ़ौज में कई महीने तक प्रिगेडियर-जनरछ की 
हैसियत से काम किया है और उसका दावा है कि उसने बहुत से हिन्दुओं 
को अपने हाथ से मारा है। * 


८५ 


इससे जाहिर होता है कि कर्मीर में अमरीका की दिलचस्पी बहुत 

पुरानी थी और उसकी सबसे बड़ी वजह कर्मीर की भौगोलिक स्थिति थी । 

- उसका सेनिक दृष्टि से बढ़ा महत्व है। रोजिजर ने अपनी पुस्तक भारत 
और अमरीका में लिखा है : 

“ कश्मीर, सोवियत संघ का पढ़ोसी है और उसकी सीमा अंफ़ग़ानि- 
स्तान, चीनी तुर्किस्तान ( सिंकियांग ), तिव्वत्त, भारत और पाकिस्तान 
की सीमाओं से मिलती है। शायद इसीलिये, अमरीका को कमीर में 
इतनी दिलचस्पी है।” ( पृष्ठ १०५) 


भारत सरकार भी यह अच्छी तरह जानती थी कि चीन जोर सोवियत 

_. रूस के ख़िलाफ़ युद्ध चलाने के केन्द्र के रूप में कश्मीर में अमरीकियों 

की बड़ी दिलचस्पी है । २५ अक्तूबर, १५४७ को रौवर्ट द्रम्बल ने नयी 
दिल्‍ली से स्यू योके टाइम्स में लिखा था : 


(5५४5. 


# सर बीं० एन० राव ने फ़रवरी १५५० में सुरक्षा समिति के सामने 
इस बात का ज़िक्र करते हुए कहा था : “ भारत ...चाहे तो इस मामले में 
सख्ती से पेश आ सकता है और ह्ेेट की कार्रवाइयों से उसे जो नुक्सान 
पहुँचा है, उसका मुआवज्ञा अमरीका से तलब कर सकता है। इसमें 
जिन लोगों को हेट ने मार डाला, प्तिफ़ वे ही नहीं आते । भाश्त चाहे 
तो इस लड़ाई का पूरा खर्चा मांग सकता है, क्योंकि हेट द्वारा आजाद 
कर्मीर फ़ौज का संगठन किये जाने के क्रारण ही भारत को यह युद्ध 
लड़ना पड़ा 7 ( हिन्दू / १४ फ़रवरी, १९०० 


श्ज्र्‌ 


. “.--भारतीय अधिकारियों का स्पष्ट मत है कि भारत की सुरक्षा 
के लिये कश्मीर पर अधिकार रखना बहुत आवश्यक है। सरकार के 
जिन बढ़े अधिकारियों से मेने आज वातें की, वे सोवियत संघ के बारे 
में सोच रहे थे जो उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर गिलगिट के पास कश्मीर 
को छता है । 


“ एक भारतीय अफ़सर ने सुझ से कहा : “इस इलाके की रुसी 

प्रजा चूके मुसलमान हैं, इसलिये पाकिस्तान को इस सीमा की रक्षा 

: की उत्तनी चिन्ता नहीं है जितनी हमें है ।! इस अफ़सर के. विचार में 
कर्मीर के पहाड़ों को च॒रक्षा का पयाप्त साधन नहीं माना-जा सकता। ”” 


इस प्रकार, बड़े भारतीय अफ़सर अमरीका को यह समझाने की कोशिश 
कर रहे थे कि सोवियत रूस के खिलाफ़ दोनों सरकारों के द्वित एक हैं । रूस 
का होआ खड़ा करके और उससे लड़ने के लिये मदद का आखासन देकर 
थे पाकिस्तान से होड़ करना चाहते थे । ह 


१ जनवरी, १९४८ को भारत सरकार ने धु॒रक्षा समिति से कश्मीर में 
पाकिस्तान के हस्तक्षेप की शिक्रायत की । पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जवाब 
में मांग की कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी बातों पर मतभेद 
है, उन सब पर सुरक्षा समिति गौर करे । अमरीकी और अंग्रेज प्रतिनिधियों के 
रुख़ से लगता था कि वे भी इस प्रस्ताव को पसन्द करते हैं । जहाँ तक 
कश्मीर का सम्बंध था, उन्होंने भारत की शिकायत को अंनसुना कर दिया और 
भांग रखी कि सुरक्षा समिति के मातहत वहाँ “ तटस्थ ” शासन क्रायम किया 
जाय और कश्मीर को उसके हाथ में सॉंप दिया जाय । ज़ाहिर है कि 
“ तटस्थ ' शासन का मतलब अंग्रेज-अमरीकी थुठ के भेजे हुए विदेशी 
अफ़सरों का शासन है | ब्रिटिश और अमरीकी प्रतिनिधियों को कश्मीर में 
स्वतंत्र मतगणना कराने की इतनी चिन्ता न थी, जितनी वहाँ अपना शासन 
स्थापित करने की थी । 

२० जनवरी, १९४८ को उरक्षा समिति ने एक जॉच कमीशन नियुक्त 
करने का सिश्चय किया । उसमें एंक मेम्बर सारत का चुवा हुआ रखा ज्नेवाला 


: था, दूसरा पाकिस्तान का चुना हुआ और तीसरे सदस्य को पहले दो मेम्बर 


चुनने वाले थे। सुरक्षा समिति के वहुमत से सारत नाराज था; उसने 


' चेकोस्लोवाकिया को.-चुना | पाकिस्तान ने अपना सदस्य चुनने में देरी की । 
अंग्रेज-अमरीकी गुट को मौका मिला, उसने दो महीने के लिये कमीशन के काम 
को खटाई में डाल दिया। घसरक्षा समिति का अध्यक्ष हर महीने बदलता 
रहा। वह अमरीका से राय लेकर भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों 

-” को गुप्त बातचीत के लिये बुलाता रहा। अन्त में, पाकिस्तान ने अर्जेन्टाइना को 
कमीशन का मेम्बर नामज़द कर दिया । 2 
२१ अग्रेल को अमरीका. और ब्रिटेन ने काम ज़्यादा होने का बहाना 
वना कर सुरक्षा समिति से कमीशन के सदस्यों की संख्या को बढ़ा कर पाँच कर 
देने की इजाजत ले ली । दो नये स्थान बेल्ज्ञियम और कोलम्बिया को दिये 
गये । थे दोनों देश अमरीका के आधीन हैँ । साथ ही प्रस्ताव में यह भी जोड़ 
दिया गया कि यदि भारत और पाकिस्तान द्वारा नामज़द दो मेम्वबर तीसरे 
>>. मेम्बर को दस दिन के भीतर चुनने में असमर्थ रहते हैं, तो फ्रांसीसी प्रतिनिधि 
इस स्थान के लिये किसी को नामज़द कर देगा। इस तरह अमरीका खुद भी 
कमीशन में घुस गया । 
भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इस प्रस्ताव पर एतराज़ किया था, 
पर्‌ कमीशन को सुविधा देने के लिये दोनों ही तेयार हो गये। भारत ने 
कुछ विशेष प्रबंध भी क्रिया । जेसे 
“ शोख- अब्दुछा के समर्थकों से सझ़ती से कहा गया कि थे कोई 
विरोध प्रदशन न करें ।7 ( टाइम्स, लन्‍्दन, ११ जुलाई, १९४८) 
अमरीका के शामिल हो जाने के वाद कमीशन तुरन्त काम करने लगा । 
२० जुलाई को उसने त्रिग्वी छी से कहा कि एक बड़ा फ्रीजी अफ़सर सेनिक 
सलाहकार वना कर कमीशन की मदद के लिये भेजा जाय । ९४ जुलाई को 

लन्दन के टाइम्स ने समाचार छापा ५ 
“ कमीशन को भारत सरकार से इजाजत सिल गयी है कि वह 

सामरिक परिस्थिति की प्रारम्भिक जाँच करने के लिये एक अमरीकी 

फ्रौज के मेजर और एक वेल्ज्रियन प्रतिनिधि ,.. दो सदस्यों की एक 

उपसमिति को कश्मीर भेजे | ?” 

सैनिक परिस्थिति की यह जाँच कमीशन के अमरीकी सदस्य के सैनिक 

सलाहकार मेजर फ्रांसिस एम, स्मिथ और बेल्जियम के अस्थायी सदस्य 
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हैरी आफ्रे ने की । कमीशन सचिवालय का अंग्रेज सदस्य -रिचर्ड तिमण्ड्स भी 
इन लोगों के साथ गया था 


कमीशन ने विस्तृत पेंमाने पर राजनीतिक और आर्थिक जाँच कराने. 
के लिये सी कई जत्ये कश्मीर भेजे । परन्तु पाकिस्तान और भारत के बीच - 
समझौता कराने के लिये उसने कुछ न किया । उल्टे, उसने दोनों सरकारों 
से परस्पर विरोधी वातें करके उन्हें आपस में लड़ने की कोशिश की और . 
सितम्बर, १९४८ से फ़रवरी १९४५ तक वह योरंप में जाकर वेठ यया । 


कर्मीर में पिछले साल फे वसन्‍्त से ही लड़ाई बन्द थी। इस फ्रौजी 
सीमा को भारत और पाकिस्तान ने १ जनवरी, १५४५ को वाक्नायदा समझौता 
करके पक्की: कर दिया । दूसरे रोज मौरिस देलवौय नामक एक वेल्जियन 
जनरल कश्मीर तशरीफ़ ले आया | फ़रवरी तक ३६ सैनिक दशेक वहाँ पहुँच _ 
गये थे। इनमें से १७ अमरीका से आये थे, ६ मेक्सिको से, ५ बेल्जियम से, 
४ कनाडा से और ४ नॉरवे से । असरीका /और उसके युट वाले कस्मीर में 
सज़बूती के साथ जम गये । | 

फिर कमीशन ने उल्नाव रखा कि संयुक्त राष्ट्र संध के प्रधान मंत्री को 
कर्मीर के लिये एक सतगणना संचालक नियुक्त कर देवा चाहिये जिसके हाथ 
में शासन के विस्तृत अधिकार रहें । ५ सार्च, १९४५९ को प॑. नेहरू ने वताया 
कि इस पद के लिये जनरल वाल्टर वेडेल-स्मिथ को चुना गया है । स्मिथ 
चूकि वीसार पड़ गये, इसलिये २२ मार्च को त्रिग्वी ली मे फ़्लीट एडमिरल 
चेस्टर निमित्त॒ की नियुक्ति का ऐलान कर दिया । यह वात महत्व से खाली 
नहीं है कि इस पद के लिये चुने गये दोनों नाम अमरीकी अफ़सरों के थे । 
चेडेल-स्मिथ एक जनरल था जो वाद में अमरीकी सरकार के संसारव्यापी 
केन्द्रीय खुफ़िया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निमित्व समुद्री बेड़े 
का बढ़ा अफ़सर था। मतगणना संचालक की तनखा ४०,००० डालर वार्षिक 
रखी गयी । इससे ज्ञाहिर होता हैं कि इस पद को क्वितना भारी महत्व दिया 
गया है । ॥ 


गोकि कमीशन पहले मध्यस्थता या वीच-बचाव कराने वाला कमीशन 
कहलाता था, पर वह दोनों पक्षों को कभी एक साथ बेठाने की बात न करता . 
था। अगस्त, १५४५ में वढ़ें अधिकारियों की एक संयुक्त बंठक होने कली थी । 


जे श््छ 


(न 


कमीशन ने उसे मंसूख कर दिया और उल्टे, अमरीकी सदस्य के सुझाव पर 
प्रश्ताव रखा कि एडमिरल निमित्ज़ को पंच वन कर झगड़े का फेसलछा दे देना 
चाहिये | राष्ट्रपति द्रमन ने (और स्वयय॑ निमित्ञ ने भी) भारत और 
पाकिस्तान पर यह प्रस्ताव मान लेने के लिये दवाव डाला । परन्तु सारत ने 
इनकार कर दिया । इस समय तक कमीशन और उसके सैनिक दशकों की 
४ निगरानी ” के बावजूद आज़ाद कश्मीर की फ़ौज बढ़ कर ३२ बटालियन 
हो गयी थी और -वह पूरी तरह हथियारों से लेस थी । 


अमरीका अब कर्मीर की पूरी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार था। बह 
शुड़मिरल निमित्ज को सर्वोच्च शासक ओर पंच बना कर भेजना चाहता था। 
परन्तु भारत सरकार के विरोध के कारण उसे एक बीच का रास्ता निकालना 
पड़ा । १४ मार्च, १९५० को क्यूवा, नॉरवे और ब्रिटेन के सहयोग से अमरीका 
ने सुरक्षा समिति से एक मध्यस्थ नियुक्त करा लिया। इन चार सरकारों ने एक 
राय से सर ओधेन डिक़्सन को इस पद के लिये चुना जो युद्ध काल में 
चाशिंग्टन में आस्ट्रेलिया के राजदूत थे और यह संकेत किया कि यदि भारत 
और पाकिस्तान ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया तो भी नियुक्त उन्हें ही 
किया जायगा । १३ अप्रैल को सुरक्षा समिति ने डिक़्सन का नाम मंजूर किया 
और भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने उसे मान लिया । प्रधान मंत्री ली ने 
तुरन्त पेशनयाफ़ता अमरीकी जनरल कुटने एच. हौजेज्ञ को डिक़्सन का सैनिक 
सलाहकार नियुक्त कर दिया । 


.. कुछ महीने बाद डिक़्सन ने रिपोर्ट पेश की कि वह अपने काम में 
असफल रहा है और सिफ़ारिश की कि कदमीर का वेंटवारा कर देना चाहिए । 


जनवरी, १९५०१ में जो कौमनवेल्थ कान्फ्रेंस हुईं, उसमें आस्ट्रेलिया और 
न्यू-जीलेण्ड के अमरीका-परस्त प्रधान मंत्रियों ने कश्मीर में अपनी फ्रौजें भेजने 
का सुझाव रखा । पाछिस्तान सरकार ने इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया; 


पर भारत ने उसे नहीं माना । 


फ़रवरी १९७१ में, अमरीका और ब्रिटेन ने सुरक्षा समिति से एक दूसरा 
“ मध्यस्थ ” नियुक्त करने की इजाजत ले ली। जनरल आइज़नहीवर का नाम 
भी आया; पर बाद में अंग्रेज-अमरीकी प्रतिनिधियों ने डा. ग्रेहम को चुना । 
आरत सरकार ने फ़रवरी वाले प्रस्ताव का विरोध किया था, परन्तु अमरीकी 
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वेंदेशिक विभाग का दवाव पड़ने पंर ग्रेहम का उसने स्वागत. किया ।-एक- 
साल की मेहनत के वाद- ग्रेहम महाशय ने -२० अप्रेठ, १९०२ को रिपोर्ट 
दी कि अब. एडमिरल निमित्ज को भी इस मामले में डाल देना चाहिये । 


- इस प्रकार हम देखते हें कि पिछले पॉँच साल से अमरीका ठगातार 
कस्मीर के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है । वह संयुक्त राष्ट्र संघ में चौधरी 
वंना हुआ हैं। उसने वार-बार ऐसी मांगें पेश की हैं जो सवंथा अनुचितें 
थीं। वार-वार भारत और पाकिस्तान की सरकोरों ने दुनिया के सामने यह 
वादा किया कि वे कश्सीरियों को इन पंचों ” की बातें मानने के लिये मजबूर . 
करेंगे, गोकि कश्मीरी जनता ऐसी वार्तों के संत खिलाफ़ थी । है 


सुरक्षा समिति का वहुसत अमरीका. की सुद्ठी में हे । उसका प्रयोग. 
करके अमरीका ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों को विवश कर दिया कि 
उस बहुमत का समर्थन पाने के छिये वे अमरीका की खुशामद करें | इसका 
परिणाम यह हुआ है कि कश्मीर अनिश्चित काल के लिये दो छुकड़ों में वेट 
गया है और कश्मीरी स्वय॑ अपने. भाग्य का निर्णय नहीं कर सकते । पक 


भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने प्रायः यह स्वीकार किया है कि ह 
कव्मीरियों को आत्मनिणंय का अधिकार है । उदाहरण के. लिये, १३ जुलाई, 
१९०१ को पं. नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सामने कहा दा था : 


े “क्रद्मीर को, गलती से भारत या पाकिस्तान को मिलने वाला इनाम 

समझा जाता है। मातम होता हे कि लोग यह भूल जाते हैं कि 
. / . कश्मीर कोई वाज़ार में विकने वाली चीज़ नहीं है ।- कर्मीर का अपना 
/ . व्यक्तिगत अस्तित्व है और वहां: रहने वाले ही अपने भाग्य का अन्तिम _ 
* पिर्णय कर सकते हैँं।? कक पा 

परन्तु सुरक्षा समिति की वहसों में हमेशा यह समान कर चला जाता है कि 


कस्मीर को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाना पड़ेगा । - 
जैसा कि शेख अब्दला ने २५ अग्रेल, १५५० को कहा था 


| 


.. “ ,.जब कि अंत्येक रियासत को यह अधिकार दिया गया-था कि 
वह या तो दोनों में से किसी एक डोमीनियन में शामिल दो जाय या: 
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स्वतंत्र रहे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ हमें मजबूर कर रहा है कि हम 
भारत या पाकिस्तान, किसी न क्विसी डोमीनियन में अवश्य शामिल 
हो जायें । | 


इसीलिये, सतगणना पर जोर दिया जा रहा है और विधान परिपद्‌ का 
- विरोध हो रहा है। विधान परिषद यह ते कर सकती है कि राज्य स्वतंन्न रहे 
या किसी संघ में शामिल हो जाय, वल्कि वह शामिल होने की शर्ता पर भी 
बातचीत चला सकती है। और अमरीका तो कश्मीरी क्नौम से मतगणना में वोट 
देने का साधारण हक़ भी छीनने को तेयार वेठा है। वह कश्मीर का विभाजन करा 
देना चाहता है | मई, १९७० में एडमिरल निमित्ज़ ने ऐलान किया था कि 
कश्मीर के सवाल को बातचीत के जरिये हल किया जा सकता है। ३ अक्तृबर, 
१९०१ को दिल्ली के अमरीका-परस्त साप्ताहिक थौट् ने सुझाव रखा था कि 
: कश्मीर को एक संयुक्त भारत-पाकिस्तानी शासन के हाथ में सॉप देना चाहिये 
जिसके मातहत कर्मीरियों को केवल स्थानीय स्वायत्त शासन का अधिकार 
हासिल हो । 
असल में कद्मीर के सवाल पर अमरीका अपनी संसार-ब्यापी नीति का 
ही अनुसरण कर रहा है | शेख अब्दुल्ला ने अप्रैल, १९४८ में ही कहा था : 
“ (सुरक्षा समिति के ) अधिकतर सदस्य कश्मीर को केवछ रूस के 
एक पड़ोसी देश के रुप में ही देखते हैं और उसे भविष्य में हस पर 
आक्रमण करने के लिये एक महत्वपूर्ण फ़ौजी अड् समझते हैं । ” 
पं, नेहरू ने ६ फ़रवरी, १९०० को कहा था कि भारत पर जो दवाव 
पड़ रहा है, उससे प्रकट होता है कि कश्मीर के सवाल पर विचार करते 
समय कुछ बाहरी प्रइनों को अधिक महत्व दिया जा रहा है । २८ अक्तूबर, 
१९५७० को उन्होंने कहा कि अंग्रेज-अमरीकी शक्तियाँ “रंगे हुए चर्ममों 
से कठ्मीर को देख रही हैँ। और वे अक्सर अपने दृष्टिकोण से कश्मीर की 


सुरक्षा और कश्मीर में फौजी अड्डे बनाने की वात सोचती हैं । 


इस प्रकार, अमरीका वालों के हाथ में पड़ कर कश्मीर का स्थानीय 
झगड़ा एक गम्भीर अन्तरराष्ट्रीय प्रदनन वन गया है। इससे नुक़सान ऋर्मीरी 
जनता का ही हुआ है। आज हालत यह हो गयी है कि अगर झेल अब्दुल्ला 
कप्मीरी क़ौम के आत्मनिर्णय के अधिकार और प्रभु-सत्ता का जिक्र तक कर 
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देते हैं---जैसा उन्होंने ३० अग्रैठ, १९०२ के अपने बयान में किया था--तो.. 
भारत, पाकिस्तान और अमरीका के अधिकारियों में वौखलाहट पँँदा हो. जाती 
है। इस स्थिति को पेदा करने की मुख्य ज़िम्मेदारी अमरीकी सरकार पर है। 


. हृद्राबाद्‌ है 
जव निज्ञाम और उसके चुट ने हैदराबाद को भारत से अलग 
करने के उद्देश्य से चरक्षा समिति से हस्तक्षेप करने को कहा तो अमरीका 
फ़ौरन उनकी सदद्‌ को उठ खड़ा हुआ । अमरीझी ग्रतिनिधि जेसप ने वोट : 
« “दिया. कि निजञ्ञाम की शिकायत पर अवश्य विचार करना चाहिये। जत्र भारत 


ने हैदराबाद पर चढ़ाई शुरू करं दी तो उसने भारत की निनन्‍्दा की | अमरीकी 
अखबारों ने एक. स्वर से भारत को गांलियाँ चुनोयीं । क । 


वाद में पता चला कि -निज्ञाम सरकार ने अमरीकी सेना के तीन हृवा- - 
बाज़ों को नौकर रखा था। उनमें से एक साहब. कनक्टीकट के कोलोनल जौन . 
: मौन्टे कौव थे । इन लोगों से कहा गया था कि चालीस थण्डरंबोल्ट (पी-४७) 
और पांच डी. सी-३ के हवाई जहाज्ञ वे निज्ञाम सरकार के लिये खरीदें । इसके 
अलावा निज्ञाम ने अमरीका में प्रचार करने के लिये एक अमरीकी प्रचारक: 
फ़मे को कई चढ़ी रक्षमें दी थीं । | 


न 


मार्च १९५० में, हैदरावाद के भूतपूत प्रधान मंत्री .मीर लायक़ - अली 
पाकिस्तान भाग गये। कहा गया कि वी. सी. सेयसे नामक एक अमरी 
इंजीनियर और व्यापारी ने भागने में उनकी मदद को थी । 

चूँकि निज्ञाम की सेना की बहुत जल्दी हार हो गयी, इसलिये, शायद्‌ ऐसी 
अधिक गम्सीर घटनाएँ न हो पायीं जिनमें अमरीका का हाथ नज़र आता । 


श्ज्ट 


] 


चारहवां अध्याय 
अमरीका की * हिमालय सम्बंधी ” नीति 


युद्ध के वाद से ही अमरीका हिमालय के इलाक़े में विशेष दिलचस्पी « 
ले रहा है। इस इलाक़े में अमरीका जो कुछ करता है, "उसका हमारे 
पढ़ोसी देशों पर गहरा असर' पढ़ता है । इसलिये, उसके इन कामों पर भारत 
तथा पाकिस्तान की जनता को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। 


. अफ़यानिस्तान 


अमरीकी वेदेशिक विभाग की नजरों में अफ़ग्मानिस्तान “ एक महत्वपूर्ण 
ओऔर सैनिक दृष्टि से बड़ी छाभदायक् स्थिति वाला देश ” है | १७ दिसम्बर, 
(पु + ७५ 
१९४८ को क्रिश्चियन साइंस मोनिटर ने यह समाचार छापा था : 


“ सोवियत संघ, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच का पहाड़ी 
सरहदी इलाक़ा--यानी अफ़ग्रानिस्तान उन देशों में है जिनमें अंग्रेजों 
का असर घटने के साथ-साथ अमरीकी असर बढ़ता जाता है।... 


“, ,अफ्रग़ान सरकार अधिकाधिक असरीका की समर्थक चनती 
जाती है। उसने अनेक अमरीकी व्यापारियों और टेकनिकल विशेषज्ञों 
को अपने यहाँ बुला लिया है । अफ्रमग्मानिस्तान से हाल में आने वाले' 
मुसाफ़िरों ने बताया है कि अफगान राजधानी में आजकछ ७०० 
विदेशी रहते हैँ और उनमें से लगभग आधे अमरीकी हैं।.... 

“४ अफ़ग्गानिस्तान के निर्यात व्यापार में अमरीकी फ़र्मो का हिस्सा 

- बढ़ता जाता है। वहाँ के अधिकतर कराकुछ को अमंरीका रोएँदार 
कपड़े बनाने के लिये खरीद लेता हैं। कराकुछ अफ़रग्मानिस्तान का 
मुख्य नियात है। दूसरी ओर, अफ़ग्रानिस्तान में जो विदेशी पूंजी और 
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इस्तेमाल की चीज़ें बाहर से आ रही हैं, उनका अधिकतर साम 
समराका से आता हू... ्ि 

/ कुछ समाचारों के ,अनुसार, यदि कुछ अमरीकी ऋकम्पनियाँ नये 
उद्योगों में पूंजी लगाने को तैयार होंगी, तो अफ़ग्नानिस्तान सम्मवतः 
अमरीकी कम्पनियों को खान खोदने के विद्योप अधिकार देने से इनकार 
न करेगा । 


७ - पे व 
- न्यू योके टाइम्स ने २५ मई, १०४५ को लिखा था : 


“ लड़ाई खतम होने के बाद से अफ़ग्नानिस्तान “ अमरीकी बनता ? _ 


जा रद्ा हू । & 

युद्ध के वाद से अफ़यानिस्तान के व्यापार में सबसे प्रमुख स्थान अमरीका 
का है। १५४६ सें, न्यू यौके और व्वाज (इडाहो ) की मौरिसन-क्नुडसन 
कम्पनी को बांध, पुल ओर सड़के बनाने का ठेका दिया गया।. १५४९ में 


टू 


जज 


अमरीकी भूग्भशात्नियों के एकर दल ने देश की जाँच-पड़ताल की। सोवियत 
समाचार पत्रों ने वार-वार आरोप लगाया है कि अमरीकावाले अफ़ग्नानिस्तान 


में आर्थिक विक्रास के कार्यकर्मों के बहाने फ़ौजी सड़कें बना रहे हैं और 
सैनिक महत्व की दूसरी चीज़ों के आड़े जमा कंर रहे हैं । 
खुद अमरीकी अखवारों में वहुत सी ऐसी बातें छपी हैँ जिनसे सोवियत 
पत्रों द्वारा छूगाये गये आरोप सही सावित होते द्सिम्बर, १९५४८ 
को क्राश्ेचयन साईस मोतिटर ने लिखा था ; : 
“ अफगानिस्तान में अमरीक्ना की द्लिचस्पी मुख्यतः राजनीतिक 
और सेनिक कारणों से बढ़ रही है ।? 
जागे उसने लिखा था : | ४ 


के 


कं 8० 


अफ़ग़ानिस्तान के हाल के इतिहास में सोवियत का कहीं सख्त 


दवाव नहीं मिलता. 
“ इसके अछावा कोई संगठित कम्युनिस्ट पार्टी या उम्रवाददी दर 
भी अभी जफ़ग्ानिस्तान में नहीं पेंदा हुआ है । ही 


£ फिर भी, अफगान सरकार -का खयाल है किसी असर का. 


मुकाबला करने के लिये उसे वाहरी सदद की आवश्यकता है। 
शा १८० 


न्ज्कः 


क्थ 


२६ मई, १९४५ को न्यू योके टाइम्स ने समाचार प्रकाशित 
किया था : 
| “ दो हफ़्ते तक जोरदार सवाल करने पर भी काबुर में सोवियत 
> वालों की किसी असाधारण कारबाई का पता नहीं चला... । 


“ फिर भी, कुछ विदेशी कूटनीतिज्ञों ने इस बात का भय प्रकट 
किया है कि भविष्य में यह सम्भव है कि सोवियत संघ इस देश में 
दिलचस्पी लेना शुरू कर दे 


पुराने जमाने में इसी तरह के कारण बता कर तीन वार अफ़ग्नानिस्तान हो 


पर अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी | अफ़ग्रान सरकार अमरीकी चालों में फैसने के 
लिये पूरी तरह राज़ी मातूम पढ़ती है । १८ नवम्बर, १५४० को डी. कोर्ले 
_ स्मिथ ने हिन्द्र में लिखा था 


“ अफ़ग्ान सूचना मंत्री, रिश्त्या के संयंद मुहम्मद खॉने मुझे 
बताया था कि उनका देश वोल्शेविज़्म का फ्रेंलाव रोकने के लिये 
पश्चिम से सहयोग करने को तैयार है ...।” 


अफगानिस्तान में अमरीकी नीतियों के कारण यदि कद्दीं 
संघ या चीन से कोई झगड़ा हो गया, तो ज़ाहिर हैं 
पाकिस्तान के लिये उसका परिणास गम्भीर होगा । 
अमरीका कितना खुल कर इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा है, इसका 
एक सबूत यह है कि उसने पाकिस्तान और अफ़ग्ानिस्तान के सीमा के 
झगड़ों में मी टांग अड़ाना शुरू कर दिया है । साच १५०० में, अमरीका के 
घुपन्तू राजदूत जेसप ने दोनों देशों की यात्रा की । जून में, अमरीका ने इस 
सवाल के सम्बंव में एक नोट अफ़ग्रानिस्तान भेजा । दिसम्बर में, उसने 
गेर-रस्मी तौर पर कुछ प्रस्ताव दोनों देशों के सामने रखे । जनवरी १९५०१ 
में, वेदेशिक विभाग का एक विद्येप प्रतिनिधि नोट के आधार पर आगे 
बातचीत चलाने के लिये काबुरू गया । मार्च में सहायक्र विदेश मंत्री जोज 
' अथी काबुछ और कराची तशरीफ़ ले गये। 
कर्मीर के मामले को लेकर असरीका जिस तरह भारत और पाकिस्तान 
को दवाता आ रहा है, ठीक उसी प्रकार सीमा के झगद़े को लेकर उसे 
पाकिस्तान और अफ़ग्मानिस्तान को दवाने का मोंक़ा सिल गया है । 
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सका सोवियत 
भारत और 


डः 
++- 
क्र 


पिंकियांय 


अफ़ग्मानिस्तान के पूर्व की ओर. हिमालय के क्षेत्र में भारत की सीमा 

चीन को छूती है । इन दो देशों के आपसी सम्बंध पर एशिया का भविष्य 

. निभर करता हैं। इसलिये, भारत-चीन सीमा पर अमरीकी कारवाइयों को 
- सारे एशिया ओर पूरे संसार के लिये महत्व है । 


इमरीका कई साल से सिंकियांग के प्रान्त में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी 

दिखा रहा हैं। सुदूर-पूव के मामलों के अमरीकी विश्ेपज्ञ ओवेन लेटिमूर ने 
: सिंकरियांग को.“ दुनिया की_धुरी ”” कहा है । लड़ाई के बाद से सिंकियांग 
' जानेवाले अमरीकी पत्चकारों की संख्या बहुत बड़ गयी है | मार्च १५४५ 
में न्यू योक टाइम्स के सम्बाददाता वाल्टर सुलिवेन ने उत्तमान बेटर : 
नामक उस नामी डक्ेत से सुलाक़ात की जिसे चीने की जनवादी सरकार ने 
बुद्ध अपराधी धोषित कर रखा था। उसमान ने उससे कहा कि वह चीनी 
आज्ञाद फौज्न को सिंकियांग में घुसने नहीं देगा और अपनी ०७,००० की 
फ़ौज लेकर उसका मुक्तावला करेगा । ह ह 
१९००-०१ में चीनी आज्ञाद सेना ने उसमान और उसके संगी-साथियों 

को गिरफ़्तार कर लिया । उन पर मुक़दमा चला जिसमें उन पर १,१७७ 
हल्याओं और २३० डकैतियों का आरोप लगाया गया। उसमान ने .अपने 
बयान में कहा कि अमरीकी कूटनीतिज्न- उसकी मदद क्रिया करते थे। चीनी 
अधिकारियों ने तिहुआ में अमेरीक्नी सहायक-दूत और ब्रिटिश दूत के घरों की 
तलाशी छी। उससे इन साज्िशों का भण्डाफोड़ करने वाली और सामग्री 

भी मिल गयी। | 

इस सामग्री से पता चला कि अमरीकी सहायक दून डगलस मेंकियरनन 

अपना अधिकतर समय जासूसी करने और सिंकियांग में ऋान्तिकारी आन्दोलन 
पर हमले कराने में खबच करता था। १५३४७ में, उप्तने मंगोलिया जनतंत्र की 
सीमा पर ज्लगढ़ें कराने के लिये कुछ झगड़े कराये थे और उनमें खुद भाग 
लिया था। जुलाई १५४८ में, उसने उसमान और एक. दूसरे डकेत जानिम 
खाँ को अपने जासूसों में भरती कर लिया था | सितम्बर १९४५ में, जब 
कि पिंकियांग की फ्ौज्ञों ने कुओमिन्तांग के खिलाफ़ विद्रोह कर दिया थां, पर 
- नयी जनवादी सरकार असी अपने को वहां जमा नहीं पायी थी, तो मेंकियरनन 


मो - १८२ 


: रेडियो के दो सेटों को लेकर पूर्वी सिंकरियांग की ओर भाग गया। वहाँ 


वह उसमान और जानिम खाँ वग्रेरा से मिला । उसने उन्हें सोना और 
गोला-वाहूद दिया तथा सिंकियांग में तोइफोड़ का काम जारी रखने की 
हिदायत दी । 


इसके बाद मेक्रियरनन के दल ने तिव्यत होकर भारत आने की चेश 
की । ९९ जुलाई, १९०० को अमरीकी वेदेशिक विभाग ने ऐलान क्रिया कि 
मेक्ियरनन को १३ अप्रैल, १९०० को सीमा पार करते समय कुछ तिव्वती 
संतरियों ने गोली मार दी | कुछ सप्ताह बाद रायटर ने समाचार भेजा कि 
मैक्रियरनन के सांथ दो ख्वेत रुसी और मारे गये थे। उसने यह भी बताया. 
कि तिब्बत सरकार ने एक विशेष दूत भेजकर संतरियों को आदेश दिया 
था कि एक अमरीकी दल सीमा पार करने वाला है और उस पर गोली न 
चलायी जाय । दूत तीन दिन देर से पहुँचा । उस दूत को और गोली चलाने 
वाले संतरियों फो गिरफ़्तार कर लिया गया है । कं 


अमरीकी राजदूत इस्यादि जिस बद्हवासी के साथ तिहुआ से भागे, वद् 
भी सन्‍्देह पैदा करने वाली वात है, क्योंकि दूसरे चीनी छाहरों में वे 
कुओमिन्तांग के पतन के वाद भी जमे हुए थे। तिहुआ वालों के भागने 
के लिये जो लम्बा-चौड़ा इन्तज्ाम किया गया था, उससे पता चलता है कि 
अमरीकी सरकार इन लोगों के सुरक्षित ढंग से भाग आने को बहुत महत्व 
देती थी | चीनियों द्वारा जाँच किये जाने पर यह सन्देह सच निकला | _ 

मेकियरनन के घर की तलाशी छठी गयी तो १७३ पेटी विस्फोटक 
पदार्थ, बहुत सा गोला-बारूद और जासूसी का कास करने के लिये विशेष 
तौर.-पर बना हुआ एक रेडियो सेट वहाँ से मिला । 

दिसम्बर, १५५० में ब्रिटिश राजदूत जी० फ़ौक्स-होम्ज् के घर की 
तलाशी छी गयी तो पता चला कि मैकियरनन के साथ उसकी सॉ्नगॉठ 
थी | तलाज्ञी में गोला-बारूद की दो वढ़ी-बड़ी पेटियो,, एक खबरें मेजने और 


' ख़बरें नोट करने वाला रेडियो सेट, और कुछ करांगज्ञ मिले जिनसे मेकियरनन 
और उसमान के सम्बंधों पर प्रकाश पड़ता था। फ्रोक्स-द्वोम्त ने अमरीछी 
- दूतावास की जासूसी की कुछ रिपोर्ट छिपा दी थी। सिंकियांग में तैनात 


कुओमिन्तांग की ५ वीं घुइ्सवार फ़ौज के कमांडर मा चेंग-लियांग और 
ह८३ 


चार अन्य बुद्ध अपराधियों को भारत भाग जाने के लिये पासपोर्ट उसने 
दिया था। 
. ईन समाचारों से ऐसा माछ्म होता है कि सिंक्ियांग में अमरीक्षियों की ये 
सरगर्मियाँ भारत सरकार की रज़ामन्दी के बिना नहीं हो सकती थीं। इनसे 

यह बात भी साफ़ हो जाती है कि हाल में ऋश्मौर में वहुत से कज्ञाक भगोड़े 
किस तरह आ गये हैं और उनके कारण भारत और चीन के बीच वद्मज़गी 
पैदा हो गयी है। 

सिक्षियांग में अमरीकी सरगर्मियों से कश्मीर के संवाल पर भी रोशनी 

पड़ती हे और यह माढम हो [जाता है कि आखिर वहां अमरीका क्‍यों इतने 
जोरों से दिलचस्पी ले रहा है। सिंकियांग में किसी सी तरह की कार्रवाई करने 
के लिये कइ्मीर एक केन्द्र के रुप में काम देता है । 


नेपाल 


दूसरे महायुद्ध से एक सो साल पहले तक नेपाल का बाहरी दुनिया से 
कोई सम्बंध न था। यह अलगावब अमरीका ने तोड़ा । २४ मई, १९४५ को 
न्यू योर्के टाइस्स ने सम्पादकीय लेख में लिखा था : 

“ युद्ध के बाद अमरीका का असर नेपाल के राजनीतिक दुगे में 
घुसने में कामयाव हुआ और अमरीका की कोशिशों का वहाँ. स्वागत 
किया गया । ? ; | 
सितम्बर, १५४८ में नयी दिल्ली स्थित अमरीका के विदेशी आशिक 

व्यवस्था विभाग के छुछ विशेषज्ञ नेपाल गये । कहा गया कि ये लोग “ नेपाल 
के आर्थिक विकास और अमरीका से सीथे-सीधे व्यापार करने की सम्भावना 
पर गर-रस्मी तौर पर बातचीत करने” के लिये वहाँ गये हैं। छगभग 
इसी समय लन्दन स्थित नेपाली राजदूत वाशिग्टन गया और वहाँ अमरीकी 
राष्ट्रपति और दूसरे वढ़े अमरीकी अधिकारियों से मिला। जुलाई और अगस्त : 
१९४६ में, कमांडिंग जनरल बाबर शमशेर जंग वहादुर राना .के नेतृत्व 
में एक नेपाली सदभावना-मण्डल अमरीका की यात्रा को गया। यह मण्डरू 
अमरीका के वैदेशिक एवं बुद्ध विभागों का मेहमान था। नवम्बर, १५४६ में 


नयी दिल्ली स्थित अमरीकी दूत जौज मेरेल नेपाल के प्रधान मंत्री को एक 
गत ट् - ६८४ ; 


रो 


, अमरीकी पदक से -विभूषित करने के लिये काठमाण्डू गया । अप्रैल १५४७ में, 


सात आदसमियों का एक अमरीकी कूटनीतिक मिशन जोसेफ़ सी० सैटर्थवेट के 
नेतृत्व में मित्रता के समझौते पर हस्ताक्षर करने और विभिन्न आर्थिक 
समस्याओं पर विचार करने के लिये नेपाल गया। सेटर्थवेट ने नेपाल के राजा 
को ट्रूमन का एक खत दिया जिसमें नेपाल की स्वतंत्रता स्वीकार की गयी थी। 


फ़रवरी १५४८ में, नेपा७ और अमरीका ने राजदूतों ही अद्ला-बदली 
करने के बारे में समझौता क्रिया। मई में राजदूत हेनरी श्रेडी अपनी पत्नी 
और पाँच कर्मचारियों के साथ राजा के सामने अपना प्रमाण-पत्र पेश करने के 
लिये काठमाण्डू गये। ग्रेडी के उत्तराधिक्रारी लौय हेण्डरसन ने भी कई बार 
काठ्माण्हू को यात्रा की । 


१८ फ़रवरी, १९०० को लन्दन के दाइम्स ने यह समाचार 
छापा कि नेपाल सरकार ने सड़के बनाने, बिजली के स्टेशन बनाने, 
बिना तार के तार का प्रवंध करने, खानें खोदने और सिंचाई की योजनाएँ 
चालू करने के लिये व्रिदेन और अमरीका दोनों से मदद मांगी है। 
३१ जुलाई, १९०० को न्यू योके टाइम्स ने समाचार छापा कि राना 
सरकार ' किसी भारतीय, रिवस या अमरीकी कम्पनी को खनिज पदार्थों की 


जॉच-पड़ताल का काम देने के प्रइन पर विचार कर रही है । 


' इस प्रकार रानाशाही बहुत तेज्ञी के साथ अंग्रेज-अमरीकी गुट में मिलती 
जा रही थी । प्रोफ़ेसर दिल्लीरमण रेग्मी ने १९०० में ही कहा था क्वि नेपाल 
का महाराजा निकट भविष्य में एक तीसरे महायुद्ध की आशा लगाए हुए हैं 
और उसके विचार में इस युद्ध में नेपाल और भारत अंग्रेज-भमरीकी गुट 
का साथ देंगे।- 

७ नवम्बर, १५५० को हिन्दू ने समाचार भेजा कि राना सरकार के 
विरोधियों का कहना है कि रानाओं ने “ ब्रिटेन के छोटे साझीदार--यानी 
भारत के सहयोग से ” नेपाल को “ अंग्रेज़-अमरीकी ग्रुट का अद्ठा ” बना दिया 
है । नेपाल में अमरीकी यात्री बड़ी संख्या में भर आये हैं। ऊपर से कहने 
को तो ये लोग पक्षी, पौधे और फल-फूल जमा करने आये हूँ; पर अन्द्र-भन्द्र 
वे कुछ और ह्टी खिचड़ी पक्रा रहे हैं । रानाशाही के विरोधियों का कहना था 
कि ये आसार अच्छे नहीं हैं । 

श्ट्ण 


अक्तूबर को एसोसियेटेड प्रेस ऑफ़ अमरीका ने.वार्शिंग्टन से समाचार मेजां : 
कि अमरीका ने जो तिव्वत की मदद करने में सुस्ती दिखाई है; - वह सिर्फ़ 

इसीलिये कि उसके खयाल में चीनियों के तिब्बत की ओर बढ़ने की अभी कोई . 
सम्भावना नहीं है । उसने लिखा : - नि | 


अमरीकी कर्मचारियों ने आंज बताया कि उन्हें ऐसा लगता:है. 
कि चीनी कम्युनिस्टों की- तिव्वत पर. चढ़ाई करने की वातें कोरी 

' ग्रीदड़-भभक्ियों हैं।... 
“ आक्रमण असम्भव तो नहीं है, परन्तु तिव्बत के विशेषज्ञों की 
राय है कि आने वाले महीनों में वरफ़ीली हवाएँ और .बफ़ से ढेँक्े 
ए पहाड़ी .दरे कोई बड़े पेमाने पर फ़ौजी कारवाई करने की 
अज्ञान देंगे। | 


२० अक्तूबर, १९०० को नयी दिल्‍ली में यह खबर पक्की हो गयी 
कि तिव्बत ने भारत से मदद तो मांगी है, पर यह नहीं बताया है कि वह किस 
तरह की मदद चाहता है। जब भारत से कोई उत्तर नहीं गया तो ७ 
: नवम्बर को तिब्बत के अधिकारियों ने सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ से सद॒द मांगी । 


इस वीच, चीनी आज्ञाद फ़ौज ने रौवर्ट वेब्स्टर फ़ोडे नामक एक 
अंग्रेज रेडियो चालक को गिरफ़्तार कर. लिया और उस पर आरोप लगाया 
कि वह गुप्त फौजी खबरें जमा करता था और उसने एक-बड़े चीनी अफ़सर को, . 
जो तिव्वत वालों से बातचीत करने गया था, ज़हर देकर मार डाला था.।. 
फ़ोड ने यह स्वीकार किया कि उसका लौवेल टौमस से बरावर सम्पकरे था। . 

एक और समाचार के अनुसार 

- “ अक्तूबर, १९७० में दलाई लामा की -सरकार कुछ अमरीकी 

नागरिकों के इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार कर रही थी कि 

छोटे दलाई लामा को हवाई जहाज़ से भारत छे चला जाय 

२७ फ़रवरी, १९५१ को अमंरीकी प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग 
उपसमिति के सामने सहायक विदेश मंत्री डीन रस्क की गवाही थी। उसके 
दौरान में प्रतिनिधि सभा के सदस्य डेनियल जे, फ्लड और रस्क के बीज 
यह बातचीत हुईं * 
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श है कप री परिसि: हक 
-* पम्र. फ्छड: क्‍या आप तिव्बत की मौजूदा थति पर 
कुछ कहना चाहेंगे--विजशेष कर लाल चीनियों के उस हमले को ध्यान 
में रखते हुए जो अब ठण्डा पड़ गया है ? 


/ प्रि. रस्क : तिव्वत से सूचना संगाना हमारे लिये वड़ी कठिन 
समस्या वन गया है। तिब्बत के लोग अमरीकियों का वहाँ जाना 
पसन्द नहीं करते और पिछले कई वर्षों में लौवेल टौमस और उसके 
पुत्र को छोड़ कर और कोई अमरीकी वहाँ नहीं जा सका है | हमने कुछ 
छोगों को वहाँ भेजने की कोशिश की थी, पर कामयाव नहीं हुए। 
इसलिये हमें सूचना घूम-फिर कर हिन्दुस्तानियों के ज़रिये था और इसी 
तरह के उपायों से--अप्रत्यक्ष ढंग से मिलती है ,..। 


#& परे, फ्छड : भारत तो आपके ही क्षेत्र में है न ?. 


“पम्र, रस्क: अध्यक्ष महोदय, में समझता हूँ, आगे की बातचीत 


.. लिखी नहीं जानी चाहिये । 


: “ (आगे की बातचीत लिखी नहीं गयी |) ” 


इससे माकछ्ूम हुआ कि एक तो लौवेछ टौमस कोरा पत्रकार नहीं था, 


बल्कि जासूस था; दूसरे, अमरीका के घेदेशिक विभाग को भारत सरकार से 
“ ख़बरें मिला करती थीं; तीसरे, मालूम होता है कि तिब्बत के मामले पर दोनों ' 
सरकारों के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था । 


१४ मार्च, १५५१ को हिन्दू ने काठमाण्ट्ू से आया हुआ यह समाचार 


प्रकाशित किया कि नेपाल और भारत का एक संयुक्त सैनिक्र मिशन कोलोनल 
काठोच के नेतृत्त्व में तिब्बत को रवाना हो गया है। पाठकों को याद होगा कि 
भारतीय सेना के इस अफ़सर काटोच को अमरीका में ट्रेनिंग मिल्ली थी । 


२७ मई, १९५१ को चीन और, तिब्बत में समझौता हो गया जिसके 


अनुसार चीन के जनवादी राज्य के अन्दर तिव्वत को स्वायत्त शासन का 
हक़ दे दिया गया और इस प्रकार तिव्यत का सवाल हल हो गया । परन्तु 
_ अमरीकी हस्तक्षेप वहां जारी रहा । 


श्ष््ण 


१७ जुलाई, १९०१ की एसोसियेटेड प्रेस ऑफ़ अमरीका ने लन्दन से 
समांचार भेजा | | न्‍ 
४ पश्चिमी कूठनीतिज्ञों ने आज बताया कि छोटे दलाई लामा ने 


अमरीका के पास सन्देश सेजा है कि वह लाल चीन के साथ अपने देश 
की नयी संधि को तोड़ देने की वात सोच रहा है ।?”? 


। गया कि दलाई लोमा का यह सन्देश किसी तीसरे आदमी के 


ज़रिये भारत में अमरीकी राजदूत लौय हेण्डरसन के पास पहुँचा है । 


दलाई लामा का वड़ा. भाई ताक त्सेर छामा < जुलाई, १५५१ को न्यू - 


यौक पहुँचा । २अगस्त, १५०१ -को न्यू योके टाइम्स ने समाचार छापा 
कि वह एक मित्र से मिलने, “” पस्चिंसी ज्ञान ” प्राप्त करने और स्वास्थ-लाभ 
करने अमरीका आया है। लामा का सारां खचो “ स्वतंत्र एशिया कमिटी ” 
ने दिया । इस समिति के अध्यक्ष अमरीका के जासूस विभागं के पुराने अफ़सर 
जौज एच. ग्रीन जूनियर थे । 
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तेरहवां अध्याय 
भारत में अमरीकी जासूस 


»“ . अमरीकी कूटनीति का वायां हाथ जासूसी है, तो दाहिना हाथ प्रचार । 
जासूसी से क्रिसी देश की ताक़त और कमज़ोरियों का पता चलता है और 
अपनी नीति निश्चय करने में सहायता मिलती है। प्रचार के द्वारा उस नीति 


को जनता के बीच मनवाया जाता है । 


जाससी चीज़ ही ऐसी होती है कि उस पर रहस्थ का पदों पढ़ा रहता 
है। फिर सी इतनी सामग्री ज़रूर प्रक्राशित हो चुकी है जिससे भारत में 


. अमरीकी जाससी के विस्तार तथा उसके उद्देश्यों का पता चल जाय। 


अमरीका की पहली वाज़ाव्ता, ग्रर-फ़ौजी गुमचर संस्था १५४१ में 
“ आफिस ऑफ़ दि कोआरडिनेटर ऑफ़ इनफ़ोर्मेशन ” (सूचना-केन्द्रीकरण 
कार्याूय ) के नाम से वैदेशिक विभाग के मातहत क़ायम हुई। १९४२ में, 
अनरीका के लड़ाई में शामिल हो जाने के बाद, इसकी जगह एक स्वतंत्र 
विभाग “आक़रिस ऑफ़ स्ट्रेंडजिक सर्विसेज्ञ (ओ० एस० एस०)” के 
नाम से खोला गया। १९०४० में ओ० एस० एस० भंग कर दिया गया 
और उसकी शाखाएँ वेदेशिक एवं दूसरे विभागों के मातहत कर दी 
गयीं । सरकार के तमाम महकमों की जासूसी की कारंबाइयों का एक 
केन्द्र से संचालन करने के लिये, १९७४६ में एक केन्द्रीय जासूसी विभाग 


: [ सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स ग्रुप ) स्थापित किया गया। १६५४८ में इस संगठन के 


स्थान पर एक और भी बड़ी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेंसी (सी० 
आईं० ए० ) के नाम से बनायी गयी । यह एजेंसी सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति 
और. राष्ट्रपति के मातहत काम करती थी । राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून में, जिसके 
मातहत इस एजेंसी की स्थांपना हुई है, उसके नीचे लिखे उद्देश्य बताये गये 
हैं: “ विभिन्न सरकारी महकर्मों और संस्थाओं की गुप्तचर कार्रवाइयों का एक 


थे 


२९७9 


केन्द्र से संचालन करना ” और “ ऐसे अन्य काम करना. ..जो राष्ट्रीय सरक्षा 
समिति की राय में केन्द्रीय ढंग से ज़्यादा अच्छी तरह किये जा सकते हैं। ” 
येल विश्वाविद्यालय के प्रोफ्रेसरः शरमेन कैन्ट ने, जो पहले ओ० एस० एस० 
के एक बढ़े अफ़सर थे, जासूस विभाग के अनेक बढ़े अफ़सरों की मदद से एक 
क्रिताव लिखी है : “ स्ट्रेटेजिक इन्टेलीजेन्स फ़ौर अमरीकन वल्डे पौलिसी” 
( अमरीकी विश्व नीति के लिये सामरिक सूचना व्यवस्था ) । उसमें केन्ट ने 
जासूसी करने वाले सरकारी महकमों में ये नाम गिनाये हैं :- विदेश विभाग, 
रक्षा विभाग, व्यापार विभाग, कृषि विभाग, बृह विभाग, अर्थ विभाग, न्याय 
विभाग, झुंगी कमीशन, इत्यादि । दूसरे शब्दों में विदेशों- से सम्बंध रखने वाढा 
प्रत्येक सेरकारी विभाग जासूसी करता है । कैन्ट का कहना है कि अक्सर सर्व 
से अच्छी जासूसी वह विभाग कर संकता हैं जिस पर सवसे कम इसका शोक 


हो सकता है. ।. ह * 


... सेन्दूल इन्टेलोजेन्स - एजेंसी (सी० आई० ए०-), केन्द्रीय संचालक 
की हैतियत से इस बात का खयांल रखती हैं कि हरेक महकमा अपंने पूरे 
क्षेत्र से लाभ उठाये । यदि कोई विभाग किसी विशेष प्रकार की सूचना में 
दिलिचस्पी नहीं दिखाता, तो एजेंसी उसे मजबूर कर सकती है कि अपने 
विभाग के लिये न सही, तो अन्य कामों के लिये उस अकार की सूचना भी. 
वह एकनित करे । सी. आई. ए. इंसका भी खयाल रखती है कि. विभिन्न 
विभागों में जासूसी का काम करने के लिये उचित ढंग के आदमी छोट कर _ 
नियुक्त किये जायें । हि कं अं 5 9 अत ० 
ह सी. आईं. ए. कई विदेशी जासूस विभागों के सहयोग से काम करती- 
. है और एक लेखक के शब्दों में “ अंग्रेज जासूसों से भी ज़्यादा हिम्मत और 
' ( निडरता से काम छेती है ।” १९६४५ तक इस एजेंसी का खर्च < करोड़ डालर 


हो गया था और उनके मातहत ६,६१७ पेशेवर जासूस काम करते थे । 


' डब्ल्यू० पाक आर्स्ट्रींग ने, जो - वैंदेशिक विभाग में जाउसी के 
कार्मों की. देखरेख करते हैं, २६ फ़रवरी, १९०१ को अमरीकी प्रतिनिधि 
सभा- की एक उपसमिति -के सामने बयान देते हुए. ऐलान किया था कि 
अमरीका का जासूस विभाग बहुत ही कार्य-कुशल है जौर दूसरे देशों के 
गुप्तचर-विभागों से अछ है। उपसमिति के एक सदस्य ने पूछा कि अमरीका 
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ढ्र फल्गल 


री 





के जासूस विभाग को सबसे अधिक गुप्त सूचना कहाँ से मिलती है 


'मि. आमंस्‍्ट्रॉंग- ने उसका यह उत्तर दिया 


“ अधिकतर गुप्त सूचनाएँ विदेशों में अपने दूतों और प्रतिनिधियों से 
हमें मिलती हैं... 

“ इसके अतिरिक्त, फौजी सूचना व्यवस्था के द्वारा, और मित्र 
सरकारों से सूचना का विनिमय करके, ,,सी हमें सूचना मिलती है। ” 


राजदूतों को अपने राजनीतिक खर्चा के लिये बहुत बड़ी-बदी रक्तमें दी 
जाती हैं । समझा जाता है कि ये रक्कमं अतिथि सत्कार और दावतों बगेरा के 
लिये होती हैं और उनका कोई हिसाव नहीं रखा जाता। वैदेशिक विभाग ने 
प्रतिनिधि सभा की उपसमिति को बताया ऊक्लि इन रक्रमों को प्रायः जासूसी पर 
पुर खर्च क्रिया जाता है। मिसाल के लिय्रे, अवीसीनिया की राजधानी अदिस 
अबावा में तैनात अमरीकी राजदूत की इस रिपोर्ट को उपसमिति के सामने 
पेश किया गया : हि 


“ दूतावास में होनेवाले समारोहों के अवसर पर अबीसीनिया से तथा 
अन्य सूत्रों से बहुत सी बहुमूल्य जानकारी बिना किसी कष्ट के श्राप्त की 
गयी है। दूतवासों में दावतों के अवसर पर अबीसीनिया के अफ़सरों, 
व्यापारियों, और कूटनीतिज्ञों के साथ मेरी और दूतावास के सलाहकार 
की अनेक वार बहुत ही महत्वपूर्ण वातप॒चीत हुई है । 


“ मैंत्रे पता लगाया है क्रि मेरी रिपोर्टा के लिए जितनी जानकारी की 


जरूरत पड़ती है, उसका ठीक आधा भाग उन लोगों से प्राप्त हो जाता 


है जिनसे मेरी मुलाक़ात इन-दावतों में होती हे...। 


“ मेरे घर पर (या दूसरे स्थानों पर) होने वाली दावतों या समारोह 
में से शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसका लाभ मैने राजनीतिक और 
आर्थिक जानकारी प्राप्त करने के लिए न उठाया दो... वहुथा मेरा यह्‌ 
अनुभव रहा है क्लि आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छ 
और वास्तव में एक्रमात्र साधन, यही हे कि उस समस्या के बारे में 
सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को दोपहर या शाम के खाने 
के लिये बुला हूँ।7 
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आर्मस्ट्रींग ने यह भी बताया कि गृुप्तवर विभाग केवल उन्हीं लोगों का 
प्रयोग नहीं करता जिनको जासूसी के काम का अभ्यास होता है, वल्कि वह. 
वैज्ञानिकों और दूसरे प्रकार के विशेषज्ञों का भी इस्तेमाल करता है. 


. “ हस इस काम- के लिए लोगों को दो तरंह से चुनते हैं । एक तो 
हम ऐसे लोगों को चुनते हैँ जो या तो किसी खास विषय के बारे में 
विशेष जानकारी रखते हैं--अथात जिनको किसी देश या क्षेत्र के 
बारे में, विशेष रूप से, उसके राजनीतिक इतिहास, वर्तमान राजनीतिक 
परिस्थिति, संस्क्षृति और मनोवृत्ति के बारे में विस्तृत और गहरा ज्ञान 
होता है---यां जिन्हें किसी खास व्यवसाय या पेशे की ट्रेनिंग मिली हुईं - 
होती है, जेसे-चे छोग जो इस्पात के उद्योग के, या यातायात के अथवा 
पेट्रोल उद्योग के विशेषज्ञ हैं..-दूसरे, वे लोग चुने जाते हैं जो दूसरे: 
लोगों के साथ व्यवहार करने-में बहुत. कुशल होते हैं और दूसरों की -. 
- सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना और सम्पर्क बढ़ाना 
जानते हैं और जिन्हें दूसरों को खुश रखने की कला मालूम है ।” 


शरमेन केन्ट ने अपनी पुस्तक में बताया है कवि अमरीका के गुप्तचर. 
' विभाग का उद्देश्य दूसरे देशों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करना है । 
असरीका की शुप्तचर व्यवस्था दूसरे देशों की सेनिक शक्ति में ही नहीं. 
बल्कि उनकी अथ-ब्यवस्था, उनकी जन संखुया, उनके संगठनों, उनकी नीति 
तथा वहां के प्रमुख व्यक्तियों में भी दिलचस्पी रखती है, और यंह सारी सूचना 
वह केवल उन देशों के बारे सें ही नहीं जमा नहीं करती जिनके शत्रु होने का 

देशा होता है, बल्कि उन देशों के बारे में भी जमा करती है जो तटस्थ या 
मित्र देश हैं । ४४ आज 


केन्ट ने भी गुप्त सूचना जमा करनेवा्लों की सूची में सबसे पहला नाम 
वेंदेशिक विभाग के अफ़सरों का रखा है। इसके वाद उसकी सूची में. 
“सार्वजनिक जीवन में. प्रमुख अन्य लोगों का, जेंसे विशेष कमीशनों के सदस्यों 
अन्तरराष्ट्रीय कांफ्रेन्सों में अमरीकी प्रतिनिधियों,. और विदेशों का अ्मण करने 
वाले कांग्रेस के सदयों का ”” तथा “ लेखकों, पत्रकारों और जंगली जानवरों . 
के शिक्रारियों का ” नाम आता है। लेखक ने इस सम्बंध में ऊँची. शिक्षा और 
अनुसंधान की संस्थाओं को वहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि 


२०० ५ 


“महत्वपूर्ण. जानकारी जमा करने में ये संस्थाएँ हमारे लिय्रे सबसे बहुमूल्य 
साधनों का काम देती हैं । ” 


भारत में अमर्राकी जासूत्तों का जाल 


अमरीकी ग्रुप्तचर व्यवस्था का साधारण वर्णन ऊपर पढ़ने और भारत 
का सामरिक महत्व ध्यान में रखने पर यह बात्त तो अपने आप समझ में 
आ जानी चाहिये कि भारत में अवश्य ही अमरीकी आसूसों का बड़ा भारी 
जाल बिछा होगा | 


१० दिसम्बर, १५४८ से १० दिसम्बर, १५७१ तक के दौरान में 


अमरीका के राजदूतावास और उडफ-दूतावार्सों के कर्मचारियों की संख्या 


हिन्दुस्तान में ५६ से वढ़ कर १०२ और पाकिस्तान में २९२ से बढ़ कर ४६ 
हो गयी । सन्‌ १५५१ के पहले ६ महीनों में अमरीकी सरकार के सूचना तथा 
शिक्षा सम्बंधी विनिमय कार्यक्रम के मातहत हिन्दुस्तान में ४५ तथा पाकिस्तान 
में २० अमरीकी कर्मचारी नियुक्त थे और हिन्दुस्तान में ३५७ और पाकिस्तान 
में १०३ स्थानीय नागरिक नौकर थे। इसके अलावा पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम 


'के आधीन अभी हाल में यहां अनेक “ टेकनिकल ( तकनीकी ) ” विश्येपज्ञ 


भी भेजे गये हैँ । २० जनवरी, १५०२ को भारतीय समाचार पत्रों ने ४३ 
से विशेषज्ञों और अफ़सरों के नामों की एक सूची छापी थी । 
इन अक़सरों के अलावा हज़ारों ऐसे अमरीकी हैँ जो स्थायी रूप से 
हिन्दुस्तान में रहते हैं या यहाँ अ्रमण के लिए आते हैं । २४ फ़रवरी, 
१९७० को उप-प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने पालामेंट में बताया 


था कि भारत में ३,४५७ अमरीकी रह रहे हैँ। सितम्बर में उनकी संख्या 


बढ़ कर ४,१०७ हो गयी । भारत आनेवाले अमरीकी यात्रियों की संख्या और 


भी तेज़ी से बढ़ी।१३ दिसम्बर, १५४० को सहायक विदेश मंत्री जौजे 


मधी ने बताया कि १५४५९ के पहले दस महीनों में २,००० अमरीकी 
नागरिकों को भारत आने के लिये अनुमति-पत्र ( बीसा ) दिये गये थे । १९५५० 


. में भारत ने ३,८५२ अमरीझछी यात्रियों को वीसा दिये । पूरे योरप से आने वाले 
यत्रियों की संख्या इससे कम थी । 


परन्तु संख्या से अधिक महत्वपूर्ण इन अमरीकियों को मिले हुए विशेष 
अधिकार और विद्येप उविधाएँ हूँ । 0 


ध् श्र 


र०१्‌ 


५... अमरीकी राज ये लगे हुए कर्मचारी पाधारण ढंग के. राज 

नीतिक अतिनिधियों के से भिन्न हैं; अमरीकी सहायता पाने को- हमारी 

परकार इतनी बेड कि उसने अमरीकी अतिनिधियों के ऐसे अधिकार 

7 स्वीकार कर छिय्रा जिन्हें साधारणतया )हं सरकार न देती। अमरीकी 
क सेनि 


राजदूत के _ परह-तरह करे 


. “अदृर सहायक और कोई कबि-स 5 कोई सूचन अफसर. है तो कोई अमर 
! भूचना अफ़सर; कोई सांस्कृतिक अतिनिधि है तो कोई जयाज सुधार अंतिनिधि | 
ई छोग- वेदेशिक विभा के अतिरिक्त भारत सरकार के दूसरे विभागों और 
“र-सरकारी व्यक्तियों गर संगठनों "रावर सम्पर्क रखते है... 
राजदूत और उसके सारे अधिकार सूचना गौर 
>.स्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के _ पहल आये हुए विशेषज्ञों को भी सिल्छे 
2. र हरि देश के का लागू नहीं होते; उन ॥र हमारी अदालतों 
में मुकदमा नह चलाया जा सकता । उनके ज़रिये राजधानी तथा मुख्य 
नन्‍्द्रगाहों से लेकर अदेशों तक अमरीका की ओर ऊँछ सुनने वालों 
वालों में फेछा 


यू दोर छर क्षा हि 
मातहत आये हुए लोग अभी +चास कम्युनिटी “डेवलेपमेण्ट ओजेक्टों - 
( सामुदायिक विकास योजनाओं ) की देखरेख कर रहे .हैं. जिनके. कीच :. 
उल १ करोड़ की आवादी आ जाती है। रसकी. संख्या. आगे और - 


भारत में स्थायी रूप “हने वाले अंमरीक्ियों में २,००० पादरी हैं 
का जे इसाइयों और करेड़ों ग्रेर-इसाइयों से सम्पर्क है: । 
/ गैर व्यापारी है जिन डे शहरों में र और छोटे शहरें में शास्राएँ 


क्र हे से ; 
पोनहों। पेट्रोल कम्पनियोँ जे सिर्फ़ , हज्ञारों हिन्दुस्तानियों को नौकर 
रखती हैं, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और अखबारों पर काफी असर 
हैँ कब ह हि 


। यहाँ जेस कर रहने चालों के अलावा कुछ समय के लिये. आने वालों 
.. की भी संख्या काफी वड़ी होती है। उससें डऊँछ लोग पत्रकार की . 'हैसियत से 
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आते हैं तो कुछ विद्यार्थी के रूप में | और चे दे का चक्कर लगाते घृमसे 


हैं । सीमा प्रदेश के नाजुक इलाके भी उनकी कपा दृष्टि से नहीं बच पाते । 


अमरीकी जासूस विभाग के बढ़े से बड़े अफसर छुद जितना मान चुके हैं 
उसके वाद कोई अमरीकी इस सन्देह से परे नहीं थाना जा सकता: 
हमारे मुल्क में जासूसी करने नहीं आया है । 


३० अक्तूबर, १९०१ को फुलब्राइट योजना ( विद्यार्थियों की शदला- 


. बदली की योजना ) के मातहत आया हुआ एक विद्यार्थी, फ़िलिप हौकिस 


हिमालय की तराई में दूर मुक्तेदवर नामक स्थान पर हानिकारक वीटाणुओं का 
अध्ययन करते हुए. मर गया। प्रइन यह है कि क्या हीकिंस केवल कीों-मक्ोढों 
में ही दिलचस्पी रखता था, या सैनिक इृष्टि से महत्वपूर्ण हिमालय दी तराई 
में क्रिती और. खोजबीन में लगा हुआ था। अमरीकी राजदूतावास का करमेचारी 
रौबर्ट हैन्क्रौक जनवरी १९०२ में, अमृतसर के नज्ञदीक एक मोटर दुर्घटना में 
सारा गया। क्‍या वजह थी कि वह मोटर पर नयी दिल्ली से पाकिस्तान के लिये 


' रवाना हुआ था, जब कि वह यह अच्छी तरह जानता था कि सड़क फे रास्ते 


पर हज़ार तरह के खतरे हैं और द्वोनों तरफ़ की फ्ौज़ें सरहद पर डी 
हुई हैं । परन्तु अमरीका के जातूसों के बारे में जानने के लिये कोरी अटझल- 
बाजी की ही जरुरत नहीं है | काफ़ी ठोस सबूत सी मौजूद हैं । 


युद्ध के दिनों के कारनासे 

भारत में अमरीका की ओर से जासूसी की नींव युद्ध के दोरान में डाल 
दी गयी थी। उस जमाने के बारे में, ओ, एस, एस, के एक गुमनाम अफ़सर 
ने एटलछान्टिक मंथली नामक पत्रिका में अप्रेल १५४८ में लिखा था: 


“ ,,, सुदूर पूर्व और दक्षिण-पूर्दी एशिया में, अमरीका ने उस क्षेत्र 
: . में प्रवेश किया जो पहले लगभग झुद्ध ब्रिटिश और डच इलाका था। 
: इसका परिणाम बहुत शीघ्र और जोरों के साथ दिखायी दिया। इसके 
साथ-साथ, वह्दों पूर्णतः स्वर्तत्र अमरीकी ग्रुप्तचर व्यवस्था की भी नींव 
पड़ गयी । 
श्ध्ड्े 


' कीलोनल छुई जौन्सन, जो १९४२ में अमरीकी तकनीकी मिशन के 


प्रमुख की हैसियत से भारत आये थे और जो बाद में यहाँ राष्ट्रपति रूजवेल्ट - 


के व्यक्तिगत दूत नियुक्त किग्रे गये, अमरीकी गरुप्तचर विभाग के साथ 
घनिष्ठ सम्बंध रखते थे । १९५७१ में उन्होंने यह वात खुलेआम स्वीकार की 
थी ( इसी पुस्तक का दूसरा अध्याय देखिये ) ।-परन्ठु आइचर्य की बात है कि 
किसी हिन्दुस्तानी अख़बार ने उनका बयान नहीं छापा । | 


कोलोनऊ जोन्सन के वाद भारत में मि. विलियम क्रिलिप्स, अमरीकी 


राष्ट्रपति के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। वह इसके पहले लन्दन में ओ० 
एस ० एस० के. प्रमुख थे । 


भारत में अमरीकी फ़ौज के आने के साथ-साथ फ़ौजी गरुप्तचर विभाग 
के अफ़सर और ओ० एस० एस० के कर्मचारी भी वड़ी संख्या में भारत 
. आये । १९४१ की गरमियों में अमरीका की केन्द्रीय फ्रौजी कमान के फ़ौजी 
गुप्तचर विभाग ने अपने दो अफ़सरों,. लेफ्टिनेट कनंल-डब्ल्थू०- ड्रेपर और 
लेफ्टिनेंट वी० एच० सूत्रो को. व्रिटिश फ़ौजों के साथ दशकों की हैसियत से 
“काम करने के लिये यहां भेजा था। ओ० एस० एस० का दक्षिण-पूर्वी 
एशियाई कार्यालय लंका में केंडी नामक स्थान पर था ओर एक भुप्त ट्रेनिंग 
केम्प त्रिकोमाली से १५ सील की दरी पर था । ओ० एस० एस० का कलकत्ता 
दफ़्तर टालीगंज के ओ-हाउस में था। ओ०. एस० एस० का एक दस्ता 
ओर १५० ट्निंग केम्प आसांम के जंगलों में फेला हुआ- था। बड़े अफ़सर सब 
अमरीकी थे, पर साथ ही अनेक हिन्दुस्तानी भी इसमें भ्रती-किये गये थे । 


अमरीका के वैदेशिक विभाग ने ग़ुप्तचर विभाग की रिपोर्टो की एक. 


सूची प्रकाशित की है । उसमें १६ रिपोर्ट ऐसी हैं जिनका सम्बंध भारत अथवा 


दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों से था । इन रिपोर्टो की ओ० एस० _ 


एस० के “ खोज और विश्लेषण ”? विभाग ने तैयार किया था | उनमें भारत 
के विभिन्न इलाकों की सी रिपोर्टे थीं और अलूग-अभलूम राजनीतिक पार्टियों 
की भी । सूची के कोड (सांकेतिक ) नम्बरों से पता चलता है कि ऐसी 
क़रीब सौ रिपोर्ट और हज़ारों मेमोरेण्डस तैयार किये गये थे । जाहिर है कि 
इन दस्तावेज्ञों के लिये काफ़ी जानकारी भारत में जमा की गयी होगी । 


२०७ 


द 


- बुद्चोत्तर कालीन कार्रवाइयोँ : राजदूतों के कारनामे 


आमंस्ट्रीग और कैन्ट ने अपनी किताव में जैसा बताया है कि सबसे 
अच्छी जासूसी राजदूत लोग और उनके सहायक करते हैं | नयी दिल्‍ली छे 
अमरीकी राजदूतावास का एक कर्मचारी, कौनरेड वेक्क्र पहले गुप्तचर विभाग 
में काम करता था । डॉरोथी स्पेंसर नाम की एक महिला कर्मचारी पहले औ० 
एस० एस० के खोज ओर विश्लेषण विभाग में काम कर चुकी है। कराँची में 
अमरीकी राजदूतावास का तीसरा सेक्रेटरी डेविद् टेलर इनाइडर १५४५ में 
अमरीकी हवाई फ्रीज का गुप्तचर था । 


भारत और पाकिस्तान में अमरीकी राजदूतावासों के कर्मचारियों की 
संख्या बहुत तेज्जी से बढ़ती जा रही है । लाजिमी है कि इसके साथ उनकी 
गुप्त कारेवाइया भी बढ़ रही होंगी । १५०२ में कुछ नये पदों पर ल्मेगों वो 
: नियुक्त करने के लिये, वेदेशिक विभाग ने अमरीकी कांग्रेस के सामने यह कारण 
पेश किया था : 


च 
स्थान पद उद्देइः 
नयी दिल्‍ली सहायक भारतीय अर्थनव्यवस्था के उन बहुत पेचीदा 


और, विस्तृत परिवर्दनों पर रिपोर्ट तैयार 
करने में मदद देना जिनमें अमरीका की 
अफ्रसर दिलचस्पी है । 
राजनीतिक राजनीतिक विभाग में रिपोर्ट तेयार करने 
स्टेनोग्राफ़ का काम बढ़ गया है और स्टेनोग्राक़र की 
आवश्यकता है। ह 
करांची मजदूर आजकल इस पद पर कोई आदमी नियुक्ता 
रिपोर्टिग नहीं है। दूतावास की और सरकार के 
अफ़सर मज़दूर विभाग की राय है कि इस नवजात 
देश में मजदूरों के सम्बंध में जो घटनाएँ 
हों, उनडी रिपोर्ट तेयार करने के लिये एक 
अलग अफ़सर होना चाहिय्रे । 


श्ण्ज 


आशिक 


स्थान... पद . .. ध् उद्देश्य _ दि 


वम्बद राजनीतिक राजनीतिक और- आर्थिक विसाग का गुप्त 


स्टेनोआफ़र _- काम वढ़ गया है जिसके कारण एक कर्मचारी 
 . और नियक्त करना आवश्यक हो- गया है। 


मद्रास - राजनीतिक - गश॒प्त सूचनाओं के लिये आवश्यक है। असी : 


: स्टेनोग्राफ़र . यहाँ कोई अमरीही स्टेनोग्राफ़र नहीं है। 
ढाका कोड कलके. गुप्त पत्र-व्यवहार और कोड का काम चहुत 
| - वढ़ गया हैं; उसके लिय्रे एक अनुभवी 
आदमी चाहिये । 


इतना और जोड़ देना उंचित है कि वम्बई, मद्रास और ढाका 


यहाँ 
में अमरीकी राजदूतों के नहीं, कॉसलों के दफ़्तर हैं, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय कानून . 


के मातहत राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिये। ! 


अमरीकी पत्रकार भी जासूसी करते हैं 


अमरीकी पत्रकारों का भी गृुपतचर विभाग से बनिष्ठ सम्बंध मांल्म पड़ता 


है। न्यू योक ठाइस्स के सम्बाददाता, रौबटे ट्रम्बल के भेजे हुए समाचार्रो . 


से इस सम्बंध पर कुछ प्रक्राश पड़ता है। टम्बल भारत में चार वरस से 
है और इस महाद्वीप का कोना-कोना छान चुका हैं। < नवम्बर, १९७० 
की उसने लिखा था : " ॥ * | 


... अन्द्र की जानकारी रखने वाले सूत्रों से इस सम्बाददाता को 
आज पता चला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आंशा. है कि पीपिंग 

( पीकिंग ) सरकार का अगला कदम नेपाल में उठेगा। 

९ नवम्बर, १५७०० को उसने “ एशिया में सीमा विस्तार के लिये 
सोवियत की समर नीति ” .विषय पर एक्र लेखमाला लिखी जो २२, २३, और 
२४ नवम्बर के न्‍यू यौके ठाइम्स के अंकों में छपी । पहले लेख में 
उससे वताया कि जिस जानकारी के आधार पर वह छेख लिख रहा है 
चह उसने “ खुफिया रिपोर्टो से ” प्राप्त की है, जिन्हें “बहुत असाधारण 

ढंग के मुप्तचर कार्य के द्वारा, जिसकी तफ़्दील नहीं बतायी जा सकती, 
ति। .. २०६ 


हट 


प्राप्त किया गया था।” टूम्बल ने बताया कि उसको यह संचना पश्चिमी 
तिब्बत की यात्रा करके लौटने वाले “योग्य खोजियों ” से मिली थी । 
तीसरे लेख में उसने लिखा कि उसके लेख की सामग्री “ एक अनोखी खोज ? 
के द्वारा प्राप्त हुईं है और “पश्चिमी तिव्वत और हिमालय के शन्द्र 
घुस कर ” निकाली गयी है। अन्त में, उसने एक विश्ञेप कम्यूनिरुट-विरोध्री 
शुप्तचर जाँच का जिक्र किया, जो भारत में की गयी थी । 


२६ नवम्बर को, उसने दरभंगा ( विहार ) से समाचार भेजा : 


“ ज्रेपाली कांग्रेस पर अधिकतर समाजवादियों का प्रभुत्व है । 
परन्तु उसके अल्पायु विद्रोह ने वास्तव में कम्युनिस्टों के सुनियोजित 

( पा. के हा 
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद्‌ दी है । नेपाली सीमा के निक्रट इस 


शहर में यह समाचार हमें गुप्त सूत्रों से मिला है ।”! 


हम यहाँ इस बात पर विचार करना नहीं चाहते कि ट्रम्बल की 
* कितनी कहानियाँ सच्ची हैँ ओर क्रितनी कोरी गप्पें हैं । हम यहाँ इस बात 
की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैँ कि ट्रम्बल ने खुद स्वीकार किया 
है कि उसका सारतीय और अमरीकी जासूसों और भारतीय तथा नेपाली 
राजनीति पार्टियों के अन्द्र घुसे हुए गुप्त अमरीकी एजेंटों से सम्बंध था। 


विश्वविद्यालय, खोज संस्थाएँ, आदि 

वैदेशिक विभाग के गुप्तचर विभाग के विशेष अफ़सर, ० पार्क 
आर्मस्ट्रॉंग ने २६ फ़रवरी, १९०७१ को प्रतिनिधि सभा की एक उपसमिति 
के सामने वयान देते हुए कहा था 


. “४ ,.. हमने यहाँ और विदेशों के विश्वविद्यालयों, वजीक़े देने वाली 
संस्थाओं और खोज करने वाली संस्थाओं से बड़े विस्तृत पैमाने पर 
सहयोग करने की व्यवस्था कर ली हैं ।” 
रौकफ़ेलर फ़ाउण्डेशन नामक वज्ञीक़े देने वाली संस्था कई वर्ष से भारत 
में काम कर रही है और १९४५ से तो उसका सुदूर पूर्वी कार्योठ्य सी शैयाई 
से बंगलोर आ गया है। और पिछले वर्ष से फोठे फाउण्देशन भी भारतीय 
रंगमंच पर उतर आयी है। 
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१५५१ के अन्त तक, फोड फाउण्डेशन भारत ओर पाकिस्तान को 
४० लाख डालर के वजीफ़े दे चुकी थी । २८ मार्च, १५७२ को उसने एशिया 
तथा मध्य पूर्व के वारे में खोज करने के छिय्रे१०० अमरीकियों को वच्नीफ़े 
देने का ऐलान क्रिया | 


फोर्ड फाउण्डेशन- के अध्यक्ष पोल होफ़मेन हैं जो पहले मार्शल योजना 
. के संचालक थे | उनके सहायक संचालक मिल्टन काटज़ हैं जो पहले योरप सें 
माशल योजना के दूत का काम करते थे और जो- लड़ाई के दिनों में ओ० 
एस० एप्त० की ओर से जासूसी कर चुके हैं । फाउण्डेशन ने विदेशों में ट्रेनिंग 
देने ओर खोज करने के काम का संचालन करने के लिये एक - बोर्ड बना रखा 
है। यही बोर्ड वजीफ़े देता है । इसके अध्यक्ष गोडन ग्रे हैं, जो पहले अमरीकी 
- सरकार के युद्ध मंत्री थे । ह 

... अमरीका दी राष्ट्रीय भूगोल समिति एक ग्रेर-सरकारी खोज संस्था है । 
परन्तु, उसका खुद का दावा है कि सरकार के रक्षा विभाग से उसका घनिष्ठ 
सम्बंध है । समिति के युद्ध कालीन कार्यों की रिपोट देते हुए, उसके अध्यक्ष 
ने हाल में द्वी कहा था । 


“ आपकी समिति ने अमरीका के बंद्ध उद्योग की सबसे बड़ी सेवा 


यह की है कि उसने भू-मंडल के बड़े . भागों के वहुत ही सद्दी नक्शे 
तेयार करके दिये । 

“ अमरीकी फ़ौज के इजीनियर विभाग के प्रमुख छेफ़िटनेण्ट जनरल 
यूजीन रेवोल्ड ने, जो फ़ौज के लिये नक़शे बनाने के काम का संचालन 
करते थे ...लिखा है: “ नक़शे के लिये हम राष्ट्रीय भूगोल समिति पर 
'इतना अधिक - निर्भर करते हैं कि वास्तव में अब हम समिति को अपने 
फ़ोजी नक़शे बनाने वाले विभाग का ही एक अंग समझते हैं । !... 


“ युद्ध विभाग ने लड़ाई के दौरान में राष्ट्रीय भूगोल समिति के 


दस छाख से अधिक नक़चे इस्तेमाल किये। अमरीको समुद्री बेड़े ने 


भी कई हज़ार नक़छे. उससे लिये । 


“ बुद्ध के दौरान में आपकी समिति के नक़शे बनाने वार्लो ने बुद्ध 
विभाग और समुद्री विभाग के घनिष्ठ सहयोग से काम किया । 


घर०८ 


अभी हाल तक इस समिति ने भारत के सम्बंध में अधिक काम नहीं 
किया.था और उसकी पत्रिका में भारत के वारे में जो लेख प्रकाशित हुआ 
करते थे, वे प्रायः मन्दिरों की बनावट और महाराजाओं की शान-शौकत 
के बारे में होते थे। परन्तु अब उसने स्थायी रूप से अपना एक फ़ोटोग्राफ़र 
भारत में नियुक्त कर दिया है और कुछ. महत्वपूर्ण इलाकों की जोच करायी 
है। समिति की पत्रिका, नेशनल ज्योग्रेफ़िक मेगज़ीन के अंकों से पता 
चलता है कि वह करमीर, त्तेपाठ, वखान, सिक्क्रिम और आसाम में खोज 
करा चुकी है। जे 


अगस्त १५४६ में समिति के फ्रोटोग्राफर वेंत्जेल ने कश्मीर की छान- 
बीन की । परन्तु उसने अपना अनुभव १९४८ तक प्रकाशित नहीं किया, जब 

कस्मीर में लड़ाई चल रही थी। उस वक्त सी उसने केवल करमीर घाटी 
का वर्णन छपा और सरहदी इलाक़ों के बारे में चुप्पी साथे रहा। मई १९०१ 
में इस पत्रिका में एक भारतीय फिल्म निर्माता की. पत्नी, श्रीमती एनाक्षी 
भवनानी का एक छेख उनकी श्रीनगर से लेह ओर हिमिस तक की यात्रा के 
चारे में छपा । लेह लदाख की राजधानी है और हिमिस तिब्बत की सरहद 
पर .पड़ता है। वेंत्जेल ने इस लेख के साथ छपने के लिये इन इलाक़ों के 
फोटो दिये । - 


 ब्ेल्जेल भारत में स्थायी रूप से तैनात था। उसके अतिरिक्त समिति 
समय-समय पर भारत के सैनिक महत्व के स्थानों की खोज-भीन करने के . 
लिये विशेष प्रतिनिधि भेजती रहती थी । उसकी पत्रिका के नवम्बर १५५० के 
अंक में जाँ शोर और फ्रेंक शोर की बखान यात्रा का वगगन छपा। बखान 
पाकिस्तान के-क़ब्जे में एक बहुत संकरी सी जमीन की पट्टी है जो सोवियत 
: संघ और कद्मीर के उस हिस्से के बीच पड़ती है जो आजकल पाकिस्तान के 
क़ब्जे में है। ये दोनों लेखक तुर्की और इरान के ऐसे इलाक़ों को पार करके 
काबुल पहुँचे थे जिन पर आजऊरछ फोजी नियंत्रण है और जहाँ साधारणत 
किसी को घुसने की इजाज्ञत नहीं मिलती | इसी प्रकार अफ़गानिस्तान की 
सरकार, आम तौर पर, किसी यात्री को वस्तान जाने की अनुमति नहीं 
देती, परन्तु इन लोगों को उसने इजाजत सी दे दी ओर दिफ्राज़त फे लिये 
फ़ौजी सिपाहियों का एक दसता और एक दुसाषिया भी साथ में कर दिया। 


बड़ हु २०९ - 


फ़््ः 


ये दोनों लेखक एक वार फिर १९५४२ में पाकिस्तान आये और पेशावर 
तथा रावलप्रिंडी गये । डॉन ने १७ सार्च, १९०३ को लिखा: 
“आशा की- जाती . है. कि वे लगभग एक्र सप्ताह तहु रावरूपिंञी 
सें ठहरेंगे । गिछूमिठ और हुंज्ा जाने का सी उनका इरादा है। ”? 


साच १९५७२ में, नेशनल ज्योग्रेफिक मेगजीन ने एफ० किंगडन- 
वाडे नामक एक अंग्रेज का एक लेख प्रकाशित क्रिया । इन महाशय ने ३६०० 
के शुर्ू में, व्रीज जमा करंने के बहाने आसाम॑-तिव्वत सरहद का दौरा 


किया था। उसी साल अगस्त म॑ आसाप मे भूचाल आ गया | परन्तु, उस - 


समय तक क़िंगडन-वा् सदिया के इढे-गिद के इलाक़े का दौरा कर चक्चा था 
और पूर्वी तिव्वत की छुहित घादी के ऊपरी साय में पहुँच गया था। चीनी 
. आज्ञाद फौज के आने के पहले ही वह- उस इलाके में- तेनात भारतीय फौज 
की मदद से साग गया.। 


रा 


' लेपाल में सी अमरीकी यांत्री इसी तरह के कई दौरे कर चुके हैं । 
ह १९४६ में, अमरीका की एक सरकारी. संस्था, स्मियसोनियन 
 इंस्टीव्यूशन, और येरू विज्लविद्यालय की भोर से यात्रियों का एक दल पक्षी 
जमा करने के लिये भारत और नेपाल आया । उसने यहाँ छः महीने विताये । 
इस दल के नेता सतिडनी रिपछे थे । 


इन्हीं दो संस्थाओं और राष्ट्रीय भूगोल समिति की ओर से यात्रियों का 


. एक्र और दल पश्-पक्षी एकच करने के लिये १५४८-४९ में फिर नेपाल 


आया | इसक्ने नेता मी. झा० रिपले थे। वेत्लेल दल के साथ था| कहा जाता 
था कि ये लोग एक ऐसी विचित्र चिड़िया की तलाझ में थे जो ६८ वर्ष से किसी 
वैज्ञानिक को नहीं - दिखाई दी थी। २० जनवरी, १९५४५ को यू कि 
टाइम्स ने समाचार छापा कि रिपले ने नेपाल के प्रधान संत्री से न्यू ये 
- के चित्रकार चाल्से वास्करवील ओ निमंत्रग दिलाया है कि वह नेपाल आकर 
वहीं के राजा, प्रधान संज्ी और प्राकृतिक हदयों के चित्र बनाये । 
. यदिडॉ० रिपडे के वारे में कुछ मालूम हो जाय तो यात्रियों के इन 
दलों की असलियत का सी- पता रूग जाय । | है 
रिपले साहव ने १९5४२ में हरवर्ड विद्धविद्यालय में अयबनी शिक्षा 


समाप्त की । १९४२ से १५४० तक उन्होंने दक्षिग-ग्वी एशिया में ओ०. 


२१० 


टेः बजा 
है 


एस० एस० के जासूसी के डायरेक्टर के पद पर काम किया । १५४६ में वह 
येल के पीवडी अजाय्बघर के सहायक व्यव॑स्थापक्र नियुक्त किये गये और 
तुरन्त नेपाल की यात्रा को रवाना हो गये | उनके मित्र वास्करवील महोदय 
हवाई फ़ौज में लेज़िटनेंट-कनेल और सरकारी चित्रकार थे । 

. १९४९-०० में, शिकरागो के प्राइतिक अजायवधर ने मध्य नेपाल की 
खोज करने के लिये एक दल भेजा । फ़तेहगढ़ के अमरीकी मिशन अस्पताल 
के डाक्टर काले है, ठेलर उसके साथ गये | लौट कर उन्होंने अमरीकी भूगोल 
समिति के पत्र जज्योग्राफ़ेकल रिव्यू में एक लेख लिखा और उसमें बताया 
कि उन्होंने काली-गंडक और पोखरा घाटियों का दौरा किया था। 

युद्ध के पहले तक किसी विदेशी का नेपाल में दिखाई देना बडी अजीव 
और अनटेनी सी वात समझी जाती थी । पर १९४९५ तक ३०० विदेशी 
काठमाण्डू हो आये और उनमें से ५० तो अन्द्र तक घूम आये । १९४० के 
वाद से तो मानो वहां अमरीकी कूयनीतिज्ञों, पत्रकारों और वैज्ञानिकों का 
तांता लग गया है। 

.. यहाँ न्यू .योक के इंस्टीच्यूट ऑफ पेंसिफ़िक रिलेशन्स पर भी विचार 
कर लेना चाहिये। इसका खा रौकफ़ेलर तथा कारनेगी फ़ाउण्डेशनों के दान 


'से चलता है। साथ ही, सुदूर पूवे के साथ व्यापार करने वाली कुछ कम्पनियाँ 
* भी उसे रुपया देती हैं । इंस्टीच्यूट की अमरीकी शाखा सरकार के आदेश पर 


काम करती है। हाल में च्यांग काई-शेक के अमरीकी समर्थक्नों के गुट ने-इस 
इंस्टीव्यूट पर तथा उसकी अमरीकी शाखा पर च्यांग काई-शेक की आलोचना 
करने के लिये बढ़े सख़्त हमले किये। इंस्टीच्यूट के मंत्रियों ने कहा कि 
अमरीकी खुफ़िया विभाग ( फ़ेडरल व्यूरो ऑफ़ इनवेस्टिगेशन ) उसके कागज 
“पत्तर की जाँच कर छे। बाद में, अमरीकी कांग्रेस की समितियों ने इन कागज़ों 
पर कठ्ज़ा कर लिया। इस प्रकार, भारतीय तथा अन्य देशों की शाखाओं के 


: गुप्त पत्र, और इंस्टीच्यूट की रिपोर्ट सव अमरीकी सरकार के पास पहुँच गयीं। 


.- इंस्टीच्यूट के आलोचकों को सफ़ाई देते हुए, उसके भूतपुव प्रधान मंत्री 
एडवड काटर ने ३० मार्च, १५५० को कहा कि सुदूर पूवं, योरप.तथा सोवियत 
संघ का १९३६ में, दौरा करने के वाद : 


“ हम लोगों ने ( कार्टर तथा ओवेन लैटिमूर ने ) मॉस्क्रो में अमरीकी 
राजदूतावास के कमंचारियों को उन देश्ञोंकी एक रिपोट दे दी थी 


श्श्रृ 





जिनका हमने दौरा किया था। अमरीका लौटने पर मैंने वाशिंग्टन में 


2 » - वेदेशिक विभाग के अफ़यरों से भी अपने दौरे के वारे में तफ़सील के. 


साथ वातचीत की थी। ” 


अथात; उच्च शिक्षा, खोज ओर अनुसंधान से सम्बंध रखने बाढी 
संस्थाओं के नेता, विदेशी विद्वानों के साथ निजी वातचीत करके. जो जानकारी 


ग्राप्त करते हैं, उसे वे सीधे अमरीका के सरकारी महकमों को पहुँचा देते हैं । े 


ये लोग अक्सर भारत और पाकिस्तान आते हैं, यहाँ. तरह-तरह के 


सम्मेलन करते हं--जैसे, १५४० का दिल्ली सें भारत-अमरीका संम्मेलन 


और १५०० का लखनऊ में प्रशान्त सम्बंध सम्मेलन--जिनमें देश के 
प्रभावशाली व्यक्ति एकजित होते हैँ । इंस्टीच्यूट ऑफ़ पेंसिफ़िक . रिलेशन्स के 
प्रतिनिधि विदेशों में रिसर्च या खोज करने जाते हैं । जे, ए. करन नामक एक 


साहब भारत में डेढ़ सांल तंक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में खोज करते - 


रहे । आजकल इस संस्था की ओर से श्री मीनू मसानी के नेतृत्व में भारतीय 
कम्युनिस्ट आन्दोलन के बारे में खोज की जा रही है । 


अमरीकी विद्वविद्यालय भी इस क्षेत्र मं बहुत महत्वपूर्ण काये कर रहे 
- हैँ। बहुत से विश्वविद्यालयों ने संसार के कुछ विशेष क्षेत्र छ्रॉट लिये हैँ जिनके 
: बारे में वे खोज करते हैँ। अमरीका की समाज विज्ञान खोज परिषद ने कहा 
है कि इस व्यवस्था का “ सरकार के लिये भारी महत्व है ।*! 
भारत और पाकिस्तान के सम्बंध में इस प्रकार की खोज कौर्नेल विइव- 
विद्यालय में, डॉक्टर जोरिस्टन शाप के नेतृत्व में होती हे, जो पहले वेदेशिक 
विभाग के कर्मचारी थे। उनके विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में “चौथे सूत्र ” के 
कार्यक्रम के अन्तर्गत चलनेवाली नमूने की योजनाओं में काम करते हैँ । 
: स्यूज़बीक नामक पत्र ने उनके बारे में लिखा था: । 
“ स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करते हुए, कॉर्नेल विश्व- 
विद्याल्य के ये विद्यार्थी उत्तम बीज, . सिंचाई, खाद, खेती के औज्ञार 
.. और दूसरी ऐसी चीजों के बारे में सलाह देते । अल 
“ परन्तु इस योजना से अन्त में जो सबसे बढ़ा-लाभ होनेवाला है 
वह यह है कि उसके द्वारा अनेक ऐसे अमरीकी विद्वान और विशेषज्ञ 
तैयार हो जायेंगे जो भारत के बारे में वहुत कुछ जानकारी रखेंगे...। 
>> 
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अमरीका के अन्दर भारत के बारे में खोज कराने और ट्रेनिंग देने वाली 
सबसे प्रसिद्ध संस्था साउथ एशिया रीजनल स्टबडीज़् इंस्टीच्यूट ” है जिसे 
पेन्सिल्वेनिया के विश्वविद्यालय ने १५४७ में .-क्रायम क्रिया था और जिसे 
न्यू यौके का कार्नेगी कार्योरेशन आर्थिक सहायता देता है। वेदेशिक विभाग 
तथा दूसरे सरकारी महक्मे अपने कमंचारियों को एशियाई भाषाओं तथा 
राजनीतिंक मामलों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये इस संस्था में भेजते 
हैं ।- मद्रास में अमरीका के भूतपूर्व. कौंसल रोबर्ट रूसो, जो आजकल नयी 
दिल्‍ली स्थित अमरीकी राजदूतावास में पुस्तकाध्यक्ष हैं, और कलकत्ता में 
अमरीकी कौंसल निकोलस ठेकेर इस संस्था में ट्रेनिंग पा छुके हैं। उन्हें. 
वैदेशिक पिभाग ने शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ भेजा था । 

इस संस्था के अध्यक्ष विलिमय नौमेन व्राउइन नाम के एक सज्जन 
हैं, जो १९१८ से अमरीकी फ़ौज तथा संमुद्री बेड़े के गुप्तचर विभागों में 
काम करते आये हैं। १९४१ से १९५४० तक वह वाहिग्टन में ओ० एस० 
एस० के एक बड़े अफ़सर थे | ब्राउन साहब “ कमिटी औन सदने एशिया” 
के भी अध्यक्ष हैँ। यह कमिटी अमरीका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसी 
प्रकार की शिक्षा करा संचालन करने के डिये बनायी गयी है । 
... दक्षिणी एशिया की समस्याओं का अध्ययन करने वाली दूसरी 
* संस्थाएँ मिनीसोडा और कैलीफोर्निया के विश्वविद्यालयों के अन्तगंत हैं । 
था मिनीसोटा विश्वविद्यालय ने तो स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया था कि : 


“ इमने ग्रेजुएट स्तर के विद्यार्थियों को गुप्तचर कार्य की बुनियादी" 
शिक्षा, देने और इस प्रकार फ्रौजी और गर-फ्रौजी सरकारी महकमों के: 
लिये दक्ष कमेचारी तैयार करने का कार्यक्रम आरम्भ, किया है। पूर्वी: 
और दक्षिणी एशिया उन क्षेत्रों में से है जिनका इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत विशेष अध्ययन करने का प्रबंध किया गया है । ”! 


केलीफोनिया विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय विभाग , 
: के डेविड शुडमन मैन्डलबौम हैं जो १९३७-३८ और १५४०-०० में भारत 
भी हो गये हैं । थे हज़रत १९४२ में अमरीकी गुप्तचर विभाग के व्रिटिश 
विभाग में काम करते थे और १५४६ वह में वेदेशिक विभाग के खोज और 
गुप्तचर कार्यालय के भारत-लंका सम्बंधी महेकमे में काम करते थे । हैं 
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पिछले साल कोलम्बिया विज्वविद्याल्य में पाकिस्तान सरकार की आर्थिक 
मदद से एक पाकिस्तान इंस्टीच्यूट की स्थापना की गयी थी । इस इंस्टीच्यूट 
के एक शिक्षक, जिनका नाम जे, सी. हरेवित्ज है, लड़ाई के जमाने में 
ओ. एस. एस. और वेदेशिक विस्ाग के जासूसी डिवीज़न में काम्र कर चुके हैं । 

इसके अलावा अमरीकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थी - 
सी ग॒प्तचरों का काम करने के लिये भरती किये जाते हैं । ॥ 

विदेशी विद्यार्थियों के दाखछे आदि की व्यवस्था इंस्टीच्यूट औफ़ 
इंटरनेशनल एज्यूकेशन ( अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा की संस्था ) करता है ओर बही 
उन्हें मिलने वाले वज्ीक़ों की देखरेख करता है। इसे फोर्ड फाउण्डेशन 
जैसी संस्थाओं से घन मिलता है । हाल में, इस इंस्टीच्यूट ने कोरा डवौय को 
पिछड़े हुए देशों की शिक्षा सम्बंधी साथंनों तथा आवश्यकताओं का निर्णय 
करने वाले एक कार्यक्रम का संचालक वियुक्त क्रिया है युद्ध के समय यह 
महिला ओ० एस० एस० में काम करती थी। वह दक्षिणी एशिया सम्बंधी 
खोज की संचालिका थी और. उसका प्रधान कार्योलूय लेंका के कैंडी नामक 
स्थान में था । अक्तूबर १५४५ में उसे वेदेशिक विसाय, की गुप्तचर शाखा के 
दक्षिणी क्षेत्रों से सम्बंध रखने वारे विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था 
और १९४५९ तक वंह इसी पद पर रहा । 


दसरी संस्थाएं ओर अमराकी यात्री 


अमरीकी गुप्तचर विभाग से सम्बंध रखने वाछी दूसरी संस्थाओं में सान 
फ्रांतिस्को की कमिटी फ़ौर ए फ्री एशिया ( स्वतंत्र एशिया समिति ) का विशेष 
उल्लेख करना ज़रूरी है । इस समिति को पैसा कूतेंड फ्रौर फ्रीडम ( स्वतंत्रता 
संग्राम ” ) नामक वह संगठन देता है जिसके नेता जनरल छुतियस डी० क्ले 
। समिति का उद्देश्य “ एशिया: में कम्युनिज़्म से लोहा लेनो ” बताया जाता 
है। इसके (लिये, वह अमरीका सें रहने वाले सारतीयों से सम्पर्क स्थापित 
करने का प्रयत्न करती है। पिछले वर्ष डाक्टर राममनोहर लोहिया अमरीका 
गये थे तो उन्होंने इस समिति के तत्वावधान में हुईं एक समा थ भाषण : 
दिया था । ॥ 
इस समिति के पहले अध्यक्ष जौज एच. श्रीन थे जो बीस साहू तक 
न्यू यौर्क के नेशनल सिटी बैंक में नौकरी करने के, वाद, लड़ाई के जमाने में 


क ३२९४ 8. कर 


ओ, एस, एस, के मातहत, और १९४८-४५ में माशेल योजना के अन्तगंत 
चीन में काम कर जुके हैं। दिसम्बर १५०१ में ग्रीन की जगह एलेन बैलन्टाइन 
नामक एक व्यापारी नियुक्त- किया गया जो १५४८-४५ में हॉलेण्ड में 
माल योजना का संचालक था। 


४ समिति के सदस्यों में इन शक्तिशाली कम्पनियों के अध्यक्ष शामिल हैं 
अमरीकन ट्रस्ट कम्पनी, जनरल मिल्स कार्पोरेशन, पंसिफ़िक गेस एण्ड इलेक्ट्रिक 
कम्पनी, पेन-अमरीकन एयेरवेज्ञ, सेफ़बे स्टोस, स्टेण्डड ऑयल कम्पनी औफ़ 
'क्ैलीफ़ोर्निया और वेस्टन पेसिफ़िक रेल रोड । 


अन्त में, कुछ अमरीकी यात्रियों का भी ज़िक्र कर देना उचित होगा जो 
हाल में भारत हो गये हूँ । 


जनवरी १९५१ में, सुदूर पूर्व का दौरा करते हुए विलियम डौनोवन 
साहब भारत तशरीफ़ लाये थे। यह सजन लड़ाई के ज़माने में ओ. एस 
एस. के संचालक थे। न्यू चाइना न्यूज्ञ एजेंसी ने समाचार छापा था कि 
उनकी इस यात्रा का असली उद्देश्य उन अमरीकी जासूसों के काय-दक्षेत्रों को 
फिर से निश्चित करना था जो चीन से भाग आये थे । 


३१ मार्च, १९०१ को जस्टिस विलियम डगलस ने घोषणा की थी कि 
प॑, नेहंह ने उन्हें हिमालय क्षेत्र के तिब्बत की सीमा से छगे हुए भाग में ४०० 
मील तक घूमने की अनुमति दे दी है | इसके चन्द्‌ दिन पहले इन महाशय ने 
बताया था कि उन्हें दुलाई लामा से मिलने जाना है । इसके भी पहले वह 
'यूगोस्लाविया और ईरान की यात्रा कर आये थे और सोवियत पत्रों ने उसी 
समय कहा था कि वह असल में जासूसी करने की गरज्ञ से वहों गये थे । 


१९५१ में ही विलियम बुलिट साहव भी छाइफ़ पत्रिका का सम्बाददाता 
बनकर भारत का दौरा कर गये थे।| सोवियत पत्र प्रावदा के कथनानुसार यह 
महाशय एक पुराने अमरीकी जासूस हैं । 


अमरीकी जासूसों को मिलने वाला भारतीय सहयोग 


:.. ऊपर हमने जो कुछ बताया है, उससे यह वात तो पाठकों के सामने 
साक् हो गयी होगी कि अमरीका का मुप्तचर विभाग भारत में भी काम करता . 


२१२०५ 


है, और भारत का महत्व देखते हुए उसके बड़े भारी अफ़्सर यहाँ के काम . 
की देखरेख करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं । 


. जव भारत में कांग्रेसी सरकार की स्थापना की संभावना पेंदा हुई तो 
अमरीका को इस वात की बड़ी चिन्ता हुई कि पता नहीं नयी सरकार 
केसी होगी, वह भरोसा करने लायक होगी या नंहीं। इसलिये, उसने 
बुद्ध समाप्त होते ही तुरन्त निकल स्मिथ, अमौरी दि राइनकोटे, डिलव 
रिपले आदि मुप्तचरों को मेजा कि कंस्मीर, नेपाल और तिव्वत का दौरा करके 
परिस्थिति की पूरी जोच-पइताल करे। भारत के अंग्रेज अधिकारियों ने इन 
लोगों को विशेष सुविधाएँ दीं। वाद में यह वांत तो साफ़ हो गयी कि नयी 
भारत सरकार से अमरीका-को डरने या घवराने की कोई ज़रूरत नहीं है।. 
परन्तु, अमरीकी श॒प्तचरों की कारवाइयों वरावर जारी रहीं, बल्कि और बढ़ती 
ही गयीं । $ कर 
अमरीकी गुप्तचर- भारत -की अन्दहनी राजनीतिक और आर्थिक 
परिस्थिति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी रखते हैं । सरहदी इलाकों पर उनकी 
विशेष छपा दृष्टि रहती हैं । 


भारत सरकार ने इन लोगों की हरकतों को रोकने की कोई कोशिश नहीं 
की है । वल्कि, लगता है कि वह अमरीकी गुप्तचर विभाग से पूर्ण सहयोग 
करती है । २७ अग्रेल, १५४८ को वम्बई के फ्री प्रेस जनेर ने समाचार 
छापा था 


“ एक अंमरीक्ी न्यूज़ एजेंसी द्वारा भेजे हुए एक समाचार से पता 
चलता है कि भारत, पाकिस्तान, व्मो आदि देशों की सरकारों ने अमरीकी - 
वैदेशिक विभाग की दी हुई सूचना के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टियों 
के खिलाफ़ कारवाई की है। ” 
अगस्त १९४७ के पहले तक तो भारतीय गुप्तचर विभाग अंग्रेज़ों के 

त्रधीन था ही; पर लगता है क्लि उसके बाद भी हालत वदली नहीं है । 
गैर ब्रिटिश मुप्तचर विभाग अमरीकी ग्रुप्तचर विभाग के साथ मिल कर काम 
;रता है । अतः हम पाते हैं कि भारत के केन्द्रीय ग्रुपचर विभाग के प्रधान 
नेरपत्र जी. संजीवी, १५४५ में किसी अज्ञात विषय पर युप्त बातचीत 
रने के लिये अमरीका तशरीफ़ ले गये थे । इसी प्रकार, यह वात भी मतलब 
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' से खाली नहीं है कि भारत स्थित अमरीकी सम्बाददाता अक्सर जासूस विभाग 
से मिली हुईं सूचनाओं का ज़िक अपनी रिपोर्टी में क्रिया करते हैं । 


१५ दिसम्बर, १५४० को हिन्द ने खबर छापी थी कि ब्रिटिश शुप्तचर्‌ 
विभाग के प्रधान, सर परसी सिलिटो भारत में एक कुशल अन्दुरनी और 
वेदेशिक शुप्तवतर विभाग संगठित करने के प्रइन पर पं० नेहरू से विचार- 
विनिमय करने के लिये आने वाले हैँ । उन्हीं दिनों यह खबर भी अखबारों में 
निकली थी कि सर परसी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों की यात्रा को भी 
जाने वाले थे। ग्रलत न होगा यद्‌ इन समाचारों का यह सतलब लगाया 
जाय कि इस तरह भारतीय गुप्तचर विभाग का पूरी तरह से अंग्रेज-अमरीकी 
गुप्तचर व्यवस्था से धनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की कोशिश हो रही है । 


३१ जुलाई, १५०१ को गृह विभाग के सचिव, एच. वी. आर. आर्यंगर / 
ने स्पेशल पुलिस अफ़सरों के एक सम्मेलन में बताया था कि भारत सरकार। 
अमरीका के खुफ़िया विभाग (फ़्रेडरेल ब्यूरो ओफ़ इनवेस्टिगेशन )!.. 
के ढंग का केन्द्रीय खुफ़िया विभाग स्थापित करने वाली है । भारतीय खुफ़िया | 
अफ़सरों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमरीका भेजा भी गया था । 


भारतीय, ब्रिटिश और अमरीकी ग़ुप्तचर विभागों का यह सहयोग 
प्रत्येक भारतीय के लिये चिन्ता का विषय है । यह समझना भूल होगी कि हम , 
तो कोई काम छक्-छिप कर चहीं करते, इसलिये हमें गुप्तचरों और जासूसों से ः 
' क्‍या डर | भारत सरकार बहुत सी बातें भारतीय जनता से छिपा कर रखती 
है । परन्तु, अमरीका वालों के लिये सरकार की गुप्त से ग्रुप फाइलें खुली रहती 
हैं । हमारी सरकार का प्रत्येक भेद उनको मालूम हो जाता है । वे हमारी प्रत्येक 
कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं और उससे पूरा-पूरा फ़ायदा उठाते 


श्र 


हनन 


गा चौद्ह॒वां अध्याय ह न - 
.. भारत में अमरीकी प्रचार 


. अमरीकी सरकार की प्रचारक मशीन कितनी विशाल है, इसका कुछ 
अनुसान इस बात से रूग सकता है कि वेदेशिक विभाग के आधे. कर्मचारी 


और आधे साधन केवल सूचना विभाग में लगे हुए हैं। विदेशों में प्रचार करने 


' के लिये डालर पानी की तरह बहाये जाते हैं। भारत और पाकिस्तान की 
'ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रचारक विभाग ( इंटरनेशनल इन्फ्ौरमेशन 
एण्ड एज्यूकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम--अन्तरराष्ट्रीय सूचना एवं शिक्षा 
सम्बंधी विनिमय का कार्यक्रम) की हाल की .रिपोर्टों में इन देशों को 
“ महत्वपूर्ण ” और “ नाजुक परिस्थिति बाला ” देश कहा गया है और इन 
- पर और देझों से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता वतायी गयी है! - 


“१९०१ के पहले ६ महीनों में अमरीकी प्रचार विसाग ने भारत में 


३,६०,४९५८ डालर और पाकिस्तान में १,३१,०५८७ डालर खर्च किया था । 


भारत में इस विभाग के मातहत ४५ अमरीकी और ३९७ भारतीय कर्मचारी 


नौकर थे और पाकिस्तान में २० अमरीकी और १३० पाकिस्तानी कमचारी। 


वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली और कराची के अमरीकी सूचना 
केन्द्रों का दावा है कि १९५५० में १,५४,२४० व्यक्ति उनके दफ़्तरों में 
आये । इनके अतिरिक्त नीचे लिखे स्थानों पर भी या तो अमरीकी सूचना 
॥ केन्द्र खुल गये हैं, या शीघ्र खुलने वाले हैं : पुरानी दिल्ली, लखनऊ, वंगलौर, 
' हैदराबाद, अम्बाला, बनारस, पटना, नागपुर, अहमदाबाद, तनरिवेन्द्रम, 

. इलाहाबाद, कटक, लाहौर, ढाका, पेशावर, रावरूपिंडी और क्वेठा ।. 


. कप पे 4 रे स्पोर्ट 7 
अमरीकी सूचना विभाग की ओर से अमरीकन रिपोर्टर नामक पत्र 
- सारे हिन्हुस्तान में मुफ़्त बांदा जाता है । १५४१ में इस पत्र की १,७०,००० 


अत हि ह २१८ हा 





- प्रतियोँ छपती थीं । पाकिस्तान में इस.विभाग की ओर से प्नोरमा नामक 
पत्र २२,००० की संख्या में निकलता है। जून; १९०१ से फ्री चह्डे- 
नामक एक नयी सचित्न पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी है । 


इन पत्निकाओं के अलावा, अमरीकी सूचना विभाग देशी अखबारों को 
तरह-तरह के लेख, समाचार, फ़ोटो, काटून अमरीकी पत्रों की श्रतियाँ और 
दूसरा मसाला भेजता रहता है । भारत में अंग्रेज़ी तथा ६ देशी भाषाओं में 
रोज समाचारों की बुलेटिन निकलती है, पाकिस्तान में अंग्रेज़ी और उर्दू मे 
इस प्रकार, भारत और पाकिस्तान के अखबारों में निकलने वाली बहुत सी 
सामग्री वास्तव में अमरीक्री सुचना विभाग के दफ़्तरों में तेयार होती है । 


यह विभाग पुस्तकें और पैम्फलेट भी प्रक्राशित करके बॉटता है। 
जीवित अमरीका नाम की एक पुस्तकमाला भारत, पाकिस्तान और मध्य 
: पूंचे के “ खास-खास ” लोगों के बीच अमरीका की “ प्रतिष्ठा ” बढ़ाने के लिये 
निकाली जा रही है । इसकी पहली तीन पुस्तिकाओं की कुछ ७,८०,००० 
. प्रतियाँ छपी थीं. स्कूलों में इस्तेमाल करने के लिये एक संक्षिप्त अमरीकी 
' इतिहास अंग्रेजी, हिन्दी और उदूं में निकाऊछा गया है। गौसलिन की 
जनतंत्र नामक किताब ग्यारह भाषाओं में छापी गयी है; वेनेट की अमरीका 
नामक किताब दस भाषाओं में; फेरिस और हजवेल्ट की किताव साझीदार ६ 
राष्ट्र संघ और युवक नौ भाषाओं में; ग़ाल्ट की क्रिताव राष्ट्र संघ 
केसे काम करता है ग्यारह भाषाओं में; और वान डोरेन की क्रिताब 
अमरीकी साहित्य क्या है वंगाली और उठ में प्रकाशित हुई है । 


अमरीकी श्रचार विभाग फ़िल्में भी बॉटंता है। १५५० में उसके भारतीय 
दफ़्तरों ने १,३१० फ़िल्मों का प्रयोग क्िया। ये फ़िल्में अंग्रेज़ी, वंगला, हिन्दी 
उदू , त्तामिल, तेलगु, गुजराती और मराठी भाषाओं में थीं। पाकिस्तानी 
दफ़्तरों ने उसी वर्ष ७६४ क़िल्में बॉँदी। भारतीय दफ़्तरों के पास ०२ फ़िल्म 
दिखाने वाली मशीनें और ४ चलते-फिरते सिनेमा थे; पाकिस्तानी दफ़्तरों के 
पास ३० मशीनें और २ चलते-फिरते सिनेमा थे। भारत में उस वर्ष 
१२,८४८ वार फ़िल्में दिखायी गयीं जिन्हें कुछ ५५,१०,००० लोगों ने देखा । 
. पाकिस्तान में १,४५० वार फ़िल्में दिखायी गयीं और उन्हें ८,४२६,००० 
. लोगों ने देखा । 
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प्रचार का दूसरा बहुत महत्ववूण सार्थन “ वौयस जेफ़ अमरीका (अमरीका- 
की आवाज्ञ) ! नामक रेडियो कार्यक्रम है। जून १९०५१ तक उसके अन्तर्गत 
खास सुद्र पूव॑ के लियत्र अंग्रेज़ी भाषा में रोज सवा चार घंटे. का त्राडकास्ट होने 
छगा था। फिर आव-आधब घंटे हिन्दी और उद का ब्राडकास्ट शुरू किया 
श्र । १९०७० से इस कार्यक्रम को रेडियो सीछोन प्रसारित करता है और : 
छलका में तीन नये आर बड़े ताकतवर रेडियो प्रसारक्र यंत्र लगाये जा रहें हैं । 


प्रचार का एक और कार्यक्रम विद्यार्थियों और शिक्षक्रों, पत्रकारों और 
म्पादकों और “ जनमत बनाने वाले खास-ख्ांस लोगों.” का विनिमय या 
आदान-प्रदान ऋरना हैं। ३ मई, १९०२ को सार्वजनिक कार्य विसाय के 
सहायक मंत्री होलेण्ड सार्जेण्ट ने बताया थो 


४ चाल कार्यक्रमों के अन्तर्गत हर साल सरकार कुछ १३,०००- 
लोगों को विदेशों. से यहाँ अध्ययन, ट्रेनिंग और राजनीतिक शिक्षा 
के लिये लाने वाली 


२ फ़रवरी, १५०० को भारत के साथ अमरीका का जो फुलब्राइट सम- 
झौता हुआ था, उसके मांतहत इस प्रक्रार के आदान-अदान पर पाँच वर्षो में 
१७,७५०,००० डालर ख़च किये जायेंगे | पाकिस्तान. के साथ इसी तरह का 
समझौता १ सितंम्बर, १५७० को हुआ था। उसके मातहत १२९,५०,००० 
डालर ख़च्च किये जायेंगे। १५००-५१ सें, २३९ भारतीय और १०० 
पाकिस्तानी इस सम्बंध में अमरीका गये थे और अमरीका से ४० लोग भारत में 
तथा २४ पाकिस्तान में आये थे । . 


५ / जाड़ ०० 
सुचना कार्य की आड़ में 
... अमर्रीज्षी अचार विभाग, जो अपने को घना विभाग कहता है, वहुत से 
ऐसे काम करता है जो नसूचना के क्षेत्र में आता है भर न प्रचार के क्षेत्र में । 
पहली वात तो यह है कि यह विमाग ऐसी बढ़ी-बड़ी रक्तमें खर्च करता 
है जिनका कोई हिसाव नहीं रखा जाता । 


दूसरे, इस विभाग में स्थानीय तौर पर तथा अमरीका में, जो सेकड़ों ह 
भारतीय- और पाकिस्तानी नौकर रखे गये हैं, उनकी पहले अमरीही छुक्रिया4८ 
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विभाग जाँच करता है। व्यक्तियों का आदान-प्रदान करते समय भी उनके 
राजनीतिक विचांरों की जाँच की जाती है । कागज़ी तौर पर, अमरीका तथा 
सम्बंधित देश के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमिटी उनका नाम चुनती है, 
परन्तु अन्तिम निर्णय अमरीकी दूतावास -के कर्मचारियों के द्वार्थों में दोता है। 
और उनकी एक वार अनुमति मिल जाने पर भी वाशिंग्टन में वेदेशिक विभाग 
और विदेशी चज्ञीफ़ों का बोर्ड फिर से उनकी जाँच करता है। बहुत से 
विद्यार्थियों और शिक्षकों को केवल उनके राजनीतिक विचारों के कारण वज्ञीफ़े 
नहीं दिये गये हैं । 


तीसरे, इस विभाग की पुस्तिकाएँ, पत्र और फ़िल्म प्रायः उन सरकारों 
की निन्‍्दा करने के लिये तेयार किये गये हैँ जिनके साथ भारत की 
मित्रता है । 


चौथे, यह विभाग एक तरह से भारतीय प्रकाशकों और लेखकों को 
, घूस दे-दे कर भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। अमरीकी प्रचार विभाग 
की छठी रिपोर्ट में कहा गया है कि : 


“४ अमरीकी पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन के काम को तेज 
करने के लिये विदेशी प्रकाशकों को निम्न प्रकार की सहायता दी गयी + 
(१) अमरीकी ग्रकाशकों से अनुबाद और प्रकाशन की इजाज्ञत मंगवा 

. कर देना; (२) अनुवादित पुस्तक की एक निश्चित संख्या को स्वयं 
खरीद लेने की गारंटी देना; (३) चित्रों के लिये आवश्यक सामग्री 
मंगा देना; ( ४) लागत से भी कम-दाम पर ग्ुटका या जेबी संस्करण 
निकालने में प्रकाशकों को आर्थिक सहायता देना |. ”? 
इसी विभाग की सातवीं रिपोर्ट में आगे यह लिखा गया था : 


“ सैनिक दृष्टि से महत्वपूण देशों में. अनुवाद के काम पर ज़्यादा जोर 
दिया गया। १५ देशों के स्थानीय प्रक्राशकों को. २४ भाषाओं में 
अमरीकी पुस्तकें छापने में इस प्रकार की मदद दी गयी : कापी 
राइट मंगा कर देना; जहाँ आवश्यक्रता हो, वहों कागज़ मुहृख्या कर 
देना; महत्वपूर्ण संगठनों और व्यक्तियों. को भेंट करने के लिये एक 
निश्चित संख्या में अनुवादित पुस्तकों को खरीद छेना ...। मध्य और 
सुदूर पूर्व में कागज की वहुत कमी थी, इसलिये चुनी हुई किताबों को 
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: प्रकाशित करने के लिये .,.भारत में ...प्रकाशर्कों के वास्ते कागज खरीदा 
गया। 


ब्ड कम्युनिस्टं 


र अचार का मुक़ावछा करने के उद्देश्य से इस काल में 
जिन क्रितावों का अनुवाद किया गया, उनमें थे भी शामिल थीं 
सोवियत रूस में बेगार, ( डालिन और नोक्ोलाब्स्की ) जो अंग्रेज़ी 

: चीनी, इटालियन और वर्मी भाषाओं में छपी; और मास्को में मेरे 
तीन वर्ष ( स्मिथ ), एक जो वच गया -( वरभाइन ) और में क्‍यों 
जान वचा कर भागा ( पिरोगोव ) जो भारत की ग्यारह भाषाओं में 

“- प्रकाशिंत की गयीं...! 


जा 


डी० एफ०- कराका ने, जो अपनी अमरीका-सक्ति के लिये प्रसिद्ध 
३३ जुलाई, १५५१ के न्यू यौंके टाइम्स में लिखा था: 7: 
# कुछ सप्ताह हुए मेरे अखंवार करेन्‍्ट के दफ़्तर में अमरीकी सूचना 
विभाग का एक - सदस्य आया । वह - “ युद्ध अवश्यम्भावी . है ” शीषेक 
हमारे एक लेख के लिये मुझे बधाई देने आया था | इस लेख में प्रधान 
मंत्री नेहरू की तटस्थता की नीति की आलोचना की गयी थी । हमारा 
विचार था कि युद्ध के अवश्यम्भावी-पन के खिलाफ़ अमरीका जिस तरह 
लड़ रहा है, उसे देखते हुए -तटस्थता का रुख उचित नहीं है । हमसे 
कहा गया कि भारत में इस लेख का और प्रचार होना चाहिये। मैंने समझा 
कि यह सज्जन चाहते हैं कि लेख.पर से में अपना कापीराइट हृटा.रूँ ताकि “८ 
. उनकी संस्था, यानी अमरीकी सूचना विभाग उसे छाप कर देश में वॉट 
.सके। इस विचार से मैंने कहा कि मुझे ऐसा करने में कोई ऐतराज़ नहीं 
है। परन्तु आप के युवा प्रतिनिधि के दिमाग में तो कुछ और ही वात 
थी । उनकी इच्छा यह मालूम पढ़ती थी कि हमारा पत्र ही इस लेख के 
सन्देश को और फैलाने की व्यवस्था. करे । उनने सुझसे कहा कि इसमें 
जो कुछ खब होगा, उसंका बन्दोबस्त हो जायगा। 
: पांचवीं वात. यह है कि अमरीकी प्रचार विभाग स्थानीय संगठनों और _ : 
संस्थाओं में खुलेआम हस्तक्षेप भी करता है ।छठी रिपोर्ट में लिखा है : 
; -« लाहौर के सूचना कार्योल्य कौ सहायता से तीन विद्यार्थी संगठन 
: स्थापित किये गये : एक मानव सम्बंध खुधार समिति, जिसके ६७० 
5 अर 


सदस्य हैं और जो प्रायः सांस्कृतिक कार्य करती है; दूसरा, कलम और 
रोशनाई क्लब, जो वाई० एम० सी० ए० में काम करता है; और 
तीसरी, कम्युनिस्ट-विरोधी पाकिस्तान विद्यार्थी लीग | 


अन्तिम, परन्तु चहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरीकी प्रचार 
विभाग, खुफ़िया विभाग के घनिष्ठ सहयोग से काम करता है। स्वयं वेंदेशिक 
विभाग ने १८ जनवरी, १९०२ के अपने वयान में इस बात को तसलीम 
किया है । उसमें कहा गया था कि : - 


“ सूचना विभाग के अमली कार्यक्रम तथा बैदेशिक विभाग .के 
गुप्तचर कार्य एवं वेंदेशिक नीति का संचालन करने वाली शाखाओं 
के वीच आवश्यक सम्बंध दढ़ता के साथ क्रायम रखा जायगा। ” 


इस प्रकार अमरीकी प्रचार विभाग में नौकरी करने वाले सेकड़ों भारतीय 
ओर पाकिस्तानी, वास्तव.में, अमरीकी गुप्तचर विभाग के लिये काम करते हैं । 


सनोवैज्ञानिक युद्ध 


| शिक विभाग की एक बार यह व्याख्या की गयी थी कि वह “ मनो- 
- चैज्ञानिक युद्ध करने का एक अमरीकी अख्न ” है। उसके सूचना या प्रचार 
विभाग की देख-रेख “ मनोवैज्ञानिक समर-नीति निधारक बोडे ”? करता है । 

न्यू योक दाइम्स के कृगनीतिक सम्वाददाता, जेम्स रेस्टन मे इस बोड 
को “गंदे 'हथकण्डों का विभाग ” कहा है । वेदेशिक्र विभाग, रक्षा 'विभाग और 
केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के प्रतिनिधि इस बोड' के सदस्य हैं । 

मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में हाल में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । 
उसके लेखक रौवर्ट समसे ने बताया है कि “ मनोवेज्ञानिक युद्ध ” शब्दों का 
भ्रयोग पहले-पहल नात्सियों ने किया था । उसके शब्दों में नात्सी 


“योरप को जीतने के लिये मनोवैज्ञानिक युद्ध को सशख्र युद्ध के बरावर 
महत्व देते थे ।. ..नात्सी विचारकों की राय- में मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ाई 
के पहले, लड़ाई के दौरान में और लड़ाई के वाद वरावर ही चलता 
रहता है और उसका उद्देश्य शत्रु को कमज़ोर करना और तटस्थ देशों 
के जनमत पर असर डालना होता है।” 


श्श्३े 


बाद अमरीका की तरफ से मनोवेज्ञानिद्ष वद्ध 


श्् 


झछुह हुआ और ३९०० में उसने अत्यन्त उच्च रूप 


5 


न्‍्ध 


कमिटी फ्रोर ए फ्री योरप ! ( स्वतंत्र योरप 
के लिये बने वाली राष्ट्रीय समिति ) के अव्यक्ष चाल्स डी० जैकसन ने कहा 
र्जा और ऐसी मनोब्ृत्ति की 
अच्छ-ठुर हर प्रकार के अस्त का 
| बढ़े अधिकारी ने १९० 
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में कहा था : 


“४ .,.पहले हम अमरीका का एक्र पूरा और सच्चा चित्र दूसरों के 
सामने पेश करके ही संतोप कर छेते थे । पर अब हमने ज्यादा जोरदार 
रे 
और उच्च कार्यक्रम अंपनाया है...। ” 


मेकार्थर सम्बंधी जाँच के समय १९०१ में विदेश मंत्री एचीसन ने 
सेनेट की एक कमिटी के सामने स्वीकार किया था कि उनका विभाय विदेज्ञों 
में प्रचार करते समय सच्ची ख़बरों को तोइता-मरोड़ता है । 

अमरीकी प्रचार विभाग के अध्यक्ष एडवर्ड बैरट ने बताया है कि 
विदेशों में बहुत सी प्राइवेट संस्थाओं और संगठनों को आर्थिक सहायता दी 
जाती है । उसके शब्दों में : 

आजकल हमारे काम का एक बहुत बढ़ा भाग विद्देश्ञों में ऐसे 
संगठनों और दलों &ो बढ़ावा और प्रोत्साहन देना ना है जो हमारे "सत्य 
के प्रचार ' में सम्मिलित होने की तेयार हों। 


समसे साहब ने फ़रमाया था कि रेडियो, छणा हुआ साहित्य, फ़िल्से 

और शिक्षक्ों की अदला-वदली का कार्यक्रम -- ये सभी मनोवेज्ञानिक युद्ध के 
४ अचञ्र बन गये हैं। यही नहीं, इसी अकार 

« विदेशों में व्यापार करने वाढो अमरीछी कम्पनियों द्वारा दिये गये 

विज्ञापन, अमरीओी पेटेन्लों छो इस्तेमाल करने की इजाजत, विदेशों को 

दी जञानेबाली आर्थिक सहायता, भारत को दिया यया गेहूँ, और दूसरे 

ऐसे अनेक आस्वासन जौर काये जिनसे दूसरे देझों सें अमरीका के लिये 


््ज 


| पु ० व ९ चर गोवैज्ञा पु 
- सहानुभूति उत्यज्न होती है--ये सब कारवाइयों भी मनोवेज्ञानिक युद्ध की 
+ पु ९ 

अजञ्न वन गयी हैं ।” ( समसे साहव की पुस्तक ) 


वैंदेशिक विभाग, इस क्षेत्र में, खुद काम करने के अलावा दूसरे सरकारी 


- महकमों और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी काम कराता है : 


#- 


है 


। 


“ विदेशों में व्यापार करने वाली कम्पनियों ने हमारी बड़ी म॒दद्‌ 
है--और हमने भी उन्हें काफ़ी सहांयता दी है। विदेशों में 
अमरीकी माल बेचने वाली कम्पनियों वहाँ अमरीका-तथा स्वतंत्रता की 
: हमारी परिभापा के पक्ष में बड़ी सफलतापूर्वक प्रचार कर सकती हैं ।... 
विदेशी समाचार पत्रों में विज्ञापन देने वाली कुछ अमरीकी कम्पनियों 
अब अपने विज्ञापन इस तरह तेयार करने लगी हैं कि उनसे विदेशों में 

. अमरीकी विचारों का प्रचार करने में भी मदद मिले । 
ि ( वैदेशिक विभाग की चुलेटिन, १९ मार्च, १५०१ ) 


अमरीकी ग्रचार में हमारी सरकार की मदद 


. अतः यह वात स्पष्ट हो गयी कि कहने को अमरीका, भारत और 
पाकिस्तान को अपना मित्र समझता है, परन्तु वास्तव में वह मनोवैज्ञानिक 
यद्ध के समी अस्त्रों का उनके विरुद्ध उपयोग कर रहा है । इन देशों की 
जनता इस -बात को पसन्द नहीं करती | स्वये न्यू योक टाइम्स ने २० 
अगस्त, १९०० को लिखा था 


“ हिन्दुस्तानियों की यह वात पसन्द नहीं आती कि कोई उनको 
प्रचार के ज़रिये फांसने की कोशिश करे। इसलिये, अमरीछी प्रचार को 

सन्देह की दृष्टि से देखते हैं. और कमी-कमी तो उसका उल्टा असर 
होता है। ” 


' परन्तु भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें अमरीका के इस मनोवैज्ञानिक 
महायुद्ध को रोकने-के बदले, उल्टे उसकी मदद करती हैँ। पहले तो वे सोवियत 
रूस और चीन के वारे में सच्ची खबरों को अपने देशों में स्वतंत्रतापृवक नहीं 
आने देतीं। सोवियत नागरिकों को भारतीय .सम्मेलनों में शरीक होने के लिये 


' भारत आने के पासपोर्ट नहीं दिये जाते। हाल में रेलवे स्टेशनों पर छगने 


वाली क्रिताबों की दूकानों पर सोवियत साहित्य की बिक्री चन्द कर दी गयी 
कण ः श्श्ण 





हैं। ४ दिसम्बर, १९४१ को स्यू योके टाइस्ख ने हक 
पाक्ित्तान सरकार ने सोवियत साहित्य की विक्री पर रोक छगा दी है और चह 
काम उससे “ बाहरी उल्लाव ” पर किया है। ह 


भारत ओर पाकिस्तान की सरकारों से अमरीकी प्रचार विसाय को 


रों 
किस ढंग की मदद - मिलती है, यह स्वयं प्रचार विभाग की सरकारी 
रिपोर्ट के शब्दों में सनिये 


नयी दिल्‍ली में, अमरीक्ष सूचना विसाग को सरकारी सचिवालय 
भवन की दीवारों पर अपनी सामत्री मुफ़्त प्रदर्शित करने की अनुमति 
मिल गयी है। रोज २०,००० आदमी इस स्थान से गुझरतें हैं ओर 
यह पहला मसौक़ा है जब भारत सरकार ने छिसी विदेशी सरकार को 
स स्थान को ऐसे काम के वास्ते इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। 
अग्रेंड में अपनी क़रिल्मों का वितरण करने के लिये हमें एक -नयी 
खबिवा प्राप्त हुईं। अमरीकी सूचना विसाग की फ़िल्स हरीकेन 
सरक्तिट दो करोड़ आदमियों को दिखायी गेयी। वह 
भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा बनायी नयी फ़िल्मों को दिखा 
की जो व्यवस्था है, उसी के द्वारा हसारी इस फ़िल्म का भी पदर्शन किया. 
गया । यह हमादटी पहली फ़िल्म थी जिसे सारत सरकार ने स्वीकार 
किया, पर हमें आशा हैँ कि भविष्य में हर साल हम अपनी पॉच-छः 
फिल्में इस सरकारी व्यवस्था के ज्रित्रे दिखा सकेंगे।” ( पांचदी रिपोर्ट , 
यृट्ठ ३२). 








८ फिल्म वितरक्त ऋम्पनियाँ और सारत सरकार के फ़िल्म डिदाज्न 
के जरिये देश के सिनेमा घरों में अमरीकी प्रचार क्रिल्म की एक विशेष 
व्यवस्था तैयार हो गयी है ।” ( छठी रिपोर्ट, छू. २३३ ) 


४ छाहार में पंजाब सरकार के जनन्पम्पर्तक विभाग के चलत-फरते 
सिनेमा ने लगभग सह्े चार छाख व्यक्तियों को अमरीकी सुचना 
विभाग ही फ़िल्में दिखायीं।' (सातवीं रिपोर्ट, छद्ठ २४ ) ? 

श्श्द क 


हवा अध्याय 
भारत से अमरीकी पादरी 


ईसाई पादर्ती 


भारत में दो हज्ञार अमरीकी पादरी हैं । वे लगभग दस लाख भारतीय 
ईसाइयों के बीच काम करते हैं और मिशनरी स्कूलों, अस्पतालों, वाई. एम 
सी. ए., वाई, डब्ल्यू , सी, ए. आदि के जरिये लाखों ग्रैर-ईसाई हिन्दुस्तानियों 
से उनका सम्पक्र है। देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ ये लोग न मौजूद 
हों । यहाँ तक कि नागा की पहाड़ियों. और भारत-नेपाल सीमा जैसे सैनिक 
महत्व के इलाक़ों में भी अमरीकी पादरी जमे हुए हैं । 


कुछ वर्षों से अमरीका दिनोंदिन इस बात की कोशिश कर रहा है कि 

गिरज्ञा घरों को और ईसाई धर्म क॑ संगठनों को अपने कम्थुनिस्ट-विरोधी संघ 
में एक राजनीतिक अच्र के रूंप में इस्तेमाल किया जाय । अमरीकी गिरज्ञा घर 
“ और धार्मिक संगठन भी खुलकर राजनीतिक वाद-विवाद में हिस्सा लेने लगे' 


. पकड़ने लगी है. 


०» मई, १५४८ को अमरीका के मेथोडिस्ट गिरज्ञा घर के बृहद्‌ सम्मेलन - 

ने संसार भर में कम्युनिज़्म के खिलाफ़ जिहाद छेड़ने - और उस पर चार वर्ष : 

में ७ करोड़ डालर ख़चे करने का फ्रेसला किया। ऐलान किया गया कि दो सौ * 

युवा दम्पत्तियों को “कम्युनिज़्म से संघ करने की शिक्षा देकर दुनिया के प्रत्येक' 

| ऐसे इलाक़े मेंमेजा जायगा जिसे कम्युनिज़्म से खतरा है। भारत को इंस 
कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया । 


दिसम्बर १९४५ में गिरज्ञा घरों की विश्व समिति: और .अन्तरराष्ट्रीय 
मिशनरी काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में वंगीक में एक पूर्वी एशियाई 


श्ण७ 


सम्मेलन हुआ जिसमें भारतीय प्रतिनिधियों ने मी भाग लिया । इस सम्मेलन 
में अन्तरराष्ट्रीय मिशनरी काउंसिल के अमरीकी प्रधान. मंत्री रेवरेण्ड सी० 
डब्ल्यू० रन्सन ने एक रिपोर्ट पेश की । उस पर विचार करने के बाद सम्मेलन 
ने ते किया कि एशिया में कम्युनिज़्म का केसे मुक़्ावछा किया जाय । ह 
उपरोक्त दोनों समितियों की एक संयुक्त वेठक फिर जुलाई १९०० में 
टोरन्टों में हुईं। उसने न्यू यौक की यूनियन थियोलोजिकछ सेमिनरी के 
प्रोफ़ेसर रेवरेण्ड जोन सी० वेनेट को नियुरत्त किया कि वह एशिया जाकर 
“४ स्थानीय ईसाई संस्थाओं और दलों से उन समस्याओं पर परामशे करें जो 
कम्युनिज़्म की प्रगति के कारण पेंदा हो गयी हैं । वैनेट साहब ने लाहौर, 
दिल्‍ली, हेदरावाद, मद्रास, वंगलौर, छोझ्मयम, तरिवेद्रम और कलकत्ता में विचार 
विनिमय करने के वाद रिपोट दी कि/ . :)7 
“ प्रत्येक देश में कुछ ऐसे इसाइयों का एक दल होना चाहिये, जो 
कम्युनिज़्म के बारे में पूरी जानकारी रखते हों, जिन्हें कम्युनिस्ट 
न्तों का ज्ञान हो और जो कम्युनिस्ट दव-पेंच से भी परिचित - 
हों । इन छोगों को इसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिये कि जिन 
देशों में कम्थुनिस्टों का राज्य है, विशेष कर चीन में, वहां वास्तव में 
क्या हुआ हैं|... ! कि 
- बेनेट साहव के उन्नाव पर १९०१ के झुह में वंगलौर में, “ सामाजिक 
राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिये केनद्धीय ईसाई इंस्टीच्यूट 
स्थापना की गयी । चावणक्रोर के ए० के० थम्पी नामक एक दयुबक को, 
जिसके वारे में कहा जाता है कि उसने कम्युनिज़्म का काफ़ी अध्ययन 
किया है, इस इंस्टीच्यूट का कार्यवाइक मंत्री नियुक्त क्रिया गया। पहला 
कोर्स ४ जून से १५ जून, १९०१ तक हुआ | उसमें ४० विद्यार्थियों ने 
भाग लिया | उन्हें यह लिखाया गया कि भारत में कम्युनिज््म की चुनौती 
का ईसाई घर्म क्या जवाब देता है । 
कुछ व्यक्तियों को विशेष रूप से छोट कर अमरीका में ट्रेनिंग पाने के ' 
लिये भेजा गया । इलाहाबाद के ईविंग क्रिस्चियन कालेज के अमरीकी शिक्षक 
जौन वाथगेट को और वंगलौर के युनाइटेड थियोलीजिकल कालेज केन्‍जावणकोरी 
शिक्षक जे० रसेल चन्द्रन को १५५० में अमरीका की यूनियन थियोलीजिकल 
सेमीनरी में भारतीय कंम्युनिज़्मं का अध्ययन करने के लिये मेजा गया था । 


ज्ज्ञ्रै 


एशिया में जितने ईसाई गिरज्ञा घर और संगठन हैं, उनका एक संयुक्त 
सम्मेलन गिरज्ञा घरों की विश्व काउंसिल मे नवम्बर १५०१ में मनीला में घुंलाया 


था। इस सम्मेलन ने समी सच्चे इसाइयों को आदेश दिया कि वे “कम्युनिज़्म 


का विरोध करें और कम्युनिस्ट-पीड़ित देशों की मुक्ति के लिग्रे भगवान से 
आ्रर्थना करें । ? 


१८ अव्रैठ, १५०२ को अमरीका की ईसाई गिरज्ा घरों की राष्ट्रीय 
समिति के विदेंशी मिशन विभाग की भारतीय समिति ने एक रिपोर्ट प्रकाशित ' 
की । उसमें “ पिछले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रत्याशित सफलताओं ?” 
का मुक़ावला करने के तरीके सुझाये गये थे । 


बाथगेट और चन्द्रन कें.एक लेख से पता चलता है कि ईसाई पादरी: 
इतने क्यों परेशान हैं । वे लिखते हैं कि च्रावणकोर के कुछ व्यापारियों को 
छोड़ कर भारतीय ईसांई आम तौर पर धनी नहीं हैं । गिरज्ञा घर या संगठित 
ईसाई घर्म ने तो कभी भी एक उपद्रवांदी सामाजिक शक्ति फे रूप में काम नहीं 
किया है। परन्तु साधारण भारतीय ईसाई सामाजिक परिवतेन के खिलाफ़ 
नहीं हैं। बहुत से ईसाई . कम्युनिज़्म और ईसाई धर्म को परस्पर विरोधी चीजे 
नहीं समझते । ईसाई विद्ार्थी, कम्युनिस्ट विद्यार्थियों के सांथ सहयोग करते 
और वी० चक्‍्काराई चेह्ियार नामक एक ईसाई तो अखिल भारतीय टेड 
यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया है। (इंटरनेशनल रिव्यू ओऔफ़ 
सिशन्खस के जनवरी १९५५१ के अंक में बाथगेट और चन्द्रन का “ भारतीय 
कम्युनिज़्म और भारतीय गिरज्ञा घर ” शीपेक लेख ) 


इस प्रकार अमरीकी पादरी, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर 
उताह हो गये हैं और इसलिये अब वे उन विशेष झुविधाओं के अधिकारी 
नहीं रह गये हैं: जो विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रताओं को मिलती हैं। 

अंग्रेजों के दिनों से ही मिशनरी स्कूलों-कालेजों और अस्पतालों को 
सरकार से आर्थिक सहायता मिलती रही है। पिछले वर्ष, जब भारत सरकार ने 
अमरीका से कजे पर गेहूँ खरीदा तो उसने अमरीकी सरकार का यह सुझाव 
मान लिया क्रि-भारत में काम करने वाले अमरीकी मिशनरी अस्पतालों के पास 
छः अमरीकी संस्थाओं की तरफ़ से जितना भी सामान भेजा जायेगा, उसके 
देश के अन्दर आनेजजाने आदि का सब खचो भारत सरकार देगी । याद रहे 
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कि भारत सरकार ने गेर-अमरीकी मिशनरी संस्थाओं या भारतीय सस्थार्या - 


को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी हे । 


भारतीय ईसाइयों को अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रख क्र 
अमरीकी पादरियों की हरकतों पर गम्मीरता से ध्यान रखना चाहिये । नहीं 
तो वह समय आ सकता है जब अमरीकी पादरियों की. मदद करने वाले 


भारतीयों को यहां की जनता विदेशी एजेन्ट और देशद्रोही समझने लगे | जब 


तक भारतीय गिरज्ञा घर और ईसाइयों के धार्मिक संगठन .विदेशी संस्थाओं 
के नियंत्रण से मुक्त नहीं होंगे और आर्थिक तथा -संगठनात्मक दृष्टि से पूर्णत 
स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक वाक्की भारतीय जनता से इंसाई सम्प्रदाय के कट 
जाने का खतरा सदा बना रहेगा। 

. भारतीय ईसाई गिरज्ञा घर ओर संगठन स्वतंत्र हों--इसमें देश की सारी 
जनता का हित है । किसी विज्येष धार्मिक सम्प्रदाय का राजनीतिक उद्देश्य के 


लिये इस्तेमाल किया जाना और एक विदेशी सरकार का हमारी सरकार पर 


इस सम्प्रदाय की आर्थिक सहायता करने के लिये: दवाव डालना--ये ऐसी 
वाते हैं जिनको यदि नहीं रोका गया, तो ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं । 
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. अमरीकी पादरी तो कई पीढ़ियों से भारत में ईसामसीह का सन्देश 
फैछा ही रहे थे । अब हाल में एक नग्रे ढंग के अमरीकी “औादरियों ' ने भी 
भारत पर कृपा की है । अमरीकी कार्यक्रम के ' चौथे सूत्र ” के अन्तगत आने वाले 
विज्येपज्ञ, व्यक्ति-विनिमय कार्यक्रम के अन्तगंत आनेवाले प्रोफ़ेसर और विद्यार्थी 
और ० सांस्कृतिक स्वतंत्रता सम्मेलन ” में आनेवाले अमरीकी प्रतिनिधि--सभी 

हम इन नये ढंग के पादरियों में गिनते- हैं। उनमें संब्ते ज्ञोर्लर अमरीकी 

सज़दूर यूनियनों के दूत होते है । | 
२० अप्रेल, १९०० को स्वयं राष्ट्रपति टरमन ने इन “ मजदूर पाद्रियों 
का महत्व स्वीकार करते हुए कहा था 

| “ यदि अमरीकी मज़दूर यूनियनों के सदस्य विदेशों में जाकर, वहां 

के मज़दूरों को स्वतंत्र अमरीकी मजदूरों की कहांनी सुनायें, तो 
सरकारी कर्मचारियों के दजनों भाषणों से अधिक ओर -बेहतर 
कम्युनिस्ट-विरोधी प्रचार हो सकेगा] ” ह 
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: - अमरीका की प्रमुख मजदूर संस्थाओं ने भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति की इस 
सलाह को मान लिया है और वे सरकारी संस्थाओं से पूरा सहयोग कर रही हैं । 


जून १९४८ में अमरीकी फ्रेडरेशन औफ़ लेवर (ए. एफ़, एल. ) की 
. स्वतंत्र ट्रेड यूनियन कमिटी ने अन्तरराष्ट्रीय मज़दूर संगठन ( आईं. एल, ओ. ) 
के सान फ्रांसिस्को अधिवेशन में आये हुए एशियाई प्रतिनिधियों से सम्पर्क 
क़ायम किया और उनके सामने एशिया में एक कम्युनिस्ट-विरोधी मजदूर 
संगठन बनाने का सुझाव रखा। उसके सुझावों में एशियाई ट्रेड यूनियन 
संगठन-कताओं को शिक्षा देने के लिये एक मज़दूर कालेज खोलने का प्रस्ताव 
भी शामिल था | 


... नवम्वरूदिसम्बर १९४९ में लन्दन में एक “ स्वतंत्र ” मजदूर सम्मेलन 
हुआ जिसमें एक “ अन्तरराष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर संघ” की स्थापना की गयी। 
भारत की इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (राष्ट्रीय मज़दूर सेघ या इंटक ) 
- और हिन्द मजदूर सभा दोनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शरीक थे और 
ये दोनों संस्थाएँ इस संघ में शामिल हो गयी हैं । 
इस सम्मेलन ने एक घोषणापत्र निकाला जिसमें सोवियत संघ और 
पूर्वी योरप के जनवादी देशों में “ पुलिस राज के नीचे दबी हुईं जनता की, 
एकतंत्री अत्याचार से मुक्त होने की कोशिशों ” का समर्थन किया गंया था.। 


सम्मेलन में बार-बार इस वात पर चिन्ता प्रकट की गयी कवि पिछड़े 
. हुए देशों के सज़दूर यूनियनों में कम्युनिस्टों का असर बढ़ता जा रहा है । 
अमरीकी और ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि उन्नत देशों के यूनियनों 
- से पैसे लेकर पिछड़े हुए देशों में कम्युनिस्ट-विरोधी यूनियन वनाये जायें, और 
उनका संगठन करने के लिये क्षेत्र-कमिटियाँ। क्रायम की जायें। यह बात 
यहां तक बढ़ी की इंटक को प्रतिनिधि डॉ० मेत्रेयी वोस तक को कहना पड़ा कि 


“ यह चिल्कुल सही है कि क्षेत्र-क्मिटियोँं वननीं - चाहिये, परन्तु 
इसके साथ ही में यह भी कहना चाहती हैँ कि इन कमिटियों को बाहर 
से वहुत मदद नहीं मिलनी चाहिये। उन्हें स्वतंत्न इकाइयों की तरह 
काम करना चाहिये। जहाँ तक्र उन्नत देशों से आर्थिक और दूसरे ढंग 
की मदद लेने का सवाल है, मेरी राय है कि ज़रा सोच-समझ कर 

. उनसे मदद छेनी चाहिये। पिछड़े हुये देशों के ऊपर विदेशी-असर 
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- नहीं लादना चाहिये। मुझे डर है कि यदि ऐसी कोई वात की गयी तो 

हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ?? | 

फिर भी, अमरीकी सज़दूर संगठन, “अन्तरराष्ट्रीय स्वतंत्र मज्ञद्र संघ 
के ज़रिये और प्रत्यक्ष रूप से, एशियाई मजदूर आन्दोलन में सक्तिय ढंग से 
हस्तक्षेप कर रहे हैं । 

१९५० में इस संघ ने अपना एक ग्रतिनिधि-मण्डल दक्षिण-पूर्वी एशिय . 
में भेजा। मण्डल में दो अमरीकी थे, एक अंग्रेज, एक वेल्जियन और एक 
इंटक का प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी था। इन लोगों ने सिफ्रारिश की कि सिंगापुर में 
इस संघ का सूचना केन्द्र खोला जाय और भारत में उसके प्रतिनिधि स्थायी हप 
से तेनात किये जायें तथा लंका और सिंगापुर में दो मन्नदूर कालेज- 
खोले जायें । ह ह 

.. मई १५९५१ में इस संघ ने कराँची में एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किया । 
इसमें अमरीकी फ्रेडरेशन औफ लेबर, कुओमिन्तांग के फ़ार्मोसा स्थित मजदूर 
संगठन, और दक्षिण कोरियाई फ्रेडरेशन ओफ़ लेवर के प्रतिनिधि शरीक हुए थे । ., 
कोरियाई प्रतिनिधि ने वहाँ एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें सभी मन्जदूर संगठनों 
से कहा गया था कि वे कोरिया के वारे में “ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को 
कायान्वित कराने के लिये डचित कारवाई करें, आक्रमणकारी को लड़ाई का 
सामान सेजना बन्द करायें और जो कुछ मदद कर सकते हैं, करें ।” यह प्रस्ताव 
भारत तथा पाकिस्तान के जनमत के ही नहीं, उनकी सरकारों की नीति के 
-भी विरुद्ध था । फिर भी, इंटक के नेता श्री हरिहरनाथ शात्री ने सम्मेलन में 
ऐलान किया कि 

“कम से कम हमें जो कुछ करना चाहिये, वह यह है कि इस 
प्रस्ताव का हम हादिक समर्थन करें। ? 

सरकार के वल पर खड़े हुए अखिल पाकिस्तानी कॉनफ्रेडरेशन औफ़ लेबर 
के प्रतिनिधि फ़ैज अहमद ने कहा 

“ में इस प्रस्ताव की दिल से ताईंद करता हूँ। 

जून १९७१ में संघ का दूसरा अधिवेशन मिलान में हुआ। उसमें 
निश्चय क्रिया गया कि पिछड़े हुए देशों में, विशेष कर एशिया में मजदूरों का 
संगठन खड़ा करने के लिये ढाई लाख पौण्ड का एक विशेष फ़ण्ड खोला जाय । 


श्३२ 


अमरीकी यूनियनों के नेता एशियाई यूनियनों की मदद करने को इतने 

उत्सुक क्‍यों हैँ, यह स्पष्ट हो जायगा यदि हम विचार कर लें कि यह मदद है 

'किस प्रकार की | संघ की ओर से जो प्रतिनिधि-मण्डल दक्षिणी एशिया का दौरा 

: करने आया था, उसके अध्यक्ष एफ० डब्ल्यू० डैली ने बताया है कि त्रिटिश 

“उपनिवेश्ञों के मजदूर यूनियनों के नेताओं की शिक्षा का एक कार्यक्रम ब्रिदेन 
में चलाया गया था, पर वह सफल नहीं हुआ । डेली ने आगे लिखा है : 

/ ... कुछ नेता वजीफ़े पाकर विदेश गये थे। लौटने पर उन्होंने 

. पाया कि उनके देश का समाज उनकी नयी शिक्षा का स्वागत करने को 

हे तैयार नहीं है। वहां मज़दूर यूनियनों की सदस्य संख्या इस तरह 

“गिरती जा रही है कि वे अपने मुख्य करमंचारी वो उचित तनखा भी 

नहीं दे सकते । ऐसी परिस्थिति में ये लोग सरकार या व्यापारी फ़र्मों 

$ की नौकरियाँ तलाश करने लगते हैं और मजदूर आन्दोलन से किनारा 

- कस लेते हैं।” 

* भारत में सबसे पहले मजदूरों के संगठन का काम उन लोगों ने झुरू 

किया था जो असल में उदार दिल वाले व दानशील लोग थे और इस काम को 

_ भी समाज सेवा का अंग समझते थे | बाद में, कंम्युनिस्टों से प्रेरणा पाकर 

सहां नये प्रकार के मजदूर नेता पेंदा हुए जो या तो स्वयं मजदूर होते थे 

या अपने को मज्दूरों में घुला-मिला देते थे । स्वतंत्र मज़दूर संघ एक तीसरे 

तरह के--अमरीकी ढंग के--नेता तैयार कर रहा है जो मोटी तनखाएँ छेंगे 
और अपने को मजदूरों का अफसर या अधिक से अधिक वकील समझेंगे । 

भारत और पाकिस्तान में इस संघ का रंग अमी से दिखाई देने गा 

है। यह संघ माशेंल योजना, -अठलान्टिक समझौते, शुमन योजना आदि का 

समर्थन करता है और सोवियत हस तथा चीन का विरोधी है। भारत और 

पाकिस्तान का जनमत इस नीति के पक्ष में नहीं है। फिर भी दोनों देशों के 

प्रतिनिधियों ने संघ के ऐसे सभी प्रस्तावों का सदा समर्थन किया है । 

.. अमरीकी फ्रेंडरेशन औफ़ लेबर इस संघ से अलग, स्वतंत्र रुप से भी 
काये करता है। इससे इन “ मज़दूर पादरियों ” और अमरीकी सरका का सम्बंध 
स्पंष्ट हो जाता है। 

_ जुलाई १९४५ में, अमरीकी फ्रेडरेशन औफ लेवर की स्वतंत्र मजदूर 
यूनियन कमिटी ने बम्बई में अपना एक दफ़्तर खोला। इसके प्रधान मि० 


श्ड्र्रे 


रिचर्ड डेवरेल बनाये गत्रे जो पहले मैकार्थर के मज़्दूरं सलाहकार थे।इन 
सज्जन ने यहां आते ही राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर 
दिया। १९७० में इंडियन काउंसिल औफ़ वल्डे अफ्रेयस की वम्बई शाखा के 
सामने भाषण देते हुए उसने उत्तरी कोरिया और सोवियत संघ को गालियां 
दी । १२ अप्रेल, १५७२ को उसने, कराची से एक बयान दिया जिसमें कहा 
गया था कि कोरिया में कीटाणु-युद्ध करने का अमरीका पर जो आरोप 
लगाया जा रहा है, वह निराधार है| स्वतंत्र मजदूर यूनियन कमियी के मंत्री 
जौज मीनी ने अपरीकन. फेडरेशनिस्ट के अप्रैल १९०१ के अंक में 
ऐलान किया था : 7” | है 


“ भारत में हमने एक बहुत सक्रिय दफ़्तर खोल रखा है। यह 
दक़्तर न सिफ्र अमरीका के बारे में सूचना प्रसारित करता है, 

सिफ़ हमारे देश और हमारी संस्थाओं के खिलाफ़ कम्युनिस्टों के 

जहरीले प्रचार का मुक़तावेला करने में केन्द्र का काम देता है, वल्कि 
' वह भारतीय मज़दूर आन्दोलन का सी पथ-प्रदशन करता है ...। 


इस प्रकार अमरीकी फेडरेशन औफक लेवर राजनीतिक काम को अपना 
मुख्य कार्य मानता है और मर्जदूर संगठत को गौण स्थान देता है । वल्कि सच 
तो यह है कि इस संगठन के अध्यक्ष ग्रीन के कथनानुसार वह अपनी अनुचित 
राजनीतिक कारवाई से आगे वह कर अमरीकी ग्रुप्तचर विभाग की मदद भी 
करने को तैआर है । मई १९५०० के अमरीकन फेडरेशनिस्ट के अंक में 
ग्रीन ने फ्रेडरेशन के सदस्यों को आदेश दिया था कि सोवियत हूस, पूर्वी 
योरप और चीन में “ गुप्त शक्तियों ” की मदद करने के लिये उन्हें जत्वेतरन्दी 
शुरू कर देनी चाहिये । 


यह संगठन अमरीकी सरकार क्री सलाह से काम करता है---यह सहायक 

श्॒ंत्री एडव्ड वैरठ के उस लेख से तिद्ध हो चुका है जो अमरीकन 

फेडरेशनिस्ट के अग्रैछ १५५१ के अंक में प्रकाशित हुआ था। उसमें : 
लिखा था 


“ हम जानते हैं कि मजदूरों के पास जाने का सबसे अच्छा तरीका 
अदूर यूनियनों के जरिये ही है ।... 
23९ 


्भ 


_४,..हमने अमरीकी मजदूर आन्दोलन से कहा है कि दुनिया में 
अमरीका का सन्देश फंलाने में वह हमारी मदद करे |, . . 


“ मजदूर यूनियनों के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों ने 
आपस में सलाह करके प्रचार के लिये कुछ एंसी सामग्री इकट्ठा की है 
जो बहुत लाभदायक साबित हो सकती है|...” 


वाल स्ट्रीट के बड़े पूँजीपतियों के मुखपत्र विज़नेस वीक ने तो और 
_ भी साक़गोई से काम लिया । उसने २१ जुलाई, १९०१ को लिखा : 
“ ठण्डे युद्ध ने अमरीका के बड़े-बड़े मज़दूर यूनियनों के काम को एक 
तरह से वेंदेशिक विभाग का काम बना दिया है। जब एक वार अमरीकी 
. यूनियन अमरीका की वेदेशिक नीति को विदेशों में आगे वह्माना स्वीकार 
कर लेते हैं, तो एक ऐसे क्षेत्र में, जिसका सचमुच बढ़ा महत्व है, यानी 
विदेशी मज़दूर यूनियनों पर सरकारी महकमों की अपेक्षा थे अपने 
ज़रिये कहीं अधिक असर डाल संकते हैं 


. “ उदाहरण के लिये फ्रांस में यदि कोई कम्युनिस्ट-विरोधी मजदूर 
संगठन अमरीकी-सरकार से आर्थिक सहायता लेना क़बूल कर ले, तो 
चह एकदम बदनाम हो जायगा। परन्तु यदि यही मदद उसे अमरीकी 
फ़ेडरेशन ऑफ लेवर या सी. आईं. ओ. से मिले यथा स्वतंत्र मजदूर 
यूनियन संघ के कोप में अमरीकी यूनियनों द्वारा दिये गये चन्दे में से 
प्राप्त हो, तो मामले की शक्ल बिल्कुल दूसरी वचन जायगी । 


- अमरीकी फ्रेडरेशन औफ लेवर न केवल सोवियत और चीन का विरोथी 
है, वल्कि वह वर्तमान भारत सरकार की नीति और भारतीय जनता के 
बहुमत की भावनाओं के भी जिलाफ़ है। १९०१ में उसकी स्वतंत्र मजदूर 

[पे ;; 0 [पे 
यूनियन कमिटी ने--सोवियत साम्राज्यवाद एशिया को लूटता 
हट ५ >> /े कक ० ८ 
है-क्षीर्पक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें भारत सरकार की चीन 
से मित्रता रखने की नीति की सख़्त आलोचना की गयी थी । यही नहीं, इसके 
साथ-साथ पुस्तिका में मजदूरों को भी एक अनोखा उपदेश सुनाया गया था : 


..._ “आज मानवता को दो वस्तुओं में से एक को चुनना है । एक ओर 
. मानवोचित सदृव्यवहार है; दूसरी ओर है कम्युनिस्ट तानाशाद्वी । इस 


श्३ेण 


केन्द्रीय सवाल के सामने दूसरी सारी बातें, दसरे सारे 
सचाल वे चाहे देशी सचालरू हों या विदेशी, फिलहाल: 
गोण वन गये हैं ।” 


ह यानी इन ' पादरियों 2 के लिये खुद मज़दूर वर्ग के दुख-दर्द के सवाल, 

उनकी मांगें भी अब गौण दह्वो गयी हैं। उनके लिये सारा महत्व केवल उनकी 
राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अमरीका की वेदेशिक नीति रा है। ऐसी 
हालत में भारतीय जनता उन्हें मज़दूर नेता नहीं मान सकती । वह उन्हें 
विदेशी राजनीतिक प्रचारक्र ही मान सकती है । भारत के जो मजदूर नेता 
* इन लोगों को हमारे देश में बुलाते हैं और उनकी बेजा राजनीतिक हरकतों के 
खिंलाफ़ चूँ तक नहीं करते हैं, और जो विदेशियों के छेड़े हुए ,राजनीत्तिक 
जेहादों में भाग लेने को सदा तैयार रहते हैं, एक न एक दिन उन्हें जनता के 
सामने अपनी कारवाइयों के लिये ज़रूर जवाब देना पढ़ेगा । 


-२३६ 


सोछहवां अध्याय 
भारत मे अमरीकी संस्कृति 


फ़िल्में और किताबें 

अमरीका एक ओर अपने राजनीतिक प्रचारकों के ज़रिये भारतीयों को 
व्यक्तिगत रूप से मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिग्रे भर्ती करता है; दूसरी ओर 
फ़िल्मों और साहित्य के ज्रिये वह हमारे पूरे देश के मन पर प्रभाव डालने 
और हम सभी के दृष्टिकोण-को विक्ृत करने का प्रयत्न करता है। 

भारतीय . फ़िल्म व्यवसाय में हौलीवुड ने अपने पेरः जमा लिये हैं। 
भारतीय सिनेमा घरों में आज अंग्रेजी भाषा में अमरीकी फ़िल्में, भारतीय 
फ़िल्मों से कहीं अधिक संख्या में दिखायी जाती हैं: 

0 [क [कप [4 से ० 
. भारत में दिखायी गयी वड़ी फिल्‍मों की संख्या 
वर्ष भारतीय या पाकिस्तानी फिल्में अमरीकी फिल्में 


१९४०-४७ ( वार्षिक औसत ) १६८ २१९ 
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भारत में दिखायी जाने वाली अमरीकी फ़िल्मों से हर साल एक करोड़ 
रुपये से अधिक का मुनाफ़ा होता है । परन्तु भारतीय फ़िल्मों को अमरीका 
में दिखाने की कोई सुविधा नहीं है। भारत के सबसे अच्छे सिनेमा घरों में 
केवल हौलीबुड की फ़िल्में दिखायी जाती हैं। थोड़े दिन से कुछ अमरीकी 
कम्पनियों ने भारत में-ही फ़िल्में बनाना झुरू कर दिया है, ताक्रि मुद्रा 


७०, 


- विनिमय सम्बंधी वंधरनों से उन्हें परेशानी न हो। कुछ अमरीकी कम्पनियों) 
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भारतीय कम्पनियों को साझी बनाकर फ़िल्में बना रही हैं । भारतीय क्िल 
उद्योग दुनिया का दूसरे नम्बर का फ़िल्म उद्योग है, परन्तु हौलीवड की 


असमान प्रतियोगिता से उसे स्वर्य अपने देश में लुक्तसान उठाना पड रहा हैं। 


झद्देदइय मात मनोरंजक 
चहाँ बने तो छाज्ञिमी हे छि भारत का मस्ौंल बनाया. जाय । 
आओऔपनिवेशिक के लोगों और हृव्शियों के बारे -में मी यही बात सच है । 


ह 
हि ३ 2 
5५| 
“२ 


दौलीवुड में वनी वहुत सी. क्रिल्मों में वर्बेरता, क्रूस्ता और भाँति-भौति 

के अपराधों का वखान क्रिया जाता है। उनका नवव॒वर्कों पर कितना घातक 

अभाव पढ़ता है, इसकी संसार के प्रत्येक्त देश के लोगों ने सख्त आलोचना की 

है । ऐसी जहरीली फ़िल्मों को देश में विना रोकं-ठोक के आते देना ऋहाँ की 
द्विमानी है 





और अब होलीवुड में ऐसी फ़िल्में भी बनने लगी हैं जिनमें किसी न 
किसी ढंग से घुद्ध का प्रचार किया जाता है और सोवियत संघ तथा चीन के 
' ख़िलाफ़ होने वाले भावी युद्धों के गीत गाय्रे जाते हैं। ऐसी फ़िल्में अमरीकी 

सरकार के इश्चारे पर वन रही ह 


+ 


पिछले चन्द वर्षों में अमरीकी फ़िल्म उद्योग में सरकार का हस्तक्षेप 

चहुंत वढ़ गया है । १९४७ में ग्रेर-अमरीकी कार्यों की जाँच करने वाली 

- ऋमिटी की से अमरीकी फ्िलमे कम्पनियों ने वहुत से ढायरेक्ठरों, फ़िल्म 
' के कहानी छेखर्कों और कलाकारों को ग्रमतिशीक विचार रखने के जुर्म में 
नौकरी से अहूय कर दिया था। सारे फिल्म उद्योग भें दमन और आंतक का 

राज कायम कर दिया गया है । हौंलीयुद में पहले कुछ इनी-गिनी प्रगतिशील 


फ़िल्में वन जाती थीं, और उनसे सुनाक्ना सी खूब होता था; पर अव उनका बनना 

सी बिल्कुल बन्द हो गया हैं । क्िल्म कम्पनियों के मालिक सरकार का हुक्म 

चजाने रगे हैं । १५४५ में: रक्षा मंत्री छऊई जौन्सन ने अमरीका के सिनेमा 

घरों के मालिकों के सम्मेलन के सामने वोछते हुए कह्या था: ु 
._“ हमारे सामने जो काम हैं, उसमें रक्षा विभाग को फ़िल्म उद्योग 
का पूरा सहयोग मिलने का भरोत्रा है । 

बह | श्ड्र्ट 


इसके थोड़े दिन वाद सरकार ने दो समुद्री जदमज्ञ एक क़िल्म कम्पनी 
को दिया ताकि वह अपनी फ़िल्म टास्क फोसे का, जिसका विपय युद्ध है, 
पहला प्रदशन खूब तड़क-भड़क के साथ कर सके | विश्व. शान्ति आन्दोलन 
की एटम-बम विरोधी स्टीोकहोम . अपील के जवाब में अमरीकी सरकार एक 
फ़िल्म बनवाना चाहती थी | हौवड हथज्ने नामक शक्िल्म निमाता ने १९०० के 
अन्त में हाई फ्रंटियर वनाकर सरकार की इच्छा पूरी कर दी। १५०१ में 
सरकार की अनुमति से- जमेन जनरल रोमेल की प्रशंसा में एक फ्रिल्म 
बनायी गयी । इसका नाम डेजट फ़ोक्स था। वाल्टर वेंगर नामक फ़िल्म- 
निर्माता ने १५५० में कहा था कि अमरीकी सरकार के लिये क्िल्में यानी 
: सिनेमा, हाइड्रोजन वम से भी ज़्यादा ज्हरी हैं । 
फ़िल्मों के बारे में जो कुछ हमने कहा, वह किताबों के बारे में भी 
सच है। भारतीय नमरों में किताबों की दूकानों पर ज़्यादातर अमरीकी 
कितावें दिखाई देती हैं ।. अखबारों और पत्रिकाओं की दूकानें सस्ते अमरीकी 
उपन्यासों और गन्दी अमरीकी पत्रिक्राओं से भरी रहती हैं । ऊपर से अमरीकी 
- प्रचार विभाग बहुत सी पत्र-पत्रिकाएँ मुफ़्त में बॉटता है। भारतीय समाचार 
पत्रों में अमरीको पत्रों से छे-लेकर छेख छापे जाते हैं। उनकी - विपय-वस्तु 
हौलीबुड की फ़िल्मों की विपय-बस्तु से बेहतर नहीं होती । 


भारत पर अमराकी विचारों का प्रभाव 


अमरीकी किताबों, फ़िल्मों और प्रचार ने अमरीकी विचारों को भारत 
में फैला दिया है। विज्ञापन .करने में अमरीकियों की होशियारी का क्‍या 
कहना । अमरीकी विचारों का भी खूब विज्ञापन किया गया है। नतीजा यह 
हुआ है कि अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों ने अमरीकी विचारों को अपना' लिया 
है। इसके दो उदाहरण काफ़ी होंगे । 

. राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में “ शनन्‍्य के सिद्धान्त ” को लीजिये। 
अमरीकन फ़ौरेन पौलिसी एसोसियेशन ( अमरीकी वेंदेशिक नीति संघ) की 
सदस्या वीरा माइकेल्स डीन ने हाल में अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति का इन झब्दों 
में वणन किया था 


। ' “ जमेनी और जापान की हार, फ्रांस और इटली के पतन, और, 
- विश्येप कर ब्रिटेन के कमजोर हो जाने के कारण सारे संसार में जगह 
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-नगह अन्य के क्षेत्र वन गये हैं। ग्रकृषति की: तरह बढ़ी शक्तियाँ भी 
अन्य से बणा करती हैं । अतः सबसे वड़ी दो शक्तियाँ, अमरीका. और 
रस अधिकाधिक इन शल्य के क्षेत्रों को ओर झुकती जाती हैं... । ” 


इस प्रकार “अत्य के सिद्धान्त ” के द्वारा दूसरे देशों में अमरीकी 
हंस्तक्षेप को स्वाभाविक और उचित करार दे दिया गया है। कोई दे 
साम्राज्यवाद से मुक्त हो जाय तो अवरीकी राजनीतिक विचारकों की नजरों में 
वह फ़ौरन “ शून्य का क्षेत्र” बन जाता है ओर अमरीका को उसके मामलों 
में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है। 


के 2३ ५ खा ० कप 
. आश्चय की वात यह है कि चहुत से भारतीय लेखकों ने इस तिद्धान्त 
को सच मान लिया है। श्री बेंकररंगेंय्या जैसे विद्यनग तक ने लिखा है कि : 


/,..पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में आजकल शक्ति के मामले सें 
वह परिस्थिति पेंदा हो गयी है जिसे झत्य कह जाता है...परन्तु अन्य 
क्षेत्रों की भाँति शक्ति के क्षेत्र में सी बहुत दिन तके झू्त्य क्रायम नहीं 
रह सक्रता। देर या सत्रेर उसका भरा जाना छाज़िमी है। एशिया में 
आज एक ही शक्ति है जो इस झत्य को भर सकती है; वह है सोवियत 

' रूस ।7? ( भारत-अमरीका सम्बंध शीर्षक साइकल्ेस्टाइल लेख ) 
. अन्त में श्री वेंकटरंगेय्या ने उन्नाव दिया है कि इस सम्भावना से बचने 


 . के.लिये अमरीका को भारत से सहयोग लेना चाहिये। 


इन बुद्धिजीवियों को शायद्‌ यह बात याद नहीं रहती कि इस अमरीकी 
पिद्धान्त के अनुसार अंग्रेज़ी शासंन के हटने के बाद से भारत मी “ झत्य का 
क्षेत्र " बंन गया है । 
. एक और बहुत ग्रचत्ित अमरीकी तिद्धान्त “ फ्रालतू आबादी ” का 
तिद्धान्त है।.... ह 
....*« जनवरी, १९०२ को अमरीकी शरणार्थी कमीशन के सदस्य, हैरी 
एन. रोजेनफ़ील्ड ने ऐलान क्रिया था : 
. “ मेरा विद्धास है कि अमरीका को दूसरे देशों के साथ मिल कर _ 
फ़ बम पर अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण छागू करना चाहिये ।“ 


हक है ऊँ ह 


फ़रः बम का मतलब है “ फ़रालतू आबादी ” का बम जिससे “ हताशा 
निराशा, धूर्त नेताओं की सफलता, हिंसा--और फिर युद्ध ” जेसे भयानक 
परिणाम हो सकते 


अमरीका में इस सिद्धान्त का सबसे वड़ा प्रचारक विलियम वोग्ट है । 
बचने का मागे नामक अपनी पुस्तक में उसने ब्रिटेन पर आरोप लगाया 
है कि उसने भारत में युद्धों और अकाल को रोक कर वहां की आबादी को 
चेतह्ाशा बढ़ने दिया है । उसके शब्दों में, अंग्रेजों के राज सें : 


/ हिन्दुस्तानी, अपनी आदत के मुताबिक मछलियों की तरह 
अंधाुंध बच्चे पैदा करते गये | ” 


. आगे वोग्ट ने लिखा 


. “यदि भारत का जोरों से औद्योगीकरण हो गया और उसकी 


आबादी इसी तरह बढ़ती गयी तो सारी दुनिया के लिये खतरा पेंदा-हो 
जायगा। अंग्रेजों के जाने के वाद भारत में जो उपद्रव हुए उनसे फिर 


आवादी के 'वढ़ने' पर वे वंधन लग गये ...। यह भी सम्भव प्रतीत , 


होता है कि इन उपद्रवों से बड़े पेंमाने पर वहाँ औद्योगीकरण भी रुक 


जायगा | हम सब को प्रार्थना करनी चाहिये कि ऐसा ही हो .«. | ” 


बोग्ट चाहता है कि भारत का औशद्योगीकरण न होने पाये | साथ 
ही वह भविष्यवाणी करता है कि अंग्रेज़ों के जाने के वांद हमारे देश में 
अकाल, महामारी और खूनखच्चर का दौर जारी रहेगा : 


“४ प्राल्यस के सिद्धान्त के अनुसार देश के अन्द्र खुद ऐसे तनाव 
पैदा होंगे जिनसे आने वाढी कई पीढ़ियों तक भारत का विकास 
असम्भव हो जायगा ।...बहुत सम्भव है क्ि अंग्रेजों के हट जाने से 
भारत में आबादी बढ़ने के वजाय घटने छंगेगी । यदि भारत के लोगों 
के जीवन-सतर को ऊपर उठाना है तो ऐसा होना अत्यन्त आवश्यक 
है ।...पर कितना अच्छा होता यदि युद्ध, भुखमरी और महामारी के 


बदले केवल बच्चे पेंदा करने पर रोक लगा कर साधारण, मानवोचित 


ढंग से हम आबादी को घटा सकते ! ”” 
'पृछ २७१ 


कुछ वर्ष पहले इंगलेण्ड के टोरी, एमरी आदि, यह कहा करते ये 
कि भारत की गरीबी उसकी अधिक आबादी के कारण - है। अब अमरीकियों 
ने इस सिद्धान्त को अपना लिया है । 


आवादी की समस्याओं के एक दूसरे अमरीकी -विशेषज्ञ डॉक्टर 
-एल्मर, पेन्डेल हैं । उनकी नयी किताब का नाम है : बेलगा्म आवादी। 


डॉक्टर वाल्टर पिटकिन ने उसकी भूमिका में संसार के लोगों को. इन दो 


वर्यो में वॉटा है : सस्ते लोग और महँगे लोग । . 


“ जहाँ आवादी ज़्यादा है और खाने-पीने की चीज़ें कम हैं, वहाँ 
आदमी महँगे होते हैं; और जहाँ आबादी के लिहाज से भोजन काफ़ी 
मिलता है, वहाँ आदमी सस्ते होते हैं ।... न्‍ 

» “ महँगा आदमी कैसा होता है? जिसके लछालन-पालन पर बहुत 
'खर्च हुआ हो, जिसे खर्चीली आदतें पड़ गयी हों, जो ऐसे कौशल 
जानता हो जिनके लिये -दूसरे छोग बहुत रुपग्रे देने को तैयार हों। 
ऐसा आदमी अपने को महँगा समझता हेः। जीवन का उसके लिये 
, बड़ा महत्व होता है ।... 

: “ कम्र से कम साढ़े सात करोड़-अमरीकी कुछ उतार-चढ़ाव के 
साथ, इसी प्रकार का जीवन विता रहे हैँ । 

“ पूरी दुनिया में महँगे आदमी बहुत कम्‌ हैं, शायद्‌ कुछ मिला 
"कर लगभग १५ करोड़ | दुनिया में एक महँगा आदमी है तो चोदह 
सस्ते आदमी हैं । जहाँ सस्ते आदसियों की संख्या महँगे आदमियों से 
बहुत ज़्यादा होती है, व्दों छोग आम तौर पर कमजोर, जाहिर 

... अंधविश्वासी और दब्यू होते हैं।इसलिये, इन कमजोरों पर शासन 

“करने के लिये कुछ ताक़तवर लोग खड़े हो जाते हैँ।...सस्ते आदमी 

. उनका सुकावला नहीं कर सकते । 

ह हिन्दुस्तांनी, ज्ञाहिर है. कि सस्ते आदमियों में गिने जाते हैँ । बल्कि 
असल में तो उनके जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं है । वह आगे कहता हैं 


...__“ हस है गुलामों का एक विराट राज्य। और रुस के बाद मानो 
ग्ररीवों के मुहल्ले आ जाते हैं जहाँ मानवता का मूल्य सस्ता होते-होते 
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“जीरो ? या शन्य हो जाता है और कहीं-कहीं तो उससे भी नीचे गिर 
जाता है ४ स 


सस्ते आदमियों की संख्या अधिक होने के कारण संसार को बढ़ा खतरा 
बताया जाता है 


“ सबसे बड़ा खतरा बेलगाम आवादी से है। यह दुनिया ऐसे सस्ते 
- आदमियों की है जो वहुत ग्रीव हैं और इसलिये इतने कमज़ोर हैं. कि 
ज़ालिमों को लड़ कर नहीं हरा सकते। ?” 


पिटकिन के सिद्धांन्त को पेन्डेल और आगे बढ़ाता हे 


“ ओसवोने (हमारा. छुटा हुआ ग्रह के लेखक फ्रेयरफ़ील्ड 
ओसवोने--ले० ) कहता है कि जरूरत से ज्यादा आबादी दुनिया की 
दुश्मन है। यह सही है। परन्तु ज्यादा आवादी का मतलब है ज्यादा 

- आदमियों का होना । और सीधी और सच्ची बात यह हे कि जब . 
आदमियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अपने और अपने 
परिवार के लिये भर पेट भोजन पाना भी नामुमंक्रिन हो जाता है, तव 
ये समी आदमी एक-दूसरे के दुश्मन वन जाते हैं। दुश्मन वह है 
जिसके कामों से हमें नुकसान पहुँचता हो; और जब पद्ेसियों की 

' संख्या इतनी बढ़ जाय कि वे एक-दूसरे की मदद करने से ज़्यादा 
एक-दूसरे की नोच-खसोट करने लगें, तब थे पड़ोसी भी दुश्मन बन 
जाते हैं । 


“ भारत में, बच्चे पेदा करने वाला हरेक आदमी न सिफ्र अपने 
संगी-साथियों की खुशी में कमी करता है, वल्कि उनकी उम्र घटा 
: द्वेता है। भारत में लोग औसतन -२१ वर्ष की उम्र में मर .जाते 
--अमरीका में लोग प्राय: ६४ व तक जिन्दा रहते हैं । ”? 


यानी, भारत की कोई भी समस्या हल करनी हैं तो पहले उसकी 
जावादी घठाओ ! भारतीय “पंदा इतना कम करते उन्हें कभी खाने को 
नहीं मिल सकता।” भारत के लोगों से “ बाकी मानवता को कोई लाभ नहीं 
होता, और न कभी भविष्य में होने की आशा हे ।” शिक्षा, इंजीनियरी, खेती 
की उन्नति, भूमि-सुधार --ये सब रोग के निदान नहीं हैं, ऊपर से मरहम-पद्टे 


रशछ३ 


: ऋरने के नुस्खे हैं । “ घुनियादी सवाल यह है कि जरूरत से ज़्यादा बच्चे 
पदा किये जा रहे हैं ।”? 


फिर हल क्या है : 


यदि किन्हीं अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के समय भारत से यह कहा 
जाय के उसे अमुक व्यापार-सम्बंधी या अन्य सुविधा केवल इस शर्ते 
पर दी जा सकती है कि वह अपनी आवादी कम करना मंजूर करे-- 
तब भारत के क़ानून बनाने वाले इन सुविधाओं-को दिखा कर छोगं 
के धार्मिक विरोध को शान्त कर सकेंगे और शायद भारत सरकार 
स्वय॑ संतति-निग्रह (बर्थ कण्ट्रोल ) या क्रिसी और ढंग से आवादी पर 

. नियंत्रण करने का कार्यक्रम झुरू कर सक्रेगी। 


“जिस देश की आबादी इतनी अंधाधुंध बढ़ गयी हो, जेंसे भारत की; 
तो अमरीका को चाहिये कि वह लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वजीफ्रें दे । पहला 
चच्चा पैदा होने पर पिता से कहा जाय कि यदि वजीफ़ा चाहते हो तो 

. अपनी वच्चा पैदा करने की शक्ति को नष्ट कराना स्वीकार करो। बड़े. 
: परिवारों में वाप का सी ऑपरेशन हो जाना चाहिये और लड़के का 
भी--क्रेवल उस लड़के को छोड़ कर जिसमें बच्चे पेदा करने की 
- शक्ति सबसे अधिक हो; वे लड़के भी छोड़े जा सकते हैं जो राष्ट्र के उन 
. बीस प्रतिशत छोगों में आ जायें जिनकी शक्ति दूसरों से अधिक है । 
वज़ीफ़े की रक़में जितनी ही वड़ी होंगी, उतने ही अधिक लोग इस 
कार्यक्रम की ओर आकर्षित होंगे और उतनी ही तेजी से देश का 
जीवन-स्तर ऊपर उठाया जा सकेगा। ” - 
यह है, भारतीय जनता के प्रति अमरीकी विचारकों का दृष्टिकोण ! 
१९४६ में, जब वाशिग्टन में भारत के अ्तिनिधि अकाल का खतरा 
रोकने के लिये उधार पर अनाज लेने की कोशिश कर रहे थे, तो एक अमरीकी 
अफ़सर ने जवाब दिया था 

“ यह सब तो ठीक है; पर जब कुतिया बहुत से पिल्छे जन देती 
है, तो उनमें से कुछ को तो पानी में इवा कर मार डालना ही पढ़ता 

-"है।” (न्यू यौके टाइम्स, १५ दिसम्बर, १५४७; डॉ० आर्थर 
उपहम पोष द्वारा एक पत्र में उद्धृत ) 
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प्रधान मंत्री नेहरू की अमरीका यात्रा के समय १४ अक्तूबर, १९४५ 
को यू० एस० न्‍यूज एंड बल्डे रिपोर्ट ने लिखा था: 
-:. “अमरीका में जो बहुत सा फ़ालतू गेहूँ जमाददों रहा है, उसे 
मि० नेहरू भूखी निगाहों से देंख रहे हैं :.. । 


“ परन्तु, मि० नेहरूं को पहले उन लोगों को समझाना पड़ेगा जिनकी 
राय में भारत को और भोजन देने का मतलूब उसकी आबादी को 
बढ़ाना है, और जो कहते हैं कि इस तरह अनाज देकर भोजन और 
आबादी का सामंजस्य नहीं वेठाया जा सक्रता । ”? 


आइवये और दुख की वात यह है कि कुछ भारतीय विद्वान इस 
बेइमानी से भरे सिद्धान्त को भी घोल कर पी गये हैं। मिसारू के लिये 
अन्नामलाई विश्वत्रिद्यालय में अथ-शास्र विभाग के अध्यक्ष, डॉक्टर एस. 
चन्द्रशेखर ने, जिन्होंने अमरीका में शिक्षा प्राप्त की थी, पेन्डेल को एक खत 
में लिखा था : 


“भारत की भयंकर मिसारू सामने होते हुए भी यदि अमरीका 
चालों ने अपने समृद्ध देश में इसी तरह आबादी को वढ जाने दिया, 
तो वे अक्षम्य अपराध करेंगे ... । ! 


. अमरीका की वाह्ूमल फाउण्डेशन ने हाल में भारतीय विद्यार्थियों के 


' बीच नित्रंध-लेखन की एक प्रतियोगिता संगठित की थी। उसमें विपय रखा 


गया था : “ भारत में भोजन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आबादी पर 
नियंत्रण करने की समस्या।” इस प्रतियोगिता का...उद्देशय, जाहिर हे कि 
उपरोक्त विचारों को फेलाना ही था। 


अमरीकी प्रचार को क्रितनी सकलता मिला रही है और भारतीय बुद्धि- 
जीवियों पर उसका केसा घातक प्रभाव पड़ रहा है, इसकी एक मिसाल काफ़ी 
होगी। जब एमरी ने यह सिद्धान्त बधारा था कि हिन्दुस्तान- की ग्ररीवी उसकी 


' ज्यादा आबादी की वजद से है, तव पं. जवाहरलाल नेहरू ने उसकी सझ 


आलोचना वी थी। परन्तु, अब वह खुद ग़रीत्री को दुर करने के लिग्रे बच्चों 
की पेदावार परे रोक लगाने फे हामी वन गये हैँ । 
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- सत्रहवां अध्याय 


अमरीकी सरकार के भारतीय मित्र 


भारत में अमरीका अपना असर बद्ने छी जो कोशिशें कर रहा है, 
उसमें उसे कुछ भारतीयों से भी मदंद मिल रही है । ये ले मं 
पाये जाते हैं और सरकार के बाहर भरी । अंग्रेज्ञों के ज़माने में उनके टोडी हुआ 
करते थे, अब अमरीकी सरकार के टोडी पेंदा हो रहे हैं । इ 

की बात भी नहीं है । 


त प्त 
/ 


कांग्रेस सरकार पर सबसे ज़्यादा असर उन बड़े पूँञीपतियों का है जो 
संख्या में तो बहुत कम हैं, पर जिनका देश की अर्थ-व्यवस्था पर पूरा ऋब्जा 
है। सरदार पटेल जैसे कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार सदा वर्गे-हितों 
के आधार पर चलती आयी है । स्वर्य पटेल इस वात का संकेत पहले कई 
वार कर चुके थे । ७ जनवरी १५४८ की कलकता छुब के भोज में भाषण 
करते हुए उन्होंने कहा था: 

“ जब में आपसे बीवी हुईं बातों को एकदम भुला देने को कहता 
हूँ तो में आपको यह भी याद दिला दूँ कि हमारा अर्थ-मंत्री आपके 
ही वर्ग का आदमी है ।...हमने जान-बूझ कर और भारत के जौद्योगिक 
भविष्य में विश्वास पेंद्ा करने के लिये उसे इस पद पर नियुक्त किया 
है । हमारा व्यापार मंत्री भी एफ अनुभत्री उद्योगपति हैं ।! 
यदि सरकार के नेता बढ़े पूंजीपतियों के हितों की रक्षा ऋरने 

इतमे उत्सक हैँ, तो बड़े पूंजीपति मी सरकार से सहयोग करने को 
सैयल इंस्टीच्यूट औफ़ इंटरनेशनल अक्ेयस के मुख्पत्र बल्डे ठुडे 
१९७० के अंक मे एक ूेखक ने लखा था 

“प्दक्षिण पक्ष के लोग--उन वर्गों के लोग जो अंग्रेजों की मदद किया 

करते थे और जिनकी ३.कि अंग्रे्डो पर निर्भर थी--अबर इतने छुश हो 
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गये हैं कि बहुत से अंग्रेज पूंजीपति भी, कभी-क्रभार थोड़ा-बहुत 
नाक-मैं। ” सिक्रोड़ने के वावजूद नयी सरकार के सबसे पक्के 
समर्थक वन गये हूँ । 5 

इस किताब के झुरू के अध्यायों में हम देख चुके हैँ कि भारत के बड़े 
पूंजीपति अधिक्राधिक अमरीकी कम्पनियों के साथ गठबंधन करते जा रहे हैं.। 
विड़ला ने स्टुडबेकर से साझा किया है तो वालचन्द हीराचन्द ने क्राइस्लर से 
टाटा ने कई अमरीकी पूँजीपतियों से नाता जोड़ हैं तो साराभाई ने स्क्रिब से, 
लॉलभाई ने अमरीकन साइनामाइड से गठबंधन क्रिया है तो पटियाला के 
महाराजा ने कोक़ा-कोला से और प्रेमनाथ नेयर ने इवास्क्रों से, इत्यादि। अमरीकी 
पूंजीपतियों के ये साझीदार अमरीकी नीतियों की भी प्रशंसा किया करते हैं। 
चीनियों की भापा में वे सांम्राज्यवादियों के “ पत्तलच£ पूँजीपति गुट ” बन 
गये हैं । ; 
ब्रिडला के अखबार दिन-रात मांग क्रिया करते हैं कि भारत सरकार 
को चाहिये कि वह अमरीका को अधिक से अधिक सुविधाएँ दे । वे अमरीकी 
वैदेशिक नीति का खुलेआम समर्थन करते हैं। हिन्दस्तान टाइस्स ने तो 
दिप्म्बर, १५४७ में ही लिख दिया था कि अमरीका से क़ज्ञ लिये बगैर 

भारत का औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता । 

“ भारत को अमरीका इस प्रकार की- मदद देना पसन्द करेगा या 

: नहीं, यद्द इस बात पर निर्भर है कि भारत कैसी वैदेशिक नीति अपनाता 
है विदेशों में और केसे लोगों को अपनी नीति समझाने के लिये 
भजता है। अमी विदेशों में भारत का काये सन्‍्तोपजनक नहीं है। ” 
ईस्टने इकोनोमिस्ट नामक बिड़ला के एक दूसरे पत्र ने * जुलाई, 

१९४८ को एक सम्पादकीय लेख में लिखा था : 

“जैसी तटस्थता जिससे आर्थिक क्षेत्र में. कोई लाभ न हो, 
भली वस्तु हो सकती है, परन्तु वह कोई बहुत भच्छी चीज़ नहीं है ।... 
अमली तौर पर, इसका मतलब है क्लि हम अमरीका की ओर झुकने का 
निश्चय करें। झुकने की दिशा और मात्रा को हम चाहें तो छिपा लें 
++आज़िर कूटनीति इसी काम के लिये तो बनी हैं। परन्तु झुकना 
ज़हूरी है--हमारी बुनियादी आशिक आवश्यक्रताएँ हमें झकने पर 
मजबूर कर रही हूँ ।” 


२४७ 


ईस्टसे इकोनोमिस्ट के सम्पादक यदि हमें अमरीकी मदद का 
लालच दिखाते हैं तो " ओडीसस” उपनाम से लिखने वाला उनका लेखक 
हमें अमरीकी हमले की घमकी देता है। २३ नवम्बर, १९५१ के अंक में 
उसने लिखा था : 

४ हमें अपने की धोला नहीं देना चाहिये | अगर - तीसरा महायुद्ध 
शुरू हुआ तो कोई शक्ति भारत को उससे अरूग नहीं रख पायेयगी... । 
याद रखना चाहिये कि हथियारों और सामान के मामले में हमारी. सेनाएँ 
विदेशों पर निर्भर करती हैं और इससे सी वड़ी वात यह है कि भारत 
की आबादी का वहुत वच्म भाग अपने भोजन के लिये भी बाहर से आने 
वाले अन्न पर निर्भर करता है। 

“आज की अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति में मुझे भारत और ब्रिटेन 
की स्थिति में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। दोनों क़ानून की नजरों 
में स्वतंत्र राष्ट्र हैं; परन्तु, वास्तव में, दोनों का जीवन बाहर से आने 
चाले माल पर निभेर है।... जिन्दा रहने के लिये दोनों को अमरीका 
से समझौता करना हो पढ़ेंगा और झुद में दोनों सें से किसी को 
ऐसा सोंदा भला नहीं लगेगा. .. ।”? । 
भूतपूर्व समाजवादी मीनू ससानी सी, जो आजकल टाठा के 

अमरीका के भारी प्रशंसक हैं, इसी तरह छुलेआम अमरीका की सारी शर्ते 

मान लेने की सलाह दिया करते हैँ ेु 

देशी राजे-महाराजे, जमींदार-जायीरदार ओर साम्प्रदायिक्त संगठनों के 

नेता विदेशियों की मदद से अपने निहित स्वार्थो को रक्षा करना चाहते हैं । 

इसलिये वे मी उन लोगों की मण्डली में शामिल हैं जो जवदंस्ती भारत को 
अमरीका की गोद में वक्केल देना चाहते हैं 

बड़े पूंजीपति जोर सामनन्‍्ती तत्व शक्तिशाली तो बहुत हैँ, परन्तु उनकी 

सेख्या बहुत कम है। यदि उन्हें कुछ और लोगों की मदद न मिलती तो 

हमारे देश में अमरीका का सामाजिक आधार वहुत संकुचित रह जाता, उनके 
सहायक की संख्या बहुत कम रह जाती । 

झुरू में बहुत से छोटे पूंजीपति भी, इस आशा से विदेशियों का साथ 

देने .लगे थे कि अमरीक्ियों की मांगें मानी जायेंगी तो उनकी स्थिति भी छुघर 
2५%, 


नोकर 


हे 


कर और 
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जायगी। जब अमरीडियों की हरकर्तों से खुद उनका नुक्तसान होने छगा,. तब 
कहीं जाकर उन्होंने अपना रवैया बदला | कुछ दिनों से छोटे पूंजीपति, भारत . 
सरकार की अमरीकी पूंजीपतियों के साथ पक्षपात करने की नीति के प्रति 
अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने लगे हैं. 


अमरीका के मित्रों की चौथी क्रिस्म कुछ पँच-मेल बुद्धिजीबियों की है। 
ये वे लोग हैं जिनकी राष्ट्रीयता ग्रायत्र हो चुकी है और जो अमरीकियों की तरह 
से सोचते-विचारते हैं, हिन्दुस्तानियों की तरह नहीं। इनमें से कुछ डाक्टर 


अम्बेडकर और एम, एन. राय की तरह के अंग्रेज़ों के पुराने समर्थक हैं. और 


इसलिये उन्हें अमरीका के समर्थक बनने- में विशेष कठिनाई नहीं हुईं | कुछ 
वेंसे लोग हैं जिन्हें अमरीका से घूस मिलती है या दूसरी तरह की खझुविधाएँ 
प्राप्त हैं । ५ 


ऐसे बुद्धिजी वियों का सबसे महत्वपृण दल सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं 
में मिलता है। इस पार्टी के विदेशी मामलों फे विशेषज्ञ, डा. राममनोहर 
छोहिया ने पिछले वर्ष कहा था : ह 

“ एशिया में उसके ( अमरीका के ) सबसे अच्छे मित्र सोशलिस्ट हैं । ” 

सोशलिस्ट नेता बातें तो “ तीसरी शक्ति ” बनाने की करते हैं, परन्तु 
उनका दृष्टिकोण, वास्तव में, अधिकराधिक अमरीका-परस्त होता जाता है। 
कोरिया के सवाल पर इन लोगों ने भारतीय पूंजीपतियों से भी आगे बढ़ कर 
खुल्लमखुल्ला उत्तरी कोरिया, चीन और सोवियत संघ से दुश्मनी की नीति 
अपनायी । ९ जुलाई १५०० को सोशलिस्ट पार्टी के मद्रास अधिवेशन में 
कोरिया में अमरीकी हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पास हुआ। 


. दूसरी किसी भी भारतीय पार्टी ने ऐसा नहीं किया । १५०० फे अन्तिम दिनों में 


सोशलिस्ट नेताओं ने मांग की कि भारत सरकार को सक्रिय रूप से तिब्बत में 
हस्तक्षेप करना चाहिये । १५०१ के शुरू में, नव अमरीका गेहूं के बदले 
में हमसे अपनी चैंदेशिक नीति मनवाना चाहता था और भारतीय जनता में इसके 
खिलाफ़ प्रवल असंतोप था, तब डाक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू की आलोचना 
की और फ़रमाया कि नेहरू बहुत ज्यादा वोल कर मामला बिगाड़ रहे हैं। मा 
१९५०१ में सोशलिस्ट नेता जयग्रकाश नारायण और अशोक मेहता ने. एक 
सांस्क्वतिक स्वतंत्रता सम्मेलन बुलाने में श्रमुख भाग लिया जो अमरीकी मदद 


् २8४५९ 


से संगठित हुआ था और जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय “ तटस्थता ” दी 
सावना का व्रोध करना था। ४ सई, १९५०१ को -डॉ. लोहियो ने वम्बई. 


_की एक सभा में बोलते हुए कहा कि यह क़तई अनुचित न होगा यदि 
विदेशी मदद के बदले में सारत से आवादी का बढ़ना रोकने, भूमि-सम्बंधी 
कानूनों को बदलने, छोटे उयोय-घंघे क्रायम करने और मदद देने वाले देश 
के शत्रुओं को सैनिक सहायता न करने को कहा जाय। जून १९०१ में 
फ्रेकफ़ट में: योरप की दक्षिण-पंथी सोशल डेमोक्रैटिक पार्टियों का जो सम्मेलन 
हुआ था ओर जिसने पद्चिचमी देशों की फ्रॉजी तेयारी तथा कोरिया में 
अमरीकी नीति का समर्थन किया था, उसमें डॉक्टर लोहिया ने दशक के रूप 
में भाग लिया था। उसके वाद उन्होंने पहले यूगोस्लाविया और फिर अमरीका 
की यात्रा की और सान फ्रांसिस्क्रो में स्वतंत्र एशिया समिति के तत्वावधान में 
भापण दिया । यह समिति जनवादी चीन से लड़ने के लिये बनायी गयी है। 
अमरीका से लौटते हुए डॉक्टर व्लेहिया ने जापान में एक वयान दिया जिसमें 
उन्होंने चीन की जनवादी सरकार पर हमला किया । 


आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने डाक्टर अम्बेडकर के साथ गेढ- 
बंधन किया जो खुलेभाम कह रहे थे कि भारत सरकार को हर मामले में 
अमरीका का साथ देना चाहिये । 


भारत की सोशलिस्ट पार्टी के इस रबेंये की एक वज्ञह यह है कि उस 
पर सोशलिस्ट इंटरनेशनल और ब्रिटिश लेबर पार्टी का वहुत असर है। ३० 
अगस्त, १५०१ को सोशलिस्ट इंटरनेशनल के व्यूरों ने एशिया में सोशलिस्ट 
पार्टियों के बनाने में मदद करने की एक ब्रिटिश योजना स्वीकार की थी । 
छेवर पार्टी ने इस काम के लिये एक हज़ार पौण्ड हर साल देने का वायदा 
किया था । उसी साल १६ दिसम्बर को इंटरनेशनल की जनरल काउंसिल ने भी 
इस योजना को मंजूर कर लिया । 


सोशल्स्टि इंट्स्नेशनल की नीति क्रितती समाजवादी है, यह लेवर 
पार्टी के अन्तरराष्ट्रीय मंत्री डेनिस हीडी के एक लेख से जाहिर हो जाता है । 
उन्होंने लिखा था : 


४ हम वहत बड़ी झलती करेंगे, यदि हम यह न समझेंगे कि मौजूदा 
अमरीकी सरकार अपनी नीति में इतनी प्रगतिशीर और विवेकपुर्ण 


च्य बै ७ 


रत 


जिया 


रशँ 


निःस्वार्थ भावना प्रयोग में छा रही है जितना कोई दूसरा शक्तिशाली 
. देश आज तक नहीं कर पाया। ?? 
क्रफ़र सम्मेलन में साग लेने वाले दो एशियाई प्रतिनिधि मण्ड्लों के 
बारे में बताते हुए मि. हीली- ने लिखा : 
अधिकतर एशियवासी उण्डे युद्ध को अधिक: से अधिक केवल 
- अटल्टंटिक्र साम्राज्यवाद भर सोवियत साम्राज्यवाद -का झगड़ा 
समझते हैँ और उसमें पढ़ना नहीं चाहते ।. .. - 

“ फिर भी, युद्ध के वाद से योरपीय समाजवाद ने एशिया में एक्र 
नयी प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी है... बहुत से एशियाई सोशलिस्ट, पार्टी 
संगठन और आर्थिक योजना बनाने के वारे में व्रिरिश लेवर पार्टी से 

सलाह छेना चाहते हं। और किसी अन्तरराष्ट्रीय-संगठन का सबसे 
ज्यादा अप्तर सदा उसके .कमज़ोर सदस्यों पर होता है। इस सबसे 
नये इंटरनेशनल के सामने सुनहला अवसर उत्पन्न हो गया है... । ” 


सोशलिस्ट इंटरमेशनल एशिया की सोशलिस्ट पार्टियों को आर्थिक 
सहायता क्‍यों दे रहा है, यह ऊपर के बयान से स्पष्ट हो जाता है। 


. क्या भारत की आम जनता में से भी कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त करने 
की आशा अमरीका करता हे? हाँ, उसे उन लोगों से मद॒द.की उम्मीद है 
जो पादरियों और अमरीका-परस्त पूंजीपतियों, जमींदारों और बुद्धिजीवियों के 
असर में हैं। इसके अलावा, हाल में अमरीका ने सीघे-सीये हमारे गाँवों में 
अपना आधार तैयार करंना शुरू किया है और उसी के वास्ते कम्युनिटी 
प्रोजेक्टों ( सामुदायिक योजनाओं ) के अन्तगंत अमरीकी विश्येपज्ञों का देहातों 
में जाल विछाया जा रहा है। - 


अन्त में, अमरीका में रहने वाले कुछ भारतीयों का ज़िक्र कर देना भी 


ज़हरी है| इन लोगों में दो दल ऐसे हैँ जो भारत की अमरीकी प्रभाव क्षेत्र में 


घसीट लाने की कोशिशे कर रहे हैं । पहले दल के नेता हैं अमरीका की इंडिया 
लीग के अध्यक्ष सरदार जे० जे० सिंह । वह अक्सर भारतीय समाचार पत्रों में 
अमरीका के समथंन में लेख लिखा करते हैं । 

१९.४८ के अन्त में, अमरीका में रहनेवाले कुछ भारतीयों ने मिलकर एक 
अपील निक्राडो थी। उसमें भारत के लोगों से कहा गया था कि उन्हें ब्रिटिश 


श्णर 


ही 


कौमनवेलथ को छोड़ कर अमरीी गुट में शामिल हो जाना चाहिये । अपील 
: में आगे कहा गया था : कक 

“हमारी आशा है कि स्वतंत्र भारत अपने सर्वोत्तम हितों को 

ध्यान सें रखते हुए, स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी पर, और खुद पहल- 

- कमी करके, अंग्रेज-अमरीकी शक्तियों के नेतृत्व में काम करने वाले 

संसार के जनतांनिक देशों का समर्थन करेग--उशतें कि ये शक्तियाँ 

भारत के बुनियादी हितों के खिलाफ़ कभी काम न करें--और दुनिया - 

के सभी व़ें सवालों पर उनका साथ देगा।” (मोडने रिव्यू, 

कलकत्ता, जनवरी १९७४२ ) - 

इस अपील पर .हस्ताक्षर करने वालों में ये छोय थे : डॉक्टर 

तारकनाथ दास, रामलांल वाजपेयी, मणीन्द्र गुहा, रामनाथ पुरी, गोविन्द 

विहारी छाल, हरनाम सिंह, श्रीमती रामचन्द्र, एत० एन० उपाध्याय, वी०- 

कोकटनूर, प्रफुल्ल मुकर्नी, गोदाराम चन्ना, नृपेन्द्र छाहिडी, और स्वामी 
निखिलानन्द । 8 ह 

इस दल के नेता डॉ. तारकनाथ दास हैं जो १५०६ से अपरीक्ा में 

रह रहे हैं और वहीं के नागरिक हैं! वह नियमित रूव से मोडले रिव्यू 

लिखते रहे हैं और कुछ दिनों से उन्होंने भारतीय जन संघ के मुखपत्र 

ओरगैनाइजर में भी लिखना शुह्ू कर दिया है। अपील पर हस्ताक्षर करने 
-समय वह वाट्ूमल फ्राउण्डेशन के सलाहकार वोडे के अध्यक्ष थे ! 

- डॉ० दास के वाद ग्रोविन्द विहारी छाल इस वोड के अध्यक्ष हुए। ये 
सज्जन अमरीका के घोर प्रतिक्रियावादी पत्रों में (हरुट के समाचार पत्रों में ) 
वैज्ञानिक लेख लिखा करते हैं ।- ६ सितम्बर, १९०१ क्रो न्यू योक जनेल 
अमरीकन के अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था ह 

: उसे (सारत को ) अमरीका की श्रेरणा और सहयोग की आवश्यकत। 
है, क्योंकि और कहीं से उसे यह नहीं मिल सकता । 

“ सभ्यता और संस्कृति की रचना के लियें जिन बड़ी चीज़ों की 
आवश्यकता है, उनके लिये गौतम बुद्ध की तरह पात्र हाथ में लेकर भीख 
मांगनें के लिये निकलना अच्छे गुर्णों में मिना जायगा । और अमरीका 
विद्ञाल हृदय और उदारता के साथ भीख देना जानता है ।” 

.. इएण०२ 


ठा! 


अठारहवां अध्याय 


उपसहार 
“ अंग्रेजों ने अगले वर्ष भारत का नियंत्रण छोड़ कर वहाँ से 
हटने का निश्चय कर लिया है, परन्तु उसके बाद भी वे भारत की 
: शक्षा में सहयोग देंगे । भारंत के लिय्रे बड़ा खतरा फ़िफ़े रूस से है। 
प्रश्न यह है कि . कुछ समय बाद यदि इंगलेण्ड में--अमरीकी मदद के 
विना--भारत की रक्षा करने का अपना वचन पूरा करने की सामथ्ये न 
रही, तो क्या होगा ।... / 

“ यदि ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़ों को हमें ही उठाना है तो फिर 
और ठुकड़ों के साथ बड़े और केन्द्रीय टुकड़े भी हम क्‍यों नहीं उठा 
लेते ? यदि हमें दिवालिये साम्राज्य का रिसीवर ( लेनेवाला ) बनना ही 
है तो फिर हम पूरी शक्ति और अधिकार की मांग क्यों नहीं करते १” 

न्यू यौक डेली न्यूज़ का अग्रलेख, ४ मार्च, १९४७, 


अमरीका के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अख़बार में इस सम्पादकीय 
को निकले पाँच बे हो गंये हैं। इन पॉच वर्षों में अमरीका के भारत का 
रिसीवर बनने की वात एक भारी खतरा वन गयी है । 

भारत की अर्थ-व्यवस्था पर अमरीकी नियंत्रण बढ़ता जाता है और उससे 
भारतीय समाज के निकृषश्तम तत्वों को बल मिल रहा है । प्रोफ़ेसर डी. आर. 
गाडमिल भारत में अमरीकी पूंजी के आने के समर्थक हैं, परन्तु उन्होंने 
भी लिखा है : - 

“ केबल एक देश है जो वर्तमान समय में पिछड़ी हुई अर्थ- 
व्यवस्थाओं को कई वरस तक लगातार बड़े पैमाने पर मदद देने की 
सामथ्ये रखता है | वह है अमरीका । परन्तु छूगता है कि इस देश 
की सबसे अधिक दिलचस्पी एक ऐसे सामाजिक दशन का अनुसरण 
करने में है जो विश्येप प्रकार की परम्पराओं चाले एक धनी देश के 
लिये भले ही बहुत उपयुक्त हो; परन्तु दूसरी परिस्थितियों में उससे 

घश्ज३्‌ 


कक 2 00 | को कक उच्त, क ७ जप 





ण्सी व्यक्तिवादी हि भावना जेडुद और ८. ब्् कक छा. 
ऐंदी व्यक्तिवादी भावनाओं और समाज-विसेवी हितों के मजबत होने 
«ञ,्‌ ५" हर 22 ५६7०५ . 4०६ हम जा 
का जतरा हे जो अथन्यवस्था का उनियोजित संगठत करने के 
यत्नों को सख्त धक्का पहैचा सकती है इसलिये ; चच्ि जिसकी 
अचल की सज्त धक्का पहुंचा सकती हैं।इचलिब्रे, यदि जिसके 
आशा नहीं हं, वह वात भी हो गयी, और भारत जैसे देश ही 
उन्नति 5. ८. अजसत >+ 2 3 मेने 3. प्र छंजर लगाना 2 
उन्नति के लिये ( अमराक्ा ये ) उड़े पेंसाने पर एूंजी लगाना स्वीकार 
कर लिया, हती उससे सी, वतमान परिस्थितियों में, तत्काल हमारे 


ड्ह्य्य दड 


सामाजिक 


एक्राधिकारी एंजी ही 


शक्तियाँ मंजबूत होंगी और दूसरी ओर, सामाजिक असंतोष और 
विश्वद बढ़ जायेंगे । 7 ह 
दूसरे शब्दों में, खमरीकी मदद को सामाजिक्न बिश्रह बढ़ाने का नुस्खा 
समझना चाहिये । - 
जैसा कि डेली न्‍्यूज़ वता चुका है, अमरीका. की नीति मारत करे 
साथनों हो तीसरे महायुद्ध के वास्ते इस्तेमाल करने की है। न्यू योके 
टाइस्ल के भूतपूर्व सम्बाददाता, जौजे ढें० जोन्स ने १५७८ में ही लिखि 
दिया यथा कि: - 
“ भौगोलिक दृष्टि से वह ( भारत ) पूरव और पचब्छिम के मुख्य 
हवाई रास्तों के वीचोंद्रीच विष्य 


हब 


हमला करने स््टी खड़े 


हर 


्् 


पड़ता हैं..-और उसकी विशाल भूमि से 
के. काम था सकती हैं । 


अमरीक़ियों की चज़रों में भारत से अच्छा कोई फ़ोजी अड्ढा नहीं हो: 
सकता । वहाँ उन्हें विद्याल क्षेत्रऋल, वद्ठी आवादी, अठुलित साथन और सँनिक- 
महत्व की अनेक वस्ठुएँ भारी परिमाण में मिलती हैं। उस पर बहुत ज्यादा खचो 
सी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारतीय और पाकिस्तानी सरकारें स्वयं अपनी 
अधिक्रतर आमदनी फ्रौजी मंहकमों पर खचे कर रही हैं । कोरिया के उदाहरण - 
से यह सी स्पष्ट है कि इस अड़े का इस्तेमाल करते समथ अमरीका, सारत के. 
लेगों की जान और माल को दो कौड़ी का समझेगा और सदियों # मेहनत से 
चनी इस सभ्यता को नेस्तनादूद करवा देने में एक क्षण के लिये सी न दिचकेगा । 


और यह अमरीही योजना हम पर उस वक्त छादी जा रहा हू जब हम 


शिखर पर पहुँचे 


श्ए 


प्श्ट 


कर साम्राज्यवाद से पीढ़ियों तक रूडने के बाद अपने स्वतंत्रता 
। जिस सपने को सच्चा बनाने के लिये हमारी 
क्रष्ट सहे और दुत्यु तक से लोहा लिया; शोपण और 


ख््नात 


| 


डउत्पीड्न 


दी 


जज 


ः से रहित, सुखी और सम्द्ध, संसार के सभी दलित देशों को प्रेरणा देने वाले 


जिस स्वतंत्र भारत की रचना करने के लिये भारतीय देशभक्तों ने लाठियों 
और गोलियों सहीं और फाँसी का फन्‍्दा चूमा, उसे हम आज कैसे भूल सकते 


. है? स्वयं पंडित नेहरू हमारे इस स्वप्न की, इस लक्ष्य की, अनेक बार चचा 


हु 


कर चुके हैँ। २१ माचे १९४७ को एशियाई सम्मेलन का उदधाटन करते हुए 


' उन्होंने कहा था 


: “ हम एशिया के लोगों को पर्चिम के राजमहलों और दरवारों में 
फ़रियाद लेकर जाते बहुत दिन हो गय्रे। अब यद क्रिस्सा खतस होना 
चांहिये। अब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और उन सबसे सहयोग 
करेंगे जो हमसे सहयोग करने को तैयार हैं। भविष्य-में, हम दूसरों के 

. हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। ” 


रन्‍्तु इस शानदार ऐलान को कायान्वित करने के लिये जिस साहस 
और टंढ़ता की आवश्यक्रता थी, एक महान क्रौम के नेताओं में जो 
हिम्मत और पुख़्तगी होनी चाहिये थी, वह हमारी सरकार अपने 
में पेदा न कर सक्री। मुख्य और महत्वपूर्ण सवालों पर उसने भारतीय 


/ जनता के हितों की दढृता से रक्षा नहीं की, वल्कि दुश्मनों से समझौता 
करने की कोशिश की, और उससे भी काम नहीं चला तो उसके सामने सिर 
झुका दिया। उसने देश के साधनों और जनता की शक्ति पर भरोसा करने 


के बजाय विदेशियों से क़र्जे मांगना और बदले में राष्ट्रीय साधन गिरवी' रख 
देना ज़्यादा पसन्द किया | वह वराबर ऐसे काम करती गयी जिससे सरकार 
और जनता के बीच खाई पैदा हो गयी, जिसका स्पष्ट परिणाम पिछले चुनाव 


' में देखने को मिला। अमरीकी दबाव के सामने वह जिस तरहद्द सिर झुकाती 
जा रही है, उससे देश में आन्तरिक कलह के बीच पड़ रहे हैं । 


यदि देश को इस सत्यनाशी सम्भावना से बचाना है तो बीच की 
राजनीतिक शक्तियों को, और प्रधानतः छोटे पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों को 
इस काम का भार अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। वे चाहें तो समय रहते 
परिवर्तन कराके देश को रक्तपात से बचा सकते -हैं । 

अभी तक अमरीकी वढ़ाव के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व 
वामपक्षी लोग करते आये हैं, और अधिकतरः छोटे पूंजीपति उससे अलग रहे 
हैं । अमरीकियों के हाथों उनकी भारी हानि होते रहने पर भी अभी उन्होंने 


- आगे बढ़ कर अमरीकी साम्राज्य के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठायी है.। परन्तु 


श्णणज 


डे 


अव और चुप रहना न उनक्रे हित में है, न देश के । यदि अब सी वे... 
चुप्पी साथे रहे तो वे अमरीका के गुलाम वन जायेंगे और एकाधिकांरियों 
द्वारा पीस डाले जायेंगे ।.. हे 
चीन में, -विदेशी पूंजी से वंघे “ दलाल ? पूंजीपतियों की शक्ति तो 
अवश्य नष्ट कर दी गयी है, परन्तु राष्ट्रीय पूंजीपतियों को क्रान्ति के वाद भी 
एक ऐसे वर्ग के रूप में सानन्‍्यता दी गयी है जो अभी बहुत वर्षों तक 
समाज में सौजूद रहेगा । भारत में. भी उन्हें यह अधिकार मिलेगा या नहीं, 
यह पूंजीपतियों के अपने कासों पर निर्भर करता है । यदि राष्ट्रीय 
पूंजीपति वर्ग जिन्दा रहना चाहता है ओर सम्मान के साथ ज़िन्दा रहना चाहंता 
है तो उसका एछ ही रास्ता है--उसे आम जनता के बुनियादी हितों को अपना 
त मानना चाहिये । 
. भारत का राष्ट्रीय पूंजीपति वगे कई पीढ़ियों से अंग्रेज़ी साम्राज्य से 
: लड़ता आ रहा है| अनेक वार वह देश के लोगों का नेतृत्व कर चुका है । 
मिसाल के लिगय्रे, अंग्रेज़ी माल के वहिष्कार का आन्दोलन उसी के नेतृत्व में 
- चला था। आर्थिक क्षेत्र में, अनेक भारतीय पूंजीपतियों ने वड़ी हिम्मत और . 
साहस दिखा कर, विदेशी प्रतियोगिता और साम्राज्यवादी वंधनों से न घबराते 
हुए, राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना की थी और उन्हें विकसित किया था। अतः - 
आज यदि देश उनसे यह आशा करे कि वे अमरीकी साम्राज्य-ल्प्सा का डट 
कर मुक्कावला करेंगे, तो बहुत अनुचित न होगा । 
बुद्धिजीवियों का भारतीय समाज में वहुत ऊँचा स्थान है। वे संख्या 
'में कम हैं, पर उनक्रा झतित्व वड़ा है। देश के इतिहास की सबसे संकटपूर्णे 
घढ़ियों में भी उन्होंने सदा जनता का साथ दिया है और त्याग और वलिदान 
के आदश क्रायम किये हैं | अमरीकियों के चन्द डुकड़ों के बदले में यदि 
बुद्धिजीवियों ने जनता का स्नेह खो दिया, तो क्या यह उचित होगा १ 
और यदि वुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों ने. अमरीकी खतरे से देश को 
बचाने के संघर्ष में मेहनतकश जनता का साथ दिया तो निस्सन्देह संघर्य 
अधिक छुगम और सरल हो जायगा । वे ल्लेग चाहें तो देश को गंहयुद्ध से 
और संसार को तीसरे महायुद्ध से वचा सकते हैं।ओऔर ऐसा करके वे न 
- केबल अपने हितों की रक्षा करेंगे, वल्कि अपने देश और समस्त मानवता के 
ग्रति अपना कर्तव्य भी पूरा करेंगे। ः 9 32 


र अं 


परिन्रिष्ट 


भारत और पाकिस्तान में काम करने वाली कुछ 
ऐसी कम्पनियाँ जो अमरीकी नियंत्रण में हें 


अमरीकन एक्सप्रेस कम्पनी, इनकौपोंरिट $ कलकत्ता, वम्बई और 
कराँची में दफ़्तर हैं। लेन-देन और यात्रियों की दलाली का काम 
करती है। * 

अमरीकन फ़ो रेन इन्दयोरेंस एसोसियेशन ५ मुख्य दफ्तर कलकत्ता में 
शाखा बम्बई में । ( एसोसियेशन के सदस्य : अमरीकन इन्दयोरेंस कम्पनी 
ऑफ़ न्यू जर्सी, ग्रेट अमरीकन इन्झ्योरेंस कम्पनी ऑफ़ न्यू यौक, हाटेफोई 
फ़ायर इन्झ्पोरेंस कम्पनी, और होम इन्स्योरेंस- कम्पनी ऑफ़ न्यू यौक । ) 

अमरीकन इन्द्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ऑफ़ न्यू जर्सी : कलकत्ता । 
आग लगने से वचाव का वीमा करती है। 

अमरीकन - इंटरनेशनल अभंडरराइट्स (इंडिया) लिमिटेड 
कलकत्ता । (सदस्य : हैनोवर फ्रायर इन्ह्योरेन्स कम्पनी और न्यू 
हेम्पशायर फ़ायर इन्ध्योरेंस कम्पनी । ) 

एन्गस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ४ ग्राम ऐन्गस, ज्ञिला हुगली के 

गस जूट वकसे और ऐन्गस इंजीनियर्रिंग बक्से के मालिक। इस्थमे- 

नियन स्टीमशिप छाइन्स के एजेन्ट। ( मैनेजिंग एजेन्ट : टौमस डफ़ 
एंड कम्पनी, लि०।) 

एसोसियेटेड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज (इंडिया) छिमिटेड: 
मुख्य दफ़्तर कलकत्ता में; शाखाएँ वम्बई, मद्रास, वंगलीर, कोयम्बतूर, 
नागपुर सें। कई विजली कम्पनियों के एजेन्ट | 

“ क्ैलडैक्स (इंडिया ) छि०: मुख्य दफ़्तर वम्बई में । पैटोल की बिकी 

का व्यवसाय करते हैं। अब विज्ञगापत्म में तेल साफ करने का एक 

कारखाना खोल रहे हैँ । (इस कम्पनी की मालिक अमरीका की दो बड़ी 

हे रण७छ 


तेल कम्पनिया--स्टेण्डडे ऑयल कम्पनी ऑफ़ कैलीफोर्निया और 
टेकक्‍्सस कम्पनी हैं। ) | मे 

कीलगेट पामओलिव (इंडिया ) छि० : वम्बर। साबुन, क्रीम आदि के 
विक्रेतत।... ४ 9 

कोलूस्विया फिल्म्स ऑफ इण्डिया लछि० : मुख्य दफ्तर कलकत्ता में। 
शाखाएँ बम्बई, नयी दिल्ली, लाहौर, मद्रास में। फिल्मों का वितरण 
करते हैं । । कक 

मे 

फेक्ट एंड टरॉेन्ट (इाीडया ) कम्पनी : -सुंख्य दफ्तर कलकत्ता में। 
शाखाएँ वम्बई, मद्रास, कानपुर, और दिल्ली में । 

फायरस्टोन (पाकिस्तान ) लि०: कराँची । रवर टायर और ट्यूब 

है बेचते हैं । प्‌ 

फायरस्टीन दायर एड रबर के० ऑफ़ इंडिया लछि०: सुख्य . 
दफ़्तर वम्वई में । शाखाएँ अनेक जगह । टायर, ट्यूब आदि बनाते हैँ। .. 

फोड़ मोठर कम्पनी ऑफ इंडिया लि० : मुख्य दफ़्तर बम्वई में ।.. 
शाखाएँ कलकत्ता और मद्रास में | सोटर गाड़ियाँ और उनके पुर्जे विदेश . 
से मंगा कर बेचते 

' ज्ञगरल इलेक्ट्रिक के० ऑफ इंडिया छि०: मुख्य दफ़्तर कलकत्ता 
में ।शाखाएँ वम्बई, मद्रास, नयी दिल्ली, वंगछौर, सिकंन्दराबाद में । 
(अमरीका की देत्याकार जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी से सम्बंधित 

: लन्दन की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी की यह सारतीय शाखा है । ) 

जनरल इलेक्ट्रिक के० ऑफ पाकिस्तान छि० : मुख्य दफ़्तर कराची 
में । शाखाएँ लाहौर और चटर्गाँव में । 

जनरल मोटर्स इंडिया छटि ० : बम्बई । मोटर गाड़ियों के पुर्जे और हिस्से 
विदेश से संगा कर यहाँ गाडियाँ खड़ी करते हैं. और भारत, पाकिस्तान 
लंका और अफ़गानिंस्तान में उनका वितरण करते 

जनरल मोटसे ओवरसीज कापोंरेशन + कराची । 

शेत्ज इंडिया छि० : कलकत्ता और वम्बई । आयात-नियोत काये करते हैं । 

गुडइयर टायर [एंड रचर के० ऑफ इशॉडेया ि० : घुख्य दफ्तर 
कलकत्ता में | शाखाएँ वम्बई, मद्रास, लाहौर, दिल्ली में । 

श्ण्ट ह 
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फ्् 


कर स्ट] 


ब् 


६९ 


_ओठ अप्ररीकन इन्द्यो रेंस कम्पनी, कछकत्ता ः आग का, और जहाजों 


का, और दुघटनाओं का वीमा करते हैं । ह 
हार्टफोड फ़ायर इन्द्॒योरेंस कं० : कलकत्ता । आग का बीमा करते हैं । 


_ इंडियन अल्यूमीनियम कं० छि० : सुख्य दफ़्तर कलकत्ता में । कारखाने 


बगरू हिल और मुरी जंक्शन ( बिहार ), वेछूर ( प० बंगाल ) 
चेलगांव और कालवा ( वम्बई ) और अलवे ( ज्ावणकोर-कोचीन ) में। 
इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ नोंथ अमरीका, साफत बोढ्कर् ब्रदसे, 
बम्बई । जहाज का वीमा करते 
इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड 
- मुख्य दकफ़्तर बम्बई समें। शाखा कलकता में | अमरीका की जनरलू 
इलेक्ट्रिक कम्पनी और अमरीकन लोकोमे टिव कम्पनी ऑफ़ न्यू यौक 
.. के सोल एजेन्ट । 
कोडक लिमिटेड : वम्बर, करांची, कलकत्ता, इत्यादि । फ़ोटोग्राफ़ी का 
सामान बेचते हैं । 
जूट कम्पनी लिमिटेड ; कलकत्ता । जूट का सामान बनाते और 
सप्लाई करते हैं | जूट सी बेचते हैं 
मेद्ो-गोल्डविन-सेयर इंडिया छि० ; मुख्य दफ़्तर वम्बई में । शाखाएँ 
कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास में | फ़िल्मों का वितरण करते हैं । 
मेद्ो थियेटर, कलकत्ता, लछि० : कलकत्ता । ;क्‍ 


मोरिसन क्लुडसन, अफगानिस्तान, इनकोरपोरेटेड $ दफ़्त 


कराची में है ! 

तु है | ९ पु 

मुरूर एण्ड फ़िप्स ( इंडिया ) लि० $ वम्बई 

नेशनल कार्वन कं० (इंडिया ) छि० : कलकत्ता। एवेरेडी वंटरियों के 
बचाने वीढ। 


नेशनल केश रजिस्टर कम्पनी : मुख्य दक़्तर कलकत्ता में । शाखा वम्यई 
में; दूसरे झहर्रा म॑ -एजेन्ट । 


8 


नेशनल सिटी वक ऑफ़ न्यू योके : वम्बई और-कहुह्नता । 
श्ण९ 3 ५. 


न्यू हैम्पशायर इन्हयो रेंस कम्पनी $ कलकत्ता । आग का, जहाजों का- 
और दुघेटनाओं का बीमा करते हैं। के 


ओरिदन्द इन्दयोरेंस कम्पनी, कलकत्ता। आग का बीमा करते 


पेरामाउन्ट फृलमस ओऑफ इंडिया छि०.४ मुख्य दफ़्तर वम्बई में । 
शाखा कलकत्ता में । फ़िल्मों का वितरण करते ँ 
पाक डेविस एण्ड कस्पनी ४ वम्वई । दवाइयाँ बेचते हैं । 
पियरलेस (इंडिया ) छि० : मुख्य दफ़्तर वम्बई में । शाखा कलकत्ता ा 
में । फ़िल्मों का वितरण करते हैं । 
क्वीन इन्ह्यो रेंस कस्पंनी ऑफ़ अमरीका + कलकत्ता । आग का वीमा 
करते हैं । 
रेमिंग्टन रैण्ड इनकोर्पोरेटेड : मुख्य दफ़्तर ' कलकत्ता में | दूसरे शहरों 
में शाखाएँ और एजेन्ट हैं। कारख़ाना करूकत्ता में है। टाइपराइटर 
बनाते और बेचते हैं । 
पु | ७ ५ जा 0 | जा ० 
स्टेग्डडे बेकुअम ऑयल कम्पनी : मुख्य दफ़्तर बम्बई में। शाखाएँ 
और गोदाम सारे हिन्दुस्तान में फेले हुए हैं। पेट्रोल का वितरण कंरते 
हैं। वम्बई के नज्ञदीक तेल साफ़ करने का एक कारखाना खोल रहे हैं । 
टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्क एजेंसीज लि०  वम्बई । ठोटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक 
पॉवर सप्लाई कं., आंध्र वेली पॉवर सप्लाई कं., टाठा पॉवर कें., और 
युनाइटेड पॉवर लि. की मैनेजिंगः एजेन्ट | (इसमें ठाठा और एक 
अमरीकी कम्पनी का साझा है ।) 


: झौम्पसन कम्पनी (ईस्टसे ) लि. ४ सुख्य दफ़्तर वम्बई में। शाखाएँ 
वम्बई और कलकत्ता में । विज्ञापन और सौदागरी का काम करते हैं । 


टवंटियथ सेंचुरी फोकस कोर्पोरेशन (इंडिया ) लि. । मुख्य दफ़्तर _ 
बम्बई में । शाखा कलकत्ता म॑ | फ्रिलता का वितरण करत हू । न्‍ 


युनाइटेड आर्टिस्टस कोर्पोरेशन ऑफ न्यू योके:ः कलकत्ता ऑर 
वम्बई । फिल्मों का वितरण करते है। 


न 
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असरीका के ये विज्वविद्यालय, राष्ट्रीय भूगोल समिति और स्मिथ- 
सोनियन इंस्टीच्यूट ने एक वंज्ञानिक्रों की उकी नेपाल मेजी थी । इसके नेता . 
डॉ० सिंडनी डिलन रिपले थे । - रिपले साहब की जीवनी पर नजर डाल्यि तो 
पता चलता है कि १९५४२ में हरवर्ड. विश्वविद्यालय की पढ़ाई खतम करने के - 
बाद उन्हें ऑक़िस ऑफ़ स्ट्रेटेजिक: सर्विसेज ( केन्द्रीय जासूसी विभाग ) 
ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में जासूसी के कार्मो का संचालक नियुक्त कर. दिया 
. था और वुद्ध के. अन्त तक वह इसी पद पर बने रहे थे । ३९४६ में उनको 
येंल के पीत्रडी अज्ञायवधर का सहायक संचालक नियुक्त किया गया और उसके 
वांद फौरन ही उन्हें नेपाल भेज दिया गया। . भ् ह 


अमरीछी योजनाओं सें नेपाल का महत्व उस समय मालूम हुआ जब 
चीन के साथ तिव्वत के सम्बंधों का सवाल सामने आया । २४ नवम्बर, 
१५४९ को हेन्द्र ने समाचार छापा था : 


ब्रिटिश दृष्टिकोण के अचुसार एकमात्र सम्भव नीति यही हो सकती 
हैं कि तिनन्वत को अपने घोषित स्वायतत शासन के अधिकार पर जमे-. 
::. रहने के ल्थि ग्रोत्साहित क्रिया जाय और छ्ाठमाग्ट्र, स्थित ब्रिटिश 


हे 
अल्पीडी रे चर 
२ क्क्े ० वार प 


राजदूत के जरिये कोशिश की जाय कि तिव्वती सरहद से कम्युनिज्ष्म 
को दूर रखने की इच्छा से प्रेरित होऋर नेपाल दरवार छासा के लामा : 


“.. शास्तन का वरावर समर्थन करता रहे । की 


अमरीकी सी वरावर इसी ढंग की बातें कर रहे थे और रानाओं को भी 
थे बातें अच्छी लगती थीं। जुलाई, १९५५० में नेपाल के महाराजा ने 
न्यू योके टाइम्स के. सम्वाददाता से कहा कि उसे “ यह देख कर बढ़ी 
खुशी है कि कोरिया में . संयुक्त राष्ट्र संघ की कारवाई को इतना अधिक समर्थन 
प्राप्त हुआ है : हि 


६ नवम्बर, १९५७० को चुनाइटेड प्रेस ऑफ़ अमरीका ने कलकत्ता से 
समाचार मेंजा कि नेपाल<के स्धान मंत्री ने वढ़ी घबराहट में अमरीका से - 
अपील की है कि तिव्वती सरंहद पर रक्षा की व्यवस्था करने के लिये वह 
जल्द से जल्द काफ़ी हथियार नेपाल भेजे । नयी दिल्‍ली में नेपाली दूतावास 

में तो इस समाचार का खुण्डन किया, पर रानाश्ाही के नेपाली विरोधियां - 
का कहना था कि यह-सेमाचार सहीं है । ३ 


का. नहा 


क्ः 


रानाशाही पर अमरीकी अप्तर को बढ़ते हुए देख कर भारत के 
सरकारी हल्क़ों में भी चिन्ता पेदा हुई क्‍योंकि यहाँ नेपाल को भारत के 
प्रभाव क्षेत्र में समझा जाता था। जिस रोज़ नेपाल के प्रवान मंत्री द्वारा 
अमरीका से हथियार मांगने का समाचार निकला था, उसी रोज्ञ यानी ६ नवम्बर 
. को नेपाल के राजा ने काठमाण्डू में भारतीय राजदूतावास में शरण ली । 
एक सप्ताह के भीतर नेपाली कांग्रेस की फ्रौज़ों ने भारत से नेपाल पर चढ़ाई 
कर दी । अंग्रेज और अमरीकी अखबारों को आज्ञा थी कि विद्रोह बहुत जल्द 
कुचल दिया जायगा । इसंलिये, उन्होंने ऐलान कर दिया कि राजा शासन करने 
के अयोग्य है, और पश्चिमी सरकारों को उसके तीन वर्ष के बालक को राजा 
मान लेना चाहिये | प्रधान मंत्री ने इस वच्चे को गद्दी पर बैठा दिया था । 


परन्तु तराई में राना-व्रोधी शक्तियाँ वल पकढ़ती गयीं और जनवरी 
में रानाशाही ने घुटने टेक दिये । उधर भारत सरकार को डर था क्रि विद्रोह कहीं 
_बहुत आगे न बढ़ जाय। उसने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर रानाओं से समझौता 
करने के लिये ज़ोर दिया। समझौता हो गया और रानाओं तथा कांग्रेसी 
नेताओं की संयुक्त सरकार क्रायम हुईं। परन्तु जन-आन्दोलन के एक भाग ने 
संघर्ष जारी रखा । इसे कुचलने के लिये भारतीय फ्रौजों को नेपाल सरकार से 
सहयोग करने का हुक्म दिया गया । जब यह कोशिश नाकामयाव रही तो 
रानाओं का पक्ष और कमज़ोर हो गया । हक 


पर नेपाल में अमरीक्रियों की सरगर्मियों नहीं रुक्ीं॥२३ जनवरी 
3, 

. १९०१ को राना-कांग्रेत समझौता होने के कुछ...दिन॑ बाद; अमरीका और 
नेपाल ने “चौथे सूत्र” के समझौते पर दस्तर्खज्ञ कर दिये । खनिज्ञ 
पदार्थों का एक विशेषज्ञ प्राथमिक जाँच करने के लिये तुरन्त नेपाल पहुँच 
"गया । २७ अमप्रेंलड, १९५०१ को दोनों .सरकारों ने अपने-अपने दूर्तों का 
“पद बढ़ा कर उन्हें राजदूत बना दिया । लएंसीका वार-बार काठमांण्ड्र में अपना 
राजदूतावास खोलने के लिये इजाडत मेगा एद्ा' था 6 सन्त पं. नेहरु ने 
नेपाल सरकार को सलाह दी कि उसे ऐसी अओ ५ देनी चाहिये क्योंकि 
फिर चीन सरकार भी काठमाण्ट्ट में दूतावास ,खोटजी चाहे; 








ठीक इन्हीं दिनों भारतीय समार्चार पत्नीं/में खबरें छपी कि अमरीकी 
'पादरी भारत-नेपाल सीमा के निकट कुछ अनुचित कार्यों में व्यस्त हूं । 


२८७ 


परन्तु वर्ष के अन्त तऊ, रानाओं की माँति कांग्रेदी सरकार सी ऋम्युनिस्यों 
. का हौआ खड़ा करने लूगी। दिसम्बर १९०१ में, एम० पी० कोइराला ने न्यू 
योके टाइस्स के सम्बाददाता को वताया कि नेपाली फ़ौजें तिव्वत वाली सीमा 
फी रक्षा करने को पहुँच गयी हैं। नेपाली पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने कहा 
कि तिब्बत से कम्युनिस्ट नेपाल में घुस रहे हैं, उन्हें रोकने ने लिये फ्रोज 
सीमा पर भेजी गयी हैं। यह कम्युनिस्टों के नेपाल में घुसने की आत पहाड़ों 


पर चढ़ने के शौकीन एरिऋ शिप्टव नामक एक अंग्रेज़ की रिपोट के आधार पर 
कहां जा रहा थी। . 


तित्बतत 


सदियों से यह वात समी लोग मानते हैं -क्रि तिव्वत चीन का एक 
- अविभाज्य अंग है, यद्यपि उसे स्वायत्त शासन के अधिकार प्राप्त हैं। अत 
इसमें कोई आइचय नंहीं होना चाहिये यदि कुओमिन्तांग सरकार को चीन से 
ढेड़ने के बाद चीन की नयी सरकार इस सम्बंध को- क्रायम रखना चाहती 

है। परन्तु, भारत सरकार ने उसे रुय दी कि उसकी फ़ौज को तिब्बत में नहीं 
घुसना चाहिये और जब उसकी सलाह नहीं मानी गयी तो मारत सरकार 
' ने खुलेआम चीनी सरकार की निनन्‍दा की ।.वह यह भी भूल गयी 
कि कुछ ही दिन पहले उसकी फ़रौजें सी ठीक इसी तरह हैदरावाद में घुसी- 
थीं। कहा जाने छगा कि भारत और चीन के सम्बंध अब टूट जायेंगे। 
स्टेट्समेंन ने तिव्त्रत में चीन का विरोध करने के लिये भारत, पाकित्तान 
और वसा का संयुक्त मोचो वनाने की अपील की । चीनियों का कहना था कि 
विदेशियों के प्रभाव के कारण तिव्बत का मसला शान्ति के साथ हल नहीं हो 
पा रहा है । अमरीका, और मारत में उसके मित्र इस वात से इनकार करते 
थे । भारत और चीन की दोस्ती को तोइने के लिये विदेशियों की ओर से जो 
कोशिशें हो रही हैं, उन्हें समझने के लिये तिव्वत्त के सवार पर ज़रा विस्तार. 
से सोचने की आवद्यक्ता है. | 
चीनी सेना के घुसने के वहुत पहले से ही अमरीका तिव्बत में दिलचस्पी 

लेने छगा था ।:१९४२ में दो अमरीकी जासूसों को तिव्वत मेजा गया था। 
युद्ध काल में कई बार अमरीकी हवाई जहाज्ञ तिव्वत में उतरे ( इस बहाने से 
१८८ 


कि जहाज्ञ खराब हो गये .थे ) और अमरीकी सरकार ने तिव्वत के अधिकारियों 
, की बिना तार के तार के यंत्र ( वायरलेस सेट ) भेंट किये । 


मार्च, १९४६ को एक तिव्यती सदूभावना-मण्डछ दिल्‍ली आया 
और अमरीकी प्रतिनिधि से, मिछा । वह राष्ट्रपति ट्रमन के नाम मित्र राष्ट्रों 
की विजय पर बधाई का सन्देश छाया था। इसके कुछ दिन बाद लन्दन 
और न्यू यौक से प्रकाशित होने वाली इन्टेलीजेंस डाइजेस्ट की ओर 
से अमौरी दि राइनकोर्ट नामक एक फ्रांसीसी पत्रकार कलिम्पॉंग के रास्ते 
से तिव्यत गया। भारत में अंग्रेज अधिकारियों ने और तिब्बत में उनके 
: प्रतिनिधियों ने उसकी मदद के लिये कुछ न उठा रखा । यहाँ तक हि स्वयं 
दलाई लामा ने भी उससे मुलाक़ात की । १५४७ में अमरीका के एक अनुभवी 
जासूस निकल स्मिथ को फौजी अड्डों के लिये स्थान चुनने के उद्देश्य से 
कश्मीर और पश्चिमी तिब्बत का दौरा करने की इजाजत और आवश्यक 
सुविधाएँ दी गयीं । 


जेसे-जेंसे कुओमिन्तांग के पतन का समय नजदीक आता गया, वैसे 
वैसे लछासा की लामाशाही अमरीका के नज्ञदीक आती गयी और चीन से 
तिब्बत को अलग करने की कोशिश करने लगी । १९४८ में तिब्बत का एक 
व्यापारी मिशन अमरीका और त्रिटेन गया। तिव्वत स्वतंत्र और प्रभुसत्ता 
प्राप्त देश नहीं था । चह चीन का एक प्रान्त सान्न था। परन्तु, इस मिशन को 
अंग्रेज और अमरीकी अधिकारियों ने तिव्बती पासपोर्टो के आधार पर अपने 
देशों में आने की अनुमति दे दी। किस्टौफ़र रेण्ड नामक पत्रकार ने एक 
साल वाद लिखा कि “ बहुत से जानकार लोगों का खयाल है. कि यह मि 
वास्तव में, फ़ौजी मदद सांगने गया था । 

< जुलाई, १५४५० को तिब्बत के अधिकारियों ने कुओमिन्तांग के 
प्रतिनिधियों को अपने यहाँ से निकला दिया। साथ ही वे लोग कुछ स्वतंमता का 
ढॉग रचने लगे। चन्द हफ़्ते वाद, अमरीकी रेडियो पत्रकार छौवेल टौमस और 
उसका पुत्र अमरीका गया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्मन का एक पत्र दलाई लामा 
को दिया । उसमें क्या लिखा था, यह आज तक माह्म नहीं हो सका है । 
एक राज्य का अध्यक्ष दूसरे देश के एक प्रान्त के शासक को पत्र लिखे-- 
कूटनीति के इतिहास में यह एक अनोखी कारबाई थी । 

श्थण 


१० अक्तूबर, १९४९ को लोवेल टौमस ने कलकत्ता में कहा कि तिव्वत . 
के अधिकारी कम्युनिज़्म के वढ़ाव को रोकने के लिये वाहरी मदद चाहते 
आर भारत को इस काम में प्रमुख भाग छेना होगा । एक सप्ताह वाद, उसने 
न्यू यौक के अखवारों के प्रतिनिधियों से कह्य कि अमरीका को चहिये-कि वह - 
तिव्वत को आधुनिक हथियार भेजने का कोई तरीका निकाले और छापेमार 
लड़ाई के उपाय बताये । उसने यह सी बताया कि ट्रसन और एचीसन के नाम _ 
चह तिव्वती शासकों से पत्र और जवानी सन्देश लाया है ।. -. - 

इन सन्देशों में क्या था, यह २० अक्ततूवर के न्यू योंके टाइस्स इम्स 
में प्रकाशित इस समाचार से माछम हो सकता है कि अमसीका का वेदेशिक 
विभाय तिव्वत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता देने के प्रदन पर विचार 
कर रहा था। आगे अखबार ने लिखा थो : 

“ इस सवाल को लेकर कुछ - कटनीति की पेचीदगियाँ पंदा हो जाती 

हैं क्‍योंकि अमरीका तिव्वत के पहाड़ी इलाक़े को बहुत दिनों से चीन - 

.... का भाय सानता आया है।... - : | 


«तिव्वती सरकार...ने अभी तक ग्रेर-सरकारी तोर पर कम्डनिस्ट .. 
फ्ीजों की रोकने के लिये सेनिक सहायता मांगी है । 
“ तिब्बत को अलूय देश मान लेने पर अमरीका के लिये यह सम्भव | 
हो सकेगा कि कम्धुनिज़्म को रोकने के लिये विदेशों को हथियारवन्द 
'करने के वास्ते जो फ़ण्ड ( रुपया ) है, उसमें से कुछ र॒क़॒म वह तिव्वत 
का ल्य खच कर सके |... * 
थे ख़बरें प॑० नेहरू की अमरीका यात्रा क्षे समय सिऋरली थीं। ध्याव रहे 
कि तिव्वत्त में हथियार भेजने का भारत के तिवा और कोई रास्ता नहीं था । 
नवम्बर में, विव्यत के कायबाहक् राज्याधिकारी ( रीजेन्ट ) ने एक 
अमरीकी खबर एजेंसी के सवालों का जवाव देते हुए .तिव्वत-की आजादी का 
ऐलान कर दिया और “ सभी राष्ट्री से ” सहायता की अपील की। 
इस समय तक भारत सरकार सी तिव्वत में झूब दिलचस्पी 
लगी थी । २७ जुलाई, १९४५९ को रायटर ने समाचार भेजा कि प॑ 
निकट भविष्य में लासा जाने छी वात सोच रहे हैं । २५ जुलाई को लन्दन 
के टाइम्स ने दिछ्ली का यह समाचार छापा ह 
श्र्6 


्लत्क 


ब्जन्रे 
बार 


“ तटस्थ दशकों का विचार है कि ह्वाल में भारत सरकार और 
दलाई लामा की सरकार के वीच जो अधिक घनिष्ट सम्बंध स्थापित 
होने के आसार दिखाई दे रहे हैँ, उनसे प्रतीत होता है कि कम्पूनिज़्म 
को पश्चिम की ओर फैलने से रोकने के लिये एक और मजबूत दीवार 
खड़ी हो रद्दी है | ” 


१० अगस्त को युनाइटेड प्रेस आफ अमरीका ने बताया कि वाशिंग्टन 
के राजनीतिक क्षेत्र “ पुराने चीन-तिव्यत सम्बंध की जगह भारत-तिव्बत 
अम्बंध स्थापित करने की सम्भावना पर ” विचार कर रहे हैं । इसके कुछ दिन 
चाद सिक्किम स्थित भारतीय राजनीतिक अफ़सर एच. एस, दयाल किसी 
विशेष काम के लिये छासा चल दिये । 

१० जनवरी, १९०० को एक अमरीकी खबर एजेंसी ने लन्दन से 
. समाचार भेजा क्वि “ तिव्बत की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये क्‍या 

किया जाय, इस प्रदन पर भारत, ब्रिटेन और अमरीका के बीच समझौता द्वो 
गया है |” दो दिन बाद नयी दिल्‍ली के वेदेशिक विभाग ने ऐलान किया कि 
: ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, पर उसने यह नहीं कहा कि इस प्रकार की 
कोई बातचीत भी नहीं हुई है | हिन्द ने १३ जनवरी, १०.०० को छि 


“ जहाँ तक भारत का सम्बंध है, तिव्वत को मदद में भारतीय 
फ़ौज के जाने का कोई सवार नहीं उठता । परन्तु, यदि तिब्बत को 
हथियार और गोला-बारूद की सदद्‌ भेजनी हे, तो ज्ञाहिर है कि यह 
मदद भारत होकर ही ज्ञा सकती है ।... पर स्पष्ट है कि यह एक एसा 
नाजुक सवाल है जिस पर कोई सरकारी बयान नहीं निकल सकता ।” 
इसके चन्द दिन बाद छासा से एक सदुभावना-मण्डल भारत, अमरीका 

और कुछ दूसरे देशों की यात्रा के लिय्रे रवाना हो गया । उसका चीन जाने का 
इरादा नहीं था । 

. जनवरी १५००, में चीन में जनवादी राज्य के स्थापित होने के तीन 
महीने वाद तिव्बत में यह हालत थी । लासा की लामाशाही चीन से लड़ने के 
लिये सक्रिय रूप से विदेशों से मदद पाने की कोशिश कर रही थी। अंग्रेज 
और अमरीका वाडे तिव्वत को चीन से अलग रखने की चेश्या कर रहे थे । 
भारत को नीति ऐसी थी जिससे उनकी इस कोशिश में मदद सिलती थी । 


१९१ 


चीन की जनवादी सरकार तिव्वत के संवाल का कोई ज्ञान्तिमय हल 
निकालने की कोशिश करः रही थी | २१ जनवरी, १९५८० को उसने .तिव्बत 
के अधिकारियों को निमंत्रण दिया कि वे “ संवार का शान्तिमय -हल 
निकालने के वास्ते .वातचीत चलाने के लिये ” अपने अतिनिधि को पीर्किग 
भेजें । ३० जनवरी, १९०० को उसने मांग की कि विदेशों को भेजा गयो 
- सद्भावना-मण्डल वापिस बुला लिया .जाये। साथ ही उसने तिव्बत को 
उचित क्षेत्रीय स्वायत्त शासन अधिकार ” देने का आश्वासन दिया । 


तिव्वत के शासकों की तत्काल प्रतिक्रिया यह हुईं कि ३१ जनवरी" 
को ' रेडियो तिब्बत ? ने ऐलान किया. क्रि दलांई लामा ने. सम्भव हमले का . 
सुक़ावला करने के लिये पड़ोस के देशों से मदद मांगी है । यह रेडियो 
. रेजिनाल्‍ड फ़ौकस नामक एक अंग्रेज़ ने तेयार किया था। हंरार नामक एक 
अस्ट्रियन को . पूर्वी मोर्चे पर फ़ौज की -कमान हाथ में लेने को भेजा गया। 
ओऔफ़रनाइडर नामक एक दूसरे अस्ट्रियन को महत्वपूर्ण पुलों और नदियों ' 


की देखरेख करने का काम सोंपा गया 4 


इसके वाद शायद लामा सरकार की राय में कुछ परिवर्तन हुआ और 
'उसने टालमटूल .की नीति पर चलना झुरू किया । फ़रवरी में चीन सरकार से _ 
बातचीत करने के लिये एक मिशन सी लासा से रवाना हो गया | परन्तु, 
वह भारत में आकर अटक गया और चीन जाना स्थगित करने के ल्वि 
नित नये वहाने तलाशने रूगा। वह अग्रेल में कलकत्ते पहुँच गया था । जून 
तक वह हांगकांग जानें के लिये अंग्रेज़ अधिकारियों की अनुमति को वाट. 
देखता रहा । ५ जून को भारतीय पुलिस ने -वताया कि मिशन का वीसा 
( अनुपति पत्र ) रद्द कर दिया गया है। ब्रिटिश हाई कमिझनर ने उसे राय 
दी कि चीनी रांजदूत के आने तक उसे भारत में ही इन्तज़ार करना चाहिये | 
मिशन के सदस्यों ने तुरन्त इस' राय को मान लिया । ह 

इस बीच दलाई लछामा का भाई, ग्याल्नो थोण्डप एक दूसरे मिशन पर 
निकला । उसके लिये उसे न पासपोर्टों की दिक्कत हुई, न वीसा की । .वह 
कलकत्ता में ठहरे हुए तिव्बतियों से मिला और फिर मई में च्यांग काई-शेक से 
मिंलने फ्रामॉसा चला गया । | 


९ मई, १९७० को कलकत्ता में ठहरे हुए मिशन के नेता ने ऐलान 


न 
हक 


किया क्रि तिव्बत को नेपाल-तिव्वत संधि के अनुसार नेपाल से फ़ौजी मदद 
पाने की आशा है । | 
१० सई को, कलकत्ता के वोटानिकल गाउंन्स के सुपरिन्टेन्डेन्ट डॉ. के. 
वेज्ञानि री £> ८5 पु 
. . विस्वास कुछ वेज्ञानिकों के साथ दार्जीलिंग से तिव्बत के लिये रवाना हो गये । 
बताया गया कि वह वनस्पति जीवन का अध्ययन करने के लिये तिव्वत गये हैं । 


२० अगस्त को न्यू योके टाइस्स ने समाचार छापा: 
“ तिव्यत वार्लों ने भारत से ज़्यादा हथियार खरीदना शुरू कर 
दिया है... 
5 “भारत ने निश्चित रूप से कूटनीतिक क्षेत में दलाई छामा की 
ओर से लड़ना झुझ कर दिया है ।” 
. २४ अगस्त को नयी दिल्ली में एक प्रेस कान्फेंस के सामने बोलते हुए पं० 
: नेहरू ने बताया कि वाशिग्टन, लन्दन, मास्करो, और पीकिंग में तेनात भारतीय 
राजदूत इस बीच तिब्बत के सवाल पर अक्सर विचार-विनिमय करते रहे हैं । 


२ सितम्बर, १५०० को मेनचेस्टर गाऊियन ने लिखा कि 
कलकत्ता में पड़ें हुए तिव्बती मिशन के नेता का कहना है' कि यह “ स्वतंत्र 
संसार पर. निभर करता है ” कि उसकी सरक्वार तिव्बत के दर्रों की रक्षा 
करेगी या नहीं । 

तिब्बती मिशन ने ६ सितम्बर तक भारत में चीनी प्रतिनिधियों से 
मिलने की कोई कोशिश नहीं की। ६ सितम्बर को वह कलकत्ता में चीनी प्रतिनिधि 
से मिला । उसने कहा कि मिशन को फौरन पीकिंग के लिये रवानां हो जाना 
चाहिये । परन्तु तिव्बती प्रतिनिधियों ने चीनी राजदूत का इन्तज्ञार करना 
बेहतर समझा, यद्यपि उसने मी आकर पीर्किंग जाने की ही सलाह दी । 


मिशन चूँकि कलकत्ता से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिये 

अन्त में, २४ अक्तूबर, १९७० को चीनी आज़ाद फ्रौज को पूर्वी तिब्बत में 
प्रवेश करने का हुक्म दे दिया गया। दो दिन बाद न्‍यू यौक हेराहड 
द््व्यून मे समाचार छापा कि तिब्बत के सर्वोच्च शासक के यहाँ से लन्दन 
में कुछ प्राइवेट तार आये हैं जिनसे पता चलता है कि “ उनके विचार में 
पश्चिमी शक्तियों ने तिब्बत के साथ विद्यासघात किया हैं।” २७ 


१३ १९३ 


